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 आय  चलूनन्‌इलल्‌लललललललललललन नल  लल  हलक  नल  लुअलल  तलब

 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदद्र  पीठासीन  हुए  )

 ब्रिटेन  के  संसदीय  शिष्टमण्ड्ल  का  स्वागत

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सर्वप्रथम
 मुझे  घोषणा  करनी  है  ।

 हैं  अपनी  और  सभा  के  सदस्यों  की  ओर  से  ब्रिटेन  की  संसद  के  सदस्य  माननीय  ज़िम  छेस्टर  तथा

 ब्रिदेत  संप्तदीय  शिषटसण्डक्ष  के  अस्य  सानतीय  सदस्यों  का  स्थागत  करता  हूं  जो  हमारे  सम्दानित  भतिथि  के

 रूप  में  भारत  की  यात्रा  पर  आए  हुए  शिष्टमण्डल  के  अन्य  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  श्री  जैक  सांसद

 2.  श्री  रोब्िन  को
 सांसद

 3.  श्री  जॉन  सांसद

 4.  श्री  बारोने़  सांसढ़

 5.  श्री  टोबे  सांसद

 6.  श्री  प्रीटर  टेस्पल  सांधब

 यहू  णशिष्ट  मण्डल  28  1992  को  प्रातः  डिलली  पहुंचा  |  ससवीय  शिष्टमण्डल  के  सदस्य
 इस  समय  विशेष  प्रकोष्ठ  में  विराजमान  है  ।  हम  ढेश  में  उनके  सुक्षद  और  लाभप्रद  प्रवास  की
 कामना  करते  हम  उनके  माध्यम  से  ब्रिटेन  की  महामहिम  मह्॒ठारानी  संसद  वहां  की

 सरकार  तथा  जनता  को  अपनतो  शुभकामनाएं  प्रेश्नित  करते



 मौखिक  उत्तर  30  1०92

 11.02  म०पू०

 प्रश्नों  क ेमोखित  उत्तर

 लिसुदाद )

 दरदशंत  कर्मचारियों  की  मांगें

 रन
 *81,  श्री  भोहन  शाबले  :

 थी  कोडोकुम्नोल  सुरेश  :

 क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  धंत्रो  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  कम  चारियों  न ेअखिल  भारतीय  स्तर  पर  नियमानुसार  कार्य  करने  का  आंदोलन

 शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इससे  दूरदर्शन  कार्यक्रम  किस  हृद  तक  प्रभावित  हुए  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  में  उपमंत्रो  गिरिजा  :  से  एक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विधरण

 और  मुद्यतः  दिल्‍ली  और  कलकत्ता  दूरदशंन  के  कार्यक्रम  निर्माण  के  कुछ  कर्मचारियों चारया
 मे  अपनी  मांगों  कि  अनुबन्ध  में  दी  गई  में  समर्थंत  में  12  1992  से

 भान्दोलन  छेड़ा  हुआ  था  ।

 हालांकि  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  पर  इसका  कोई  खास  असर  नहीं  लेंकिन  फिर  भी  दूरदर्शन
 प्रोग्राम  निर्माण  कमंचारियों  के एक  भाग  द्वारा  नियमानुसार  कार्य  के  आंदोलन  के  कारण  सामाजिक  और

 साबंजनिक  महूर्व  की  कुछ  सेवाओं  पर  प्रभाव  पड़ा  उदाहरणाथ  कुछ  समय  से  मौसम  की  जानकारी

 अपने  फारमेंट  में  प्रभारित  नहीं  की  जा  दूरदशंन  के  राष्ट्रीय  समाचार  बुलेटिनों  में  राष्ट्रीय  महत्व  की

 कुछ  महत्वपूर्ण  घटनाओं  के  केपशनों  ओर  शीर्षकों  इत्यादि  को  नहीं  दिखाया  खोये  हुए
 व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  जो  कि  दूरदर्शन  रा  दी  जाने  बाली  एक  सामाजिक  महत्व  की  सेवा

 का  टेलीकास्ट  भी  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  लेकिन  यह  सेवा  शुरू  कर  दी  गई

 सरकार  एवं  कर्मचारियों  के  मध्य  वार्ता  के  उपरोत  एक  समझोता  हुआ  है  जिसके  अनुसार
 कमंचारियों  ने  आंदोलन  मिलम्बित  करते  हुए  सामास्य  कार्य  करने  हेतु  अपनी  सहमति  प्रकट  की  है  ।
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 9  1914  मौद्िक  उत्तर

 5  सास  सफसफफससउउउउक्‍5ककफसक्‍फय  सअसफसफस  क  स  सकससफसफस स्‍क्‍स्‍क्‍ऊइफइडइस्‍इडन-ाकाकससस-ससससक्‍फससअक्‍असससः:सस

 अनुबंध

 दूरदशंत  कार्यक्रम  स्टाफ  हारा  को  गई  भांग

 .  मिजीकरण  से  पूर्व  स्वायत्तता  |  दूरदर्शन  तथा  आकाशवाणी  को  अलग-अलग  करने  के

 आधार  पर  14-11-92  से  पूर्व  प्रसार  भारती  का  कार्यान्वयन  ।

 -  दूरदर्शन  तथा  आफाशथाणी  का  ऊपरी  स्तेर  से  लेकर  नीचे  के  स्व॒र  तक  शीघ्र  विभाजन  |

 .  दूरदर्शन  समाचार  दूरदशंन  सहायक  समाचार  सहायक  समायार

 प्रस्तुति  समाचारों/फिल्म  लाइब्रेरियन  तथा  कंमरा

 प्रस्तुति  उद्धोषकों  सहित  सभी  आह्िस्टों  को  नियमिल  करना  ।

 ,  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  लगात  सभी  दवुरद्शन  कर्मचारियों  क ेलिए  विशेष  ड्यूटी  भत्ता  |

 जम्मू  और  कश्मीर  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  तैनात  सभी  दूरदशंन  कर्मचारियों  को  अशांत

 क्षेत्र  भता  देना  ।

 .  कर्मचारियों  की  सभी  श्रेणियों  के  लिए  समयमान/समयबद्ध  पदोन्नति  ।

 .  कार्यक्रम  निर्माण  स्टाफ  के  लिए  समुचित  कार्योन्मुख्ली  कमंचारी  प्रथाली  ।

 -  सभो  रिक्त  पदों  को  भरना  |

 ॥

 .  शिफ्टों  में  कार्यरत  स्टाफ  को  शिफ्ट  ड्यूटी  कामिक  धोषित  किया  जाना

 .  युवितमूलक  तथा  निष्पक्ष  स्थानांतरत  नीति  तथा  कार्यक्रम  निर्माण  स्टाफ  के  लिए  इसका

 उचित  रूप  से  अनुपालन  ।

 ,  समाप्त  किए  हुए  तथा  निर्जीव  पदों  को  उपशुक्त  नियमित  पदों  में  परिबरतित  करना  ।

 1.  आंदोलन  के  दोरान  तथा  उसके  उपरांत  कर्मचारियों  को  दंढडित  न  करना  ।

 .  ड्यूटी  पर  तेनात  किसी  कर्मचारों  की  दुर्घटनावश  मृत्यु  हो  जाने  अथवा  धावल  हो  जाने  पर

 कर्मचारी  परिवार  को  पर्याप्त  मुआवजा  देना  ।

 ,  उच्च  प्रशिक्षण  तथा  विदेशों  धोरों  क ेलिए  वरिच्ठता  के  आधार  पर  अखिल  भारतीय  पैनल

 बनातर  4

 थी  मोहन  रावले  :  अध्यक्ष  39  साल  से  दूरदर्शन  शुरू  हो  गया  है  और  अब  33  वर्ष  हो

 मेरे  क्षेत्र  मुम्बई  में  दूरदर्शन  केन्द्र  है
 उसे  आज  20  वर्ष  हो  गए  स्व०  प्रधानभन्त्री  इन्दिरा  गांधी

 जो  ने  1976  में  दुरदर्शन  और  आकाशवाणी  के  प्रोडक्शन  काम  के  विभाजन  के  लिए  अधिसूचना  जारी

 की  उसे  16  वर्ष  हो  गए  लेकिन  इतने  वर्ष  होने  के  बावजूद  दुरदशंन  के  निर्माण  कामंक्रमों  के  णो

 |
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 प्रोडक्शन  विभाग  जहा  प्रो्क्शन  प्रोग्रामिंग  विभाग  है  उनमें  से  33  केटेगिरी  ऐसे  उनमें  से  कितने

 केटेगिरी  के  लोगों  को  अभी  तक  प्रमोणन  दिए  हैं  भौर  एक  से  ज्यादा  और  कितने  केटेगिरी  हैं  जिन्हें  प्र
 न  दी  गई  ६  और  जो  इजिनियरिग  उसे  हर  साल  में  ठोन-तीन  साल  के  बाद  प्रमोशन  दिए

 जाते  हैं  तो  यहां  जो  स्टाफिग  पैषन  है  बहीं  अभी  तक  क्यों  नहीं  स्टाफिंग  पैटने  लागू  किया  गया

 ]

 सखना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राश्य  मंत्री  अलित  :  कितने  लोगों  को

 पदोन्नति  दो  यह  बताने  के  लिए  मैं  एक  नोटिस  की  अपेक्षा  करता  हूँ  ।  पह  सच  है  कि  उस  समय

 जब  यहू  विभाग  इन्दिरा  जी  के  अध्वीन  द्विभाअंन  पर  सेहेभति  ही  गई  थी  ।  उसके  द्विभाजन  पर

 विचार  करते  कठिनाइयों  भाई  ।  रेडिंगो  का  विकार्स  किया  जा  रहां  था  और  जेसाकि  माननीय

 संदस्य  जानते  हैं  कि  बुनियादी  सुविधाओं  दोगों-हैाईबेंमेर  तथा  सेफ्टवेयर  की  बुनिंयांदी  सुविधाओं  सहित
 देश  के  लगभग  90  प्रतिशत  हिस्से  को  कवर  किया  थया  ।  उसी  टेलिविजन  आये  और  जब

 विजन  आग्रे  और  जंब  टैलीविजन  भी  विकसित  किए  जा  रहे  थे  प्रतिशत  हिस्सा  अभी  भी  ऐसा  था

 जहां  टेलीविजन  का  विकास  किया  जाना  था  |  अब  हम  जिस  स्थिति  का  सामसा  कर  रहे  वह  यह  है

 कि  वे  लोग  जो  पहले  से  ही  रेडियो  में  या  अन्य  संगठनों  में  का  कर  रहे  वे लोग  द्विभाजन  का  यह  कहते

 हुए  बिरोध  कर  रहे  हैं  कि  यदि  द्विभाजन  करते  हैं  तो  उनकी  परीर्न्नति  हमेशा  के  लिए  प्रभावित  होगी

 क्योंकि  वे  ऐसी  सीमा  तक  पहुच  चुके  दूरदर्शन  में  उनमें  से  कुछ  लोग  यह  कह  रहे  सब  नहों  कह

 रहे  हैं  कि  यदि  आप  हमारे  पदों  का  द्विभाजन  नहीं  करते  तो  संब  पद  रेडियो  में  कार्यरत  लोगों  को  मिल

 जायेंगे  ।  में  दो  बातें  इस  कठिनाई  का  हमें  सामता  करना  पड़  रहां  जब  यह  बात  सिंतम्बर  मेरे

 ध्यान  में  लाई  गई  मैंने  तुरत्त  एक  समिति  बनाई  एक  बड़ा  ग्रूप  इसका  विरोधकर  रहा  है  और  एक

 छोटा  ग्रुप  इसका  समर्थन  कर  रहा  है  |  श्री  ब्चेन  ने  प्रभार  सम्भाला  और  बंठकें  शुरू  की  ।  इस  सम्रय  मैं

 कोई  टिप्पंणी  नहीं  करना  चाहता  कमंचारियों  के  साथ  बातचीत  चल  रही  हम  उनसे  सह्दायता  ले

 रहे  हैं  कि  किस  प्रकार  से  हम  इस  मामले  को  सुलझा  सकते  मैं  इस  सभा  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं
 कि  हम  मामले  की  बिस्तार  से  जांच  कर  रहे  हैं  और  निश्चय  ही  जहां  तक  सभव  होगा  हम  इसका  समा

 धान  निकालेंन  और  सभा  को  द्वंतुष्ट  करे  पायेंगे  ।

 ,.  श्री  सोगन  र।बले  :  अध्यक्ष  यह  दुभगिय  की  बात  है  कि  करमंयारियों  को  कई  सालों  से

 प्रमोशन  नहीं  मिने  इसका  मेरे  पास  रिकॉर्ड  33  कैटेगरीज  में  से  6  केटेगरीज  में  एक  बार  प्रमोशन

 मिला  है  और  एक  केटेगरीज  में  2  बार  प्रमोशन  मिला  बाकियीं  को  प्रमोशन  नहीं  मिला  यह  बहुत

 दुर्भाग्प  की  थात  अध्यक्ष  इन्दिरा  जी  के  समय  में  यह  बाइफरकेशन  हुआ  था  ओर  इन्दिरा

 जी  ने  ही  कशा  था  कि  आकाशवाणी  के  लोगों  को  बापिस  कम  से  कम  इन्दिरा  जी  द्वारा  कही  गई

 बात  को  तो  इप्लीमेंट  करना  चाहिए  उन  कमं  चारियों  को  अभी  तक  आकाशवाणी  में  क्‍यों  नहीं  भेजा

 गया  ।  इसलिए  वहा  पर  आंदोलन  चल  रहा

 इसी  तरह  से  मुम्बई  दूरदशंते  केन्द्र  में  15-  (6  बर्षों  से  लांगटमं  कजूअल  स्टाफ  चला  जा  रहा

 को  अभी  तक  परमानेंट  तहीं  किया  गया  कोर्ट  ने  उसे  कमंचारियों  को  परमानेंट  करने  के  लिए
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 आदेश
 भी  दे  दिए  हैं  लेकिन  अभी  तक  उनको  परमानेंट  नहीं  लिया  गया  उन  कर्मचारियों  को  आप

 रेगुलर  करने  वीले  हैं  और  रिंट्रास्पेबिटंत  इफेक्ट  से  उनको  रेथुल्लर  किया  जाएगा  ?  मेरी  मन्त्री  महोदय
 से  वितरी  है  कि  हैवकी  उत्तर  दें  ।

 )

 री  अजित  पांचा  :  जहां  तक  नैमित्तिक  करमंचा  रीगण  का  सवाल  विभिन्‍न  न्यायालयों

 जिसमें  सी०ए०टी०  भी  शामिल  है  अपने  निर्णय  दिए  सैमितिक  कर्म  चारियों  के  बिभिन्‍ने  श्रेणियों  के
 बारे  में  जहां  तक  सम्भव  हआ  है  हम  न्यायालयों  के  फैसले  से  सहमत  हुए  लेकिन  जहां  तक  कार्मिक
 विभाग  या  अन्य  विभाग  ने  महसूप  किया  कि  मे  अपील  करना  चाहेंगे  और  उन्होंने  अपीश  मे  मामले

 न्यायालय  में  बिचाराधोन  लेकिन  यह  सत्य  है  कि  मांगों  में  से  एक  मांग  यह  भी  रही  है  और  कमेटी
 उस  पर  विचार  कर  रही  है|

 श्री  कोरी
 कुन्तौल

 सुरेश  :  दृरदर्शन  का  एक  वर्ग  या  कोई  दूसरा  बे  हड़ताल  कर  रहा
 जिसमे  जनता  को  काफी  असुविधों  हो  रही  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कर्मਂ

 दी  रा  उठाई  गई  न्‍्याधोथित॑  मांगी  पर  यान  देने  के  लिए  कोई  कारगर  तन्त्र  मैं  यह  जासना

 चौहंता  हैँ  कि  हश्ताल  के  दौरान  महत्बंप्रंण  कार्य  क्रमों  के  प्रसारण  को  जारी  रखने  के  लिए  क्यो  प्रबन्ध  किए
 गए  हैं  !  मैं  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्‍या  कुछ  कम  चीरियो  को  निन्रम्बित  किया  गया  है  यदि  हां  तो  उनके

 विरूद्ध  क्या  ऑरोंपे  लगाएँ  गए  हैं  ।  मैं  यढ़े  जानना  चाहूंगा  कि  हड़ताल  समाप्त  करते  के  लिए  सरकार

 और  कमेयारियों  के  बी  किन  शंत्रों  पर  सहमति  हुई
 है  ।

 थी  अजित  पांजा  :  उत्पस्त  विवादों  अधवा  मांगों  से  सम्बन्धित  मुद्दों  को  निपटाने  हैंतु
 कोई  बनी-बनायी  प्रक्रिएा  नहीं  है  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  हो  कह  चुका  हूं  कि  श्री  वर्धन  को  अध्यक्षता  में

 एक  समिति  का  गठन  की  गयी  है  ताकि  बिबादों  को  शीघ्र  तापूवक  लिपटाया  जा  सेके  |

 इस  प्रकार  +  स्थायी  तब  तक  नहीं  बनाई  जा  सकती  जब  तक  कि  यह  एक  ओद्योगिक

 विवाद  अधवा  अंन्य  प्रकार  के  विवःद  का  रूप  न  ले  जहा  कि  आई०  डी०  अधिनियम  के  अम्तगंत
 एक  स्थायी  प्रक्रिया  जहां  तक  के  निलम्बन  और  आरोप  लगाने  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  से

 अनुरोध  ककूँगा  कि  वें  उसके  लिए  दबाव  नडानें  क्योंकि  हमने  निलम्बन  आदेश  वापस  ले  लिया  है  और

 सरकार  तथा  कमंचारियों  के  ब्रीच  अच्छे  सम्बन्ध  बन  रे  हैं  तथा  मुह्ों  को  शातिपूर्ण  ढंग  से  तिपटाया  जा

 रहा  है  |  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनूरोध  करता  हूं  और  मैं  आपकी  भी  संमंर्धन  जाहेता  हूँ  कि  इंस  स्तर  पर

 इस  बात  पर  जोर  न  दिया  ।  १

 मध्यक्ष  महो्व  :  यार  आप  एक  बात  का  उत्तर  दे  चुके  हैं  तो  आपको  अन्‍्ये  बातों  का  जवाब  देने

 को  आवश्यकता  नहीं  ह  |

 नी  अजित  वांजा  :  जहां  तक  उठाये  जा  रहू  करमों  का  सम्बन्ध  मैं  कहता  हूं  कि  हम  कुछ  कदम

 डठा  रहे  हैं  ताकि  आवश्यक  सेवायें  कुचार  रूप  मे  बेनी  रहे  |  जेसे  ही  ये  फदम  पूरे  द्वी  जायेंगे  मैं  माननीय

 सदस्यों  को  निश्चित  रूप  से  ट्मकी  जानकारी  दूंगा  ।

 जी  संफुदीव  चौधरो  :  कमंबारी  सग5त  की  एक  मांग  प्रसार  भारती  अधितियम  को  लागू  करने

 5
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 की  भी  है  ।  मैं  एक  बात  जानता  चाहता  बहुत  समय  पूर्व  संसद  द्वारा  स्वंसस्मति  से  इस  कानून  को
 बनाया  गया  था  |  प्रसार  भारंती  अधिनियम  को  लागू  करने  की  राह  में  कया  अड़चने  हैं  ?  अन्यथा  इसे
 फिर  से  उठाया  और  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  हमें  परेशानी  होगी  ।

 श्री  अजित  पांजा  :  निश्चित  रूप  से  यह  एक  मांग  जब  इस  सरकार  द्वारा  प्रसार

 भारतो  विधेयक  की  जांच  की  जा  रहो  थी  तो  यहू  पाया  गया  था  कि  जिस  सरकार  ने  इसे  स्बंसम्मति  से

 इस  सभा  में  तथा  राज्य  सभा  में  पारित  किया  था  वह  व्यक्तिगत  कारणों  से  हसे  लागू  नहीं  कर  पायी  ।

 उस  समय  अधिसूचना  जारी  करना  आवश्यक  फिर  दूसरी  सरकार  उसने  उस  बेठक

 जिसमें  प्रधानमन्त्री  भी  मौजूद  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  था  कि  इस  स्तर  पर  जब  तक  ओर  अधिक

 चर्चा  नहीं  की  जाती  इसे  लागू  नहीं  किया  जाना  फिर  जब  यह  सरकार  आयी  तो

 हमने  इसकी  जांच  की  और  सर्वप्रथम  हममे  जो  जांच  को  बहू  इन  कमेचारियों  से  सम्बन्धित  है  ।  महोदय
 इस  समय  आकाशवाणी  और  दूरदशन  में  35.000  कमंचारी  हमने  यह  पाया  कि  उन्हें  विकल्प  देने

 का  प्रश्न  है  लेकिन  उस  विकल्प  को  लागू  करने  के  पश्चात  यदि  बड़ी  संदुया  में  कमंच्रारीगण  प्रसार  भारती

 में  जाना  नहीं  चाहते  हैं  तो  हाल  ही  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  के  अनुसार  अनुच्छेद
 311  के  अन्तर्गत  हम  उन्हें  सरकारी  नौकरी  छोड़ने  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकते  परन्तु  यदि  वे

 नहीं  जाते  हैं  और  यहीं  बने  रहते  तो  उन्हें  एक  अतिरेक  निकाय  में  जाना  पड़ेगा  ।  लेकिन  यह  एक

 ऐपा  विषय  है  :  थात  रेडियो  और  टी०  बी०  जिसमें  एक  स्थायी  गायक  अथवा  उद्धोषक  था  कुछ  अभियंता
 अथवा  कंमरामेंन  उनका  हम  बया  करेंगे  ?  इन  बातों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ताकि  इन
 कमंचारियों  के  लाभ  हेतु  उन्हें  इस  स्पष्ट  आशय  का  ज्ञापन  दिया  जाए  कि  वे  इस  उद्देश्य  के  लिए  यहीं
 बने

 झी  अनिल  बसु  :  क्‍या  कोई  समय-सीमा  है  ?

 भ्री  अजित  पांजा  :  इसमें  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गयी  परामशंवात्रि
 समिति  के  सभी  सदस्यों  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  इस  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।  सरकार  ने  यह
 निर्णय  किया  कि  सभी  राजनीतिक  दलों  के  साथ  मिलकर  इस  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  क्योंकि

 इस  पर  दोनों  सभाओं  द्वारा  मिल  कर  सर्व  सम्मतनिर्णय  लिया  गयाथा  ओर  कर्मचारियों  के
 साय***

 +
 अध्यक्ष  महोदय  :  परामशंदात्रि  समिति  में  आपने  क्‍या  चर्चा  की  ?

 भरो  अजित  पांजा  :  मुझे  दुःख  है  कि  समिति  नहीं  यह  परामशंदात्रि  समिति

 नहीं  सरकार  का  निर्णय  और

 पर  चर्चा  कमं  चारी  संघ  के  साथ  करनी  है  |  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने
 कया  चर्चा  की  है  परन्तु  चूंकि  परामशंदात्रि  समिति  इस  मामले  में  बहुत  अधिक  चिन्तित  मैंने  समिति  के

 सभी  सदस्यों  फो  एक  पत्र  लिखा  है  जिसमें  प्रस्तावित  संशोधन  का  उल्लेख  किया  है  भोਂ  इस  सत्रावधि  में

 इस  पर  चर्चा  की  जानी

 भरो  रास  कापसे  :  दूरदर्शन  के  कमंचारियों  ने  12  अक्तुबर  से  नियम  के  अनुसार  कायं  शुरू  किमा
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 ओऔर  अभ्ततः  उन्हें  हृहया!ल  पर  जाना  पड़ा  ।  मैं  यह  जानता  चाहुंगा  कि  इस  बीच  12  अक्तूबर  से  हड़ताल
 वाले  दिन  तक  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाया  गया  था|  हृड़ताल  के  पश्चात्‌  सिफे  सरकार  ने  ही  तरथ

 रवेया  क्यों  अपनाया  ?  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहुंगा  कि  कितना  नुकसान  उठाया  गया  क्योंकि  इन  दिनों  कोई  विज्ञापन  भी

 नहीं  दिखाया  जा  सका  था  ।

 थो  अजित  पांआा  :  जहां  तह  उतके  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  का  सम्मन्ध  मुझे  एक
 मोटिस  की  आवश्यकता  है  +योंकि  इस  प्रश्न  पर  कि  विज्ञापन  न  देने  से  कितना  नुकसान  मुझ्ते  उत्तर

 देने  के लिए  एक  नोटिस  की  आवश्यकता  है  ।

 जहां  तक  मांगों  का  सम्बन्ध  प्रत्येक  पर  श्रो  व्धन  द्वारा  विचार  किया  गया  था  और

 सिर्फ  उन  मांगों  को  जो  हमारे  नियन्त्रण  में  नहीं  हैं  अर्थात्‌  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के

 अधीन  नहीं  हैं  हमने  उन्हें  कामिक  विभाग  को  विया  है  जैसे  कि  इयूटीਂ  हमने  यह
 पाया  कि  कुछ  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  लिये  इयूटीਂ  भत्ते  की  आवश्यकता  है  |  लेकिन  इसके  लिए
 धनराशि  की  आवश्यकता  है  |  अतः  इसे  वित्त  मन्त्रालय  और  साथ  ही  कामिक  विभाग  को  सौंपे  जाने  की

 आवश्यकता  है  क्योंकि  इस  प्रकार  के  ड्यूटीਂ  भत्ते  सरकार  के  अन्य  विभागों  में  भी  दिये  जाते  हैं  ।

 जहां  तक  विभिन्‍न  पदों  को  भरे  जाने  का  सम्बन्ध  आन्दोलन  के  दिनों  में  और  उसके

 पश्चात्‌  किसी  प्रकार  का  शोषण  नहीं  किया  गया  ।  हमने  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  पहले  ही  यह  पत्र

 परिवालित  कर  दिया  था  कि  किनी  प्रकार  का  कदम  ने  उठाया  मेमो  वापस  ले  लिये  आएं  क्योंकि

 हम  चर्चा  कर  रहे

 अतः  12  बजे  से  लेहर  तव  तक  सरकारी  कार्य  होता  है  जब  तक  जे  करना  बन्द  नहीं  करते  ।

 सरकार  इसी  काय॑  में  लगी  हुई  थी  लेकित  मानतीय  सदस्य  अपने  अनुभवों  के  आधार  पर  यह  समझते

 होंगे  कि  यह  केवल  अफ्रेले  हमारे  द्वी  हाथ  में  नहीं  है  सरकार  की  अन्य  एजेंसिया  भी  इस  काय॑  में  शामिल

 हैं  फिर  भी  हुप  कार्य  को  शीघ्र  निपटाने  का  प्रयास  कर  रहे

 शहुसोल  ब॒ल्यालयों  को  एस०  हो  ०  डी०

 सुधिधा  से  जोड़ना

 +
 +32,  कुमारी  विमला

 झो  लोबत  शर्मा  :

 बया  संचार  मग्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  तहसील  पुरुपालयों  को  1992  तक  एस०  ढी०  डी०  युविधा
 से  जोड़ने  का  कोई  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और



 मौदिक  रत्तरे  30  ।992

 उस  तहमील  मुक्याक्षयों  के  राज्य-बार  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  एस«  टी०  डी»  सृशिक्रा  हे  जोड़
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पोल  बी०  रंगव्या  :  जी  नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 एृश्त०  टी०  ढो०  से  जोड़े  जाने  बाले  प्रस्तान्रित  तहसील

 सुत्यालपों  को  राज्यवार  संक्षता

 बन-््जजज+ततऋऋ+ततल3त_नंऋ न  न  ऋ++++++_+__नत 5

 राज्य  का  नाम  एस०  टी०  डी०  से  जोड़े  जाने  वाले

 तहसील  मुख्यालथों  की  संस्या

 ।
 ater

 आंध्र  प्रदेश  169

 असम  80

 बिहार  कोई  तहसील  नहीं

 गुजरात  108

 हरियाणा  25

 हिमाचल  प्रदेश  $0

 जम्मू  और  कश्मीर  37

 कर्नाटक  73

 केरल  02

 मध्य  प्रदेश
 ॥

 244

 मह्दाराष्ट्र  193

 गोबा  05

 उत्तर  पूर्व

 अरुणा  चल  कोई  तहसील  तहीं
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 प्रणिपुर  56

 प्रेघालय  कोई  तह॒स्ोल  नहीों

 मिजेपरम  कोई  तहसील  नहीं

 सागालेंड  कोई  तहसील  तहों

 त्रिपुरा  27

 ज़ड़ीशा  47

 पंजाब  कोई  तहसील  नहीं

 गाजस्पान  163

 तमिलनाड़  सभी  पूर्ण  कर  भिए  हैं

 उत्तर  प्रदेश  154

 पश्चिम  बंधाल  भोर  सिव्िकम  कोई  तहसील  नहीं

 जोड़  :  1414

 ]

 कुमारी  जिमला  वर्मा  :  वणित  1618  छहतोल  पश्सबेच  को  एस०  टी०  ढो०  ते  जोड़ने  के  लिए
 देश  में  कितने  उपकरण  बने  हैं  और  कितनों  का  श्रायात  करना  पड़  रहा  है  ।  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 खर्च  हुई  है  |  ये  उपकरण  देश  में  इस  हेकु  शरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?  इन्हें  पृरा  करमे  की

 समय  सीमा  कया  निर्धारित  को

 संचार  बंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शास्रेश  :  अध्यक्ष  यह  सरकार  का  फेसला

 है  कि  1993  तक  हम  तास्थुस्ध  सा  मण्डल  हैडक्ष्याटर  तक  जंसे-जेसे  जिस  प्रवेश  में  जैसी

 व्यवस्था  उनको  भी  एस०  टी०  डो०  से  जोड़ें  ।  इस  साल  मार्च  1992  तक  हमने  देश  के  सभी  जिलों

 में  एस०  टी०  डी०  की  ध्यवस्था  की  हम  भाहते  हैं  कि  इसे  सब  तहसीलों  तक  ले  जाये  ताकि  गांव

 तहसील  से  जुड़  तहसील  सारे  देश  ओर  दुनिया  से  जुड़  जमे  ।  हम  यह  सब  बंचार  नीति  के  अनुसार
 करेंगे  ।  जहां  तक  माननीय  संकस्या  ने  उपक्तरणों  की  बात  पूछी  है  हमारे  पास  इसका  दस्तजाम  है  लेकिन

 कई  पाठस  ऐसे  हैं  जिनको  कभी-कभी  बाहर  से  बंगाक  पड़ता  ज्यादातर  हम  अपने  देश  में  हो  बना

 रहे  उसमें  कोई  परेशानी  नहीं  है  ।

 कुसारो  बिसला  बर्मा  :  क्‍या  ब्लाक  हैडकवार्टर  तक  बढ़े  ग्रामों  को  एस०  टी०  बी  की  सुविधा  से

 जोड़ने  का  कोई  लक्ष्य  मिन्नारित  किग्रा  मऊ  भौर  हां  तो  कब  तक
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 थो  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  कि  कहीं  तहसोल  नहीं  है  लेकिन
 मण्डल  हैडक्थाटर  है  और  जेसे  आन्ध्र  प्रदेश  में  मण्डल  हमारा  उद्देश्य  है  कि  तहसील  या  ब्लाक

 हैडकवार्टर  अर्थात्‌  जहां-जहां  जिस  प्रदेश  प्रे  जेसी  व्यवस्था  उनको  हम  जोड़  दे  और  उसके  बाद  गांव
 में  ।  लेकिन  जहा-जहां  व्यवस्था  हो  रही  वहां  साथ-साथ  जोड़  रहे  इस  प्रकार  कई  गांव  अभी  तक

 इस  दौरान  जोड़े  गए  जो  गांव  20  कि०  मी०  तक  भाते  उनको  प्रुप  डायलिग  स्कीम  के  अन्तगंत

 जोडते  जा  रहे  हैं  लेकिन  कोई  टारगेट  फिक्स  नहीं  किया  है  कि  पहले  इस  गांव  को  जोड़ेंगे  ओर  किसी

 गांव  को  बाद  में  जोड़ेंगे  । सरकार  का  मन  यह  है  कि  एस»  टी०  डी०  सुविधा  को  देश  के  कोने-कोने  तक

 हर  एक  गांव  तक  पहुंचा  दिया  जाये  ।  जहां-जहां  यह  व्यवस्था  होती  इसी  तरीके  से  हम  करते

 रहेंगे  ।

 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मंत्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  कहा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 154  तहसीलों  को  एस०  टी०  डी०  से  जोड़ने  की  योजना  3०  प्र०  में  गाजीपुर  और  बलिया

 पूर्वान्बल  के  बहुत  ही  प्रमुख  शहर  इन  शहरो  में  पुराने  उपकरण  ही  काय॑  कर  रहे  हैं  ।  जौनपुर  के

 लिए  3-4  वर्ष  पहले  इसी  हाउस  में  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  वहां  टेलीफोन  एक्सचेंज  अविलम्ब

 नये  उपकरणों  से  सुमज्जित  किया  जाएगा  और  बाद  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  कहा  था  कि  जौनपुर
 में  अतिशीघ्र  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  बना  दिया  जाएगा  किम्तु  आज  तक  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  तो  मैं

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पूर्वान्चल  के  इन  शहरों  विशेषकर  जौनपुर  और  गाजीपुर  में

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  कब  तक  काय  करना  शुरु  कर  देंगे  ओर  साथ  ही  154  तहसील  में  कब  से  यह  सेवा
 सुलभ  हो  जायेगी  ?

 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  एक  खास  जिला  के  लिए  मेरे  पास  इस  वक्‍त  पूरी
 मेंशन  वहीं  है  कि  जोनपुर  जिला  में  कहां-कहां  इलंबट्रानिब्सल  एबसचेज  है  और  कहीं  नही  है  लेकिन  पूरे
 देश  के  लिए  हमारी  एक  ही  नीति  है  कि  हम  इलंवट्रानिक्स  एक्सचेंज  ही  लायें  भौर  अब  स्थिति  ऐसी  आा

 गयी  है  कि  कोई  भी  पुराना  एक्सचेंज  लगाभे  के  लिए  तैयार  नहीं  है''*

 भरी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  पुराने  एक्सचेंज  हटाकर  नये  कब  तक  लगवा

 रहे  हैं  ?

 शो  राजेश  पायलट  :  दस  साल  पहले  लोग  बार  के  प्रति  भआकधित  थे  लेकिन  अब  लगवाने

 के  लिए  कोई  तंयार  नहीं  है|  हमारे  देश  में  करीब  इस  वक्‍त  55  से  60  प्रतिशत  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 हमारी  उम्मीद  है  कि  इस  साल  हमारा  प्रोडक्शन  ज्यादा  बढ़ेगा  ।  जो  सरकार  की  नयी  नीति
 आयी  है  उससे  प्रोडक्शन  बढ़ने  की  उम्मीद  उम्मीद  है  कि  बहुत  जल्दी  हमारा  प्रोडक्शन  बढ़ ेगा  ।  आज

 कहना  बहुत  मुश्किल  है  कि  कब  तक  100  प्रतिशत  इलेक्ट्रोलिक  हो  उसकी  कंलकुलेशन  हो  रही

 जद्ठां-जहां  पुरानो  एक्सबेंज  हैं  उनको  हम  जहूदी  बदल  रहे  यू०  पी०  का  जहां  तक  सवाल

 है  वहां  पर  अ्रमी  45  प्रतिशत  के  करीब  इलैक्ट्रोलिक  एक्सचेंज  हमें  उम्मीद  है  कि  इस  साल  इसमें
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 कौ  बढ़ोतरी  होगी  |  जहां  तक  पूर्वान्कल  के  जिलों  की  बात  है  वहां  पर  हम  प्रायोरिदी  दे  रहे  जो

 पिछड़े  इलाके  हैं  और  जो  दूर-दराज  के  इसाके  हैं  वहां  पर  पहले  दे  रहे  हैं  जिससे  संचार  की  व्यवस्था  वहां

 पहले  पहुंचे  हलाके  भग्नतर  हैं  उनकी  हम  प्रायोरिटी  बाद  में  दे  रहे  यह  सरकार  की  नीति  है  ।

 ]

 थी  मत्युन्जय  नायक  :  तहसोल  और  जिला  मुख्यालय  में  एस०  टो०  ढी०  सुविधा  उपलब्ध  कराने

 के  शानदार  कार्य  के  लिए  मैं  माननीय  मर्जी  महोदय  को  बधाई  देता  मेरे  जिले  में  बबुरिया  पच्रायत  है
 को  एस०  टी०  ढो०  और  इलंक्ट्रानिक  एक्सचेंज  की  सुविधा  उपलब्ध  कराई  गई

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  ब्रह  जानना  चाहूंगा  कि  कार्यभार  कार्य  तन्त्र  और  एस०
 टी०  ढी०  की  बतंमान  मांग  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  क्या  भाननीय  मन्त्री  महोदय  कार्यप्रणाली  और  तन्‍्त्र

 में  सुधार  सुनिश्चित  करेंन  ?  क्या  वह  इससे  पड़ने  वाले  वित्तोय  प्रभाव  से  अवगत  हैं  भौर  उनका  कया  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 थो  राजेश  पायलट  :  भष्यक्ष  महोदय  मैं  श्री  सोतकर  शास्त्री  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  154  तहसीलों
 को  मार्च  93  तक  जोड़ने  के  बारे  में  पूछे  गए  अनुपूरक  प्रश्न  का  उत्तर  देना  भूल  गया

 ]

 आपके  एफ  सवाल  का  जवाब  मैं  नहीं  दे  पाया  ।  154  तहसीलें  हमारा  टारगेट  मार्च  1993  _
 का  यू०  पी०  को  जो  154  तहसीलें  मार्च  1993  तक  यह  तहसीलें  एश०टी०  डी०  से  जुड़
 जायेंगी  ।

 थी  राजताय  सोनकर  शास्त्री  :  कया  मा  1993  तक  यह  पूरा  हो

 श्री  राजेश  पायलट  :  जी  द्वां  मां  1993  तक  पूरा  हो

 ]

 माततीय  सदस्य  ने  इसका  वित्तीय  प्रभाव  और  अम्य  बातों  के  बारे  में  पूछा  हमने  इन  सब

 बातों  पर  त्रिचार  क्रिया  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  संचार  सभी  अन्य  आधारभूत  ढांषों  के

 लिए  एक  आधारभूत  ढांचा  है  यहां  तक  कि  औद्योगिक  श्रगति  के  लिए  भी  संचार  व्यवस्था  आवश्यक

 सरकार  संचार  क्षेत्र  को  उच्च  प्राथमिकता  दे  रहीं  इसी  कारण  इस  वर्ष  हस  क्षेत्र  में  वित्तीय  निवेश  की

 हमारी  एक  बड़ी  योजना  हमें  इसकी  जानकारी  मैं  माननीय  सदस्य  को  आशवस्त  करना  चाहूंगा

 कि  जहां  कहीं  भी  जिला  या  खंड  मुख्यालय  में  हुम  एस०  टी०  डो०  सुविधा  उपलब्ध  करा  रहे  हैं

 बहां  यदि  उसी  दिन  गांवों  को  जोड़ा  जा  सकता  है  तो  हम  यह  भी  कर  रहे  अतः  के
 मध्य  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  अनेकों  गांव  हैं  जहां  एस०टी०ढी०  सुकिधा  उपलब्ध  है  ।  जहां

 कहीं  भी  तहसील  मुख्यालय  के  अतिरिबत  गांव  में  एस०  टी०  ढी०  की  सुविधा  दी  जा  सकती  है  तो  हम

 उसे  दे  रहे  हैं  |  मुझे  विश्वास  है  कि  मार्च  93  तक  इस  समस्‍या  के  एक  बड़ें  भाग  का  निवारण  हो  सकेगा

 ओर  देश  के  अत्येक  तहुसोल  मुख्यालय  में  हम  एस०  टी०  ढी०  सुविधा  उपलब्ध  करा  सकेंगे  ।

 हे
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 मैंते  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  माननीय  संदश्यों  के  स्‍थाथी  पते  पर  एस०  टी७  डी०  सुंधिधा
 लब्ध  कराई  धदि  माननीय  सदस्य  ध्रामीण  छोत्र  से  सम्बन्धित  तो  एसं०  टों०  ही०  सुविधा  भाँव

 में  उनके  स्थायी  पते  पर  उपलध्ध  कराई  जाएगी  लिसले  देश  के  राज॑नतिक  कारों  के लिए  धहु  उपेसष्ध

 रहें  ।  हमने  संतद  के  सभी  माननीय  सदस्यों  क ेलिए  यही  मापदंड  अपनाया  है  ।

 ]

 को  प्रेम  शुलिस  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  शानता  चाहुंगा  कि  पंहाहो  और  पिछड़े  क्षेत्रों

 में  टेलीफोन  सुविधा  देने  के  लिए  क्‍या  प्राथमिकता  दी  जावेगी  ?  बहुत-से  क्षेत्रों  में  कई  स्थानों

 पर  लोगों  को  कहा  गया  कि  आप  पैसे  जमा  करवा  11  लोग  पैसे  जमा  करवा  देंगे  तो  एक्सबेंज

 लग  जाएगा  ।  सैंकड़ों  ऐसे  स्थान  हैं  जहूँ  पंरं  6  साल  पहले  लोगीं  ने  पैसे  जमा  करबाएं  लेकिन  आज

 तक  वहां  पर  इस  दिश  में  कोई  कंठम॑  नहीं  उठांयां  गेवा  तीकि  उंनके  यह  यूविधा  १रदामे  की  जाएं  ।  क्या

 मंत्री  महोदय  यह  जानने  का  प्रयास  करेंगे  कि  कोमे-कीन  से  स्थान  हैं  ?  बया  वहां  पर्र  एक्सचेंज  लेंगेवांने

 को  प्राथमिकता  देंगे  ?

 थी  राजेश  वापलटे  :  मंध्यक्ष  पहू  बात॑  सही  हैं  कि  गांव  में  इतना  ठेंतंसाह  है  टेलीफोन

 के  लिए  जहां  हमने  पी०  धीं०  औं०  लगंवाएं  थे  वंहां  से  50-50  दरसथस्तें  आ  रही  यंह  सही  बात  है
 कि  हमने  जब  कहा  था  तो  दो  ऐंगल  से  कहा  संचार  व्यवस्था  बढ़ाने  के  वूसशा  रिक्रेग्यु

 बढ़ाने  के  लिए  ।  गांव  टेलीफोन  लोग  उसका  इस्तेमाल  करेंगे  और  फिर  उसकी  डिसांड  होने
 लगेगी  ।  दोहरी  तीति  सश्कार  की  थी  |

 भरी  शाजबोर  सिह  :  एक  भी  टेलीफोन  काम  नहीं  कर  रहा  है।'*

 भ्रो  राजेश  पायलट  :  यह  सबसे  बढ़िया  बात  है  ।

 को  राजबोर  सिह  :  एक  भी  टेलीफोत  काम  नहीं  कर  रहा  है  और  ये  गाना  मते  घुमते  हैं  ।

 )

 हो  राजेश  पायलट  :  मैंने  नापकी  बात  सुन  ली  है  ।  युले  जवाब  तो  देने  दीजिए  ।  भष्यक्ष

 मैंने  हमेशा  कहा  हैं  कि  सुधार  की  जरूरत  है  और  हम  सुधार  कर  रहे  हैं  ओर  करते  यह  कोई  ऐसा
 काम  नहीं  कि  कोई  एक  दिन  में  कर  देगा  कि  आज  सारा  श्रुधार  पूरा  हो  यह  एक  निरस्तर  प्रयास

 है  |  सुधार  करने  की  तरफ  ।  हमारे  प्रयास  जारी  हैं  भौर  उन  प्रयासों  में  माननीय  सदस्यों  के  कोई  सुझाव

 हों  तो  उन्हें  हम  लागू  करने  के  लिए  तैयार  लेकिन  एकदम  यह  कह  देना  कि  कुछ  नहों  हो  रहा  यह
 तो  देश  में  कोई  नहीं  मानेगा  ।  आज  आप  किसी  भ्री  सड़क  पर  चले  हर  सड़क  पर  आपको  एस०
 टी०  पी०  सी०  ओ०  मिल  आज  तक  ये  कंभी  इतने  लिबरल  नहीं  किए  गए  करीब

 20-22  हजार  एस०  टी०  डी०/पी०  सी०  ato  सारे  देश  में  इस्टाल  किए

 थी  राजेश  अध्निहोश्री  :  अध्यक्ष  आप  मन्त्री  जी  से  प्रश्न  का  उत्तर  दिलवंाइए  ।
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 अध्यक्ष  महोदंव  :  ?)  मिनट  में  सिर्फ  वो  प्रश्न  हुए  अन्य  प्रश्न  भी

 बिहार  में  प्रमीण  विद्यतोरूरण

 +83.  थो  छेरी  पासवान  :  क्या  विद्युत  म्रसत्री  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 बिद्दार  में  पिछले  दो  बयों  के  प्रति  कितते  नभ्नरूरों  को  बिजली  दी  यथी  और
 1992-93  के  दोरान  कितने  नलकूपों  को  बिजली  देने  का  प्रस्ताव

 कया  सरकार  का  बिहार  में  प्रमीग  विद्यतीकरण  के  लक्ष्य  में  वृद्धि  करने  का  बियार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उप्तके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिश्ुत  मरलालय  के  राज्य  पम्त्रो  कट्यताथ  :  से  वितरण  सप्रा  बटल  पर
 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 विद्वार  राज्य  जिजती  बोई  से  प्राप्त  सूबता  के  वर्ष  1990-91  तथा  1५9  1-92

 के  दौरान  क्रमशः  5514  तथा  2712  पम्पवों  का  ऊर्तेत  किया  गया  व्ष  992-93  के  लिए

 3960  पम्पसंटों  के  ऊजंत  का  लक्षद  रखा  गया  है  ।

 से  विभिस्नें  राज्यों  के  लिए  वाविक  योजेंनों  परिरंपवय  तैथा  लक्ष्यों  के  बारे  में  निर्णये

 योजना  आंयो  द्वारा  प्रतिंतरप  सम्बन्धित  राज्य  बिमली  बी  के  साय  परोमर्श  करके  किया  जाती

 लक्ष्यों  में  वेद्धि  केरने  के  बारें  में  जिडोर  सरकार/विंहार  राज्य  बिजली  थीई  से  कोई  प्रेस्तांव  प्रप्ति  नहीं

 हुआ  है  ।

 थ्री  छेदी  बेसबान  :  अध्यक्ष  मानतोथ  मन्त्री  क्री  ने  जो  उत्तर  दिया  हैं  वह  उत्तर  अत्यम्त

 ही  असम्तोष  जनक  है  |  भिंहार  रेज्यि  विद्यून  बोई़  की  तरफसे  जो  सूचती  मोती  की  को  ही  प्राप्त  हुई  है  वह

 फंत्रीं  मैं  स्पष्टे  रूप  सें  भोनेनोय  मभ्त्री  जी  को  बता  देता  चीहेता  हूं  कि  मार्च  1992  सक  नए  नलकूरों
 में  10  में  बिजली  दी  गई  |  मार्च  1993  तक  ह३  मंलक्षपों  को  ऊर्जान्वित  करने  का  लक्ष्य  1590

 नलकूप  आधु्तिकी करण
 के  तहत  45  नलकूथों  का  विद्य,तीकरण  मार्च  1992  तक  हुआ  और  315

 कृंपी  को  ऊंजॉन्जित  करते  का  लक्ष्य  1992-93  में  3212  के  पुतेईर्थापन  के  अधीन  548  नलकूपों
 को  मार्च  1992  तंके  ऊर्वान्वि्त  कियो  गधे  ।

 अण्यभष  महोवव  :  पासवान  आपकी  प्रश्त  पूछता  भाषण  नहीं  देना  है  ।

 थी  छेदो  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  प्रश्न  पर  ही  आ  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  ऊपर  बहुत-मे  प्रश्ने  आप  प्रश्न  पंर  आइए  ।
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 थरो  छेदो  पासवान  :  अध्यक्ष  उत्तर  बहुत  असन्तोषजनक  मैं  स्पष्ट  कह  देना  चाहता

 हूं  ।
 ह

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  प्रश्न  वहु  समझार  भिनिस्टर  हैं  ।

 क्री  छेदो  पासवाम  :  मैं  प्रश्न  पर  ही  आ  रहा  1992-93  के  प्रस्ताव  है  788  जबकि

 माननीय  मन्‍्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  1५92-93  के  लिए  3960  पम्पसेटों  के  ऊर्जन  का  लक्ष्य  रखा  गया

 ]

 क्षष्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रकार  के  प्रश्न  की  अनुमति  नदी  दुगा  |  आप  कृपया  प्रश्न  पूछें  ।

 थो  छेदी  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जितने  भी  पंपसंटों

 को  ऊर्जान्वित  किया  गया  है  बह  चाल  हालत  में  हैं  या  नहीं  ओर  जो  1992-93  का  लक्ष्य  रखा  गया

 उसे  कब  तक  पूरा  कर  रहे  है  ?

 शो  कल्पनाथ  राय  :  आदरणीय  अध्यक्ष  योजना  आयोग  प्रदेश  सरकार  और  प्रदेश  के

 विश्व त  परिषद  से  मिलकर  किसी  भी  प्रदेश  का  प्लान  आउटले  तब  और  टार्गट  तय  करती  माननीय

 पासवान  जी  ने  पूछा  है  कि  दो  साल  का  विवरण  ओर  इस  साल  का  विवरण  क्या  वर्ष  1990-91  में

 बिहार  राज्य  को  44  करोड़  66  लाख  रुपया  आयोग  द्वारा  दिया  उसमें  केबल  26  करोड़  41  लाख

 रुपया  उन्होंने  खर्च  किया  और  टाग्रंट  था  !:500  पंप  ग्राम  विद्य  तीकरण  ।  उसमें  केवल  528  ही  किए
 फिर  1991-92  में  ।4  करोड़  85,  लाख  दुपया  प्लानिंग  कमीशन  द्वारा  दिया  गया  ।  उसमें  केवल

 ।]  करोड़  44  लाख  रुपया  बव्हार  राज्य  ने  इस्तेमाल  किया  ।  350  लक्ष्य  था  और  517  पूरा  किया  ।

 1992-93  यानि  पिछले  6  महीनों  मे  22  करोड़  ०5  लाख  रुपया  दिया  गया  और  अभी  पिछले  6

 महीनों  में  विहार  सरकार  ने  केवल  49  लाख  रुपया  इस्तेमाल  किया  इनका  लक्ष्य  365  निर्धारित

 किया  गया  जिसमें  से  मात्र  105  प्रा  किया  है,याति  जो  प्लान  आउटले  बिहार  सरकार  को

 दिया  उसका  भी  वे  पूरा  इस्तेमाल  नदी  कर  पाए  |  जो  टाग्रेंट  तय  किया  गया  वह  भी  पूरा

 नहीं  हो  पाया  ।  बिहार  में  यह  स्थिति  उनका  यह  उत्तर  है  |.

 क्री  छेदी  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  न्यूनतम
 यकता  कार्यक्रम  के  जिस  प्रकार  स्वास्थ्य  विभाग  को  झौर  लोक  स्वास्थ्य  मभियन्त्रण  विभाग  को

 बेन्द्रीय  सरकार  अनुदान  के  रूप  में  राशि  देती  उसी  प्रकार  ग्रामीण  बिद्य  तीकरण  कार्यक्रम  के  साथ

 ँमतम  आवश्यक  कार्यक्रम  के लिए  भी  यह  सरकार  अनुदान  देने  का  विचार  रखती  इसके  अलावा

 क्षेन्द्रीय  सरकार  के  निर्देश  १२  जंसे  राज्य  सरकारें  ग्रामीण  विद्यूत्तीक-ण  कार्यक्रम  अपने  यहां  इम्पलीमेट

 कराती  लेकिन  ग्रामीण  विश  तीकरण  कार्यक्रम  के  कारण  राज्य  सरकारों  को  जो  घाटा  होता  उसका

 कुछ  अश  क्या  भारत  सरकार  देते  का  विचार  रखती  है  ।

 रे

 मे
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 A कान  ७७  भभ३  मा  आम  हा  नमन  लब  लुक

 > थी  कत्पनाथ  जो  प्रश्न  पासवान  जी  ने  पूछा  उस  सम्बन्ध  मैंने  पहले  ही  बता  दिया

 कि  जितना  प्लान  आउटले  बिहार  सरकार  को  दिया  उनके  कहने  उन्होंने  किसी  भी  अपने
 लान  टारगेट  को  पृरा  नहीं  जो  अप्यटले  उन्हें  दिया  न  उसे  कभी  खर्ध  इसके

 जब  बिहार  सरकार  ने  तो  हमने  उस्ते  पंसा  दिया  ।

 हद

 थी  छेदी  प/सबान  :  हम  जो  प्रश्न  पूछ  रहे  उसका  उत्तर  तो  दीजिए  ।

 भो  कल्पनाथ  राय  :  मैं  बही  कह  रहा  इसके  बाद  बिहार  सरकार  ने  रिक्वेह्ट  किया--रि
 बिलिटेशब  आफ  डैफीशियेंट  यानि  जो  पम्पर्सट  बल  नहीं  रहे  जिनका  सिस्टम  खराब  हो  गया  उसके

 लिए  पंसा  दिया  तो  हमने  बिहार  सरकार  को  इस  मद  में  47  करोड़  रुपया  उपलब्ध  कराया  ।

 लेपित  उस  पैसे  वर्ग  भी  वे  खर्च  नहीं  कर  पाये  और  केवल  25  करोड़  रुपया  ही  उन्होंने  खर्च  किया  ।

 इसकी  जिम्मेदारी  किसकी  होगी  ।

 थ्वो  राम  बिलात  पासवान  :  अध्यक्ष  बिहार  में  आज  तो  भुख्वमरी
 और  डौट  *य  स्थिति  उसके  पीछे  सबसे  बड़ा  कारण  यदि  कोई  है  तो  बह  है  एनर्जी  का  अभाव  ।  इसलिए

 में  समझता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  और  इम  सदन  को  वहां  की  स्थिति  को  गम्भीरता  के  साथ  लेता

 चाहिए  |  सिर्फ  आरोप  प्रत्यारोप  कर  देने  से  ही  किसी  समस्या  का  निदान  नहीं  हो  जाता  है  ।  भाज  स्थिति

 यह  है  कि  बिहार  में  सबये  ज्यादा  मितरल्म  खाते  हैं  परन्तु  आपकी  नई  आ्थिक  औद्योगिक

 नीति  के  हहत  भी  बिहार  में  कोई  प्राइवेट  सक्टर  नहीं  आ  रहा  जैसी  कि  मुझे  जानकारी  मिली  है|

 आप  कह  रहे  कि  हमने  बिहार  सरकार  को  पंसा  पैसा  दे  रहे  लेकिन

 हकीकत  यह  है  कि  बिहार  सरकार  के  पास  धन  का  अभाव  जिसके  कारण  वहां  कोई  नया  प्लांद  लगने

 वाला  नहीं  है  ।  इसी  तरह  वहां  यद्यणि  रेडिगे  एक्टिव  मैटीरियल  मौजद  है  लेकिन  उसके  बावजूद  भी

 कोई  न्यूव्िलिअर  पावर  प्लांट  लगाने  की  योजना  नही  है  ।  सरंबार  ने  जबाब  दिया  है  कि  उन्होंने  बहां
 के  बिजली  बोर्ड  से  बात  बिजली  फोडे  को  लिखा  परंन्तु  उनकी  ओर  से  कोई  उत्तर  नहीं  गाया  |  में

 आपके  माध्यम  से  सरकार  ते  और  खामकर  मन्त्री  जी  जो  बिहार  के  बाडंर  इलाके  से  आते  आग्रह
 विनम्र  शब्दों  में  निवेदन  ब.रूगा  कि  आप  आरोप  प्रत्यारोप  की  बजाए  यहां  कोई  पौजोटिव

 जाश्वासन  बिहार  सरकार  से  बात  मुख्यभरश्री  को  बुलाने  की  आवश्यकता  ey"

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  विनाध  पासवान  जी  बिजली  का  उत्पादन  और  विद्युतीकरण  दो  अलग
 जीजें  हैं  ।

 |

 थी  राम  बिलात  पासवान  :  ठीक  इसलिए  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बध्ध
 में  क्या  केस्रीय  सरकार  बिहार  के  मुख्यमन्नी  को  उनको  पत्र  बातचीत  करने  का
 विचार  रखती  कण  उसने  घातचीत  की  है  और  क्‍या  वह  भविष्य  में  5-10  नही  20  साल  की  कोई
 ऐसी  योजना  बना  रही है  कि  जिसमे  बिहार  की  वर्तमान  स्थिति  में  सुधार  आ  सके  ।
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 क्रो  कल्पवाथ  रा  :  माननोय  पासबान  जी  ने  महां  बिहार  के  बारे  में  जो  बिन्‍्ता  जाहिर  की

 मैं  उनकी  चिन्ता  से  सहम्रत  हूं  और  बिहार  के  सभी  संसद  प्तदस्थों  से  प्राथंना  चाहे  थे  कसी  भी
 ल  के  हों  कि  जब  श्राप  मैं  उनको  बिहार  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  बात  कर  सकता

 भ्रध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  आज  बिहार  में  जो  प्लांट  लोड

 फैक्टर  है  वह  1456  मेगावाट  की  इन्सटाहड  कंपेसिटी  जिसमें  से  केवल  22  परसेंट  ही  प्लांट  लोड

 फैक्टर  वहां  है  यानी  लोएस्ट  इत  दर  इन्द्री  ।  पाती  जोएस्ट  इन  दि  कंट्री  अद्भ  इसके  लिए  कोन

 जिम्मेदार  हो  सकता  क्या  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  जिम्मेदार  हो  सकती  है  ?

 थो  छेदो  पशकाम  :  घिहास  की  सस्कार  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  सरकार  भी  जिम्मेदार

 )

 हो  कल्पताथ  राय  :  मैं  कोई  कांग्रेम  को  तरफ  से  नहीं  बोल  १हा

 श्री  छेदी  पासवान  :  सारे  फाबर  हाउस  की  मझ्नीनें  ग्रहअढ़  तस्स  समझ  क्रिद्वार  पें  कांग्रेस  की

 ससश्कार  थी  ।

 भो  कह्प्रतांध  राय  :  भ्रापको  जानकारी  देती  ज़रूरी  1988-०9  पें  प्लाएठ  कोड  फ्रकटर  3?

 प्रतिज्ञत  फ़िर  1989.90  पें  3|  प्रतिशज्ञ  फिर  1990-91  में  24  प्रत्निश्षत  1991-92
 में  3।  प्रतिसत  क्रा  और  श्राज  22  प्रतिशत  तो  37  से  घटकर  22  प्रतिशत  भा  बसा  ।

 अध्यक्ष  आज  बिहार  में  इनड्री  शार्टेज  की  बध्ा  प्राब्जम  ब्रह  मैं  बताया  चाहता  हूं  ।

 1988-89  में  5.6  ॥रतिशत  1989-90  दें  20  1990-91  1991-
 92  में  43  प्रतिशत  थी  और  आज  43.8  प्रद्रिज्षत  बिद्वार  को  स्थिति  ब्रहुत  वस्बीय  है  भोर  अध्यक्ष

 जैसाकि  पासवात  जो  ने  वहा  ्वर  विहार  व्‌  लिए  मत  में  जितता  नहीं  तो  बिहार
 के  लिए  कोयल  का)ो  जो  710  मै  १क्क०  की  है  मैं  अध्यक्ष  मदह्दोद्यय,'पप्सवाल  ज़ी  को

 यहु  बताना  चाहता  हूं  कि  बिहार  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कोयल  कारो  की  हाइड़ल़  पावर

 योजना  जो  13-14  सो  करोड़  रुपए  की  अध्यक्ष  बिहार  की  विश्युत  ससस्मा

 को  हल  करने  के  लिए  केन्द्रेय  सरकार  ने  पासवान  जी  की  चिन्ता  को  महें  नजर  रखते  हुए  )4  सौ

 करोड़  रुपए  की  710  मंगाबाट  की  कोयल  कारो  योजना  को  मंजूर  किया  उसके  लिए  भी  ।5  करोड़

 रुपए  इस  साल  एलोकेट  किए  गए  लेकिन  झ्ञारखण्ड  आंदोलन  के  कारण  बहां  पर  यह  काम  शुरू  नहीं

 हो  रहा  है  ;  मैं  जाहुंगा  पासवान  जी  और  सभी  संसद  सदस्य  कोयल  कारो  योजना  के  लिए  जो  पंसा  भारत

 सरकार  ने  आवंटित  किया  वह  बिहार  सरकार  की  प्राणदायिनी  योजना  उस  परियोजना  को  बिहार
 में  केन्द्र  सरकार  की  मदद  से  लागू  करें  जिससे  बिद्दार-वासियों  को  बिजली  मिल  सके  ।

 क्षी  नीतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  आप  भी  देक्ष  रहे  माननीय  मंत्री  सबाल्लों  का  जवाब

 कम  और  गेलरी  को  ज्यादा  एड्स  कर  रहे  हम  इनसे  जानना  चाहते  हैँ  कि  जो  प्रासीज़  किद्यृतीकरण
 के  सम्बन्ध  में  सूल  प्रश्त  दृतका  इन्होंने  जवाब  दिया  भौर  के  सम्दत्प

 मैं  उसी  सम्बन्ध  म  जानता  चाहता  हूं  और  इदाने  ढताया  भी  है  कि  जो  जक्ष्म  रखा  भ्रा  ब्रह  पूरा
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 नहीं  हुआ  और  जो  रूच॑  होना  चाहिए  था  वह  श्वर्ज  नहीं  इनसे  जानना  चाहता  हुं  कि  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  जब  इतकी  पार्टी  वी  हुकूमत  दिट्वार  में  तो  वया  लक्ष्य  रखा  गया  था  क्‍या  खर्च

 हुआ  और  दूसरी  बात  अध्यक्ष  आप  भी  इस  बात  को  महसूस  करेंगे  कि  ग्रामीण  विद्यूतीकरण

 बिहार  में  तब  तक  नहीं  हो  सकता  जब  टक  कि  बिहार  में  विद्युत  जनरेशन  की  क्षमता  को  नहीं  बढ़ाया

 जाएगा  ।  इसलिए  पैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  कोयल  कारों  परियोजना  का  शिलान्यास  कब

 करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नीतीश  कुमार  ट्रांसमीशन  ओर  ये  तीन

 अलग  दृश्यूज  चूंकि  इलेक्ट्रीफिकेशन  प्रश्न  आपका  है  इसलिए  आप  उस  पर  पूछे  ।

 श्री  नोतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  मैं  इस  बारे  में  नहीं  भगर  मंत्री  महोदय  ने  कोयल

 बारो  के  बारे  में  बताया  नहीं  होता  ।  चुंकि  इन्होने  बताया  है  इसलिए  मैं  पृष्ठ  रहा  हूं  कि  उत्तफा

 न्यास  कब  करेगे  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लक्ष्य  था  और  वह  लक्ष्य  अचीव  किया  गया  या

 नहीं  ?

 की  कल्पनाथ  राय  :  अध्यक्ष  सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  में  72  हजार  गांवों  को

 क्यू  तीकंरण
 करंगे  का  लक्ष्य

 था  और  केबल  54  हर  गांवों  का  बिजलीकरण  हुआ  है  ।

 ]

 दिहलो  दूर  दर्शन  केरद  की  फिल्म  यूनिट

 न

 १84  भरी  सनोरंजन  सुर  :

 श्रीमती  सरोज  दुबे  :

 क्या  सूचमा  ओर  प्रसारभ  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍नो  दूरदर्शन  केन्द्र  की  फिल्म  यूनिट  1982  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  तथा  महंगे
 उपकरणों  का  उपयोग  नहीं  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबइंधी  ब्यौरा  और  कारण  क्या  और

 इस  यूनिट  का  उपयोग  करने  हेतु  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  में  उप-सन्ञो  महोदय  ।
 1982  में  समाचार  ए+ञ्र  करने  के  हलेक्ट्रनिक  उपकरण  को  शुरू  करने  के  पश्चात  आरम्भ  में

 तो  पुराने  उपकरण  का  उपयोग  कम  हो  गया  था  भौर  अब  बिल्कुल  समाप्त  हो  गया  है  ।
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 दूरदशंन  द्वारा  भति  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  की  शुरूआत  से  अब  फिल्म  इकाई  दूरदशंन  के

 किसी  उपयोग  की  नहीं  है  ।

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  फिल्म  उपकरण  को  पुणे  के  फिल्‍म  और  टेलीविजन  संस्थान

 में  प्रशिक्षण  कार्यों  के  लिए  भेज  दिया  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सूर  क्या  आपके  पास  कोई  अनुपूरक  प्रश्त  है  ?

 ,
 '

 ठीक  अगर  आप  संटिसफाइड  हों  तो  मैं  दूसरों  को  बुलाता  हूं  ।

 श्रीमान  आप  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 शो  अन्ना  जोशी  :  उनको  बर्ष  1982  में  पता  चला  था  कि  यह  मशीन  बेकार  है  तो  उसके

 पश्चात्‌  भी  इसे  पुणे  के  फिल्‍म  संस्थान  को  भेजने  का  निर्णय  लेने  में  दस  वर्ष  क्‍यों  लगे  ?  यह  मेरे  प्रश्न  .

 का  पहला  भाग  है  |  इस  मशीन  की  कुल  कीमत  क्‍या  है  ओर  इसे  कब  खरीदा  गया  था  ?

 कुमारों  गिरिणा  व्यास  :  मशीन  को  वर्ष  1970  में  खरीदा  गया  था  और  इसकी  लागत  की

 31  लाख  रुपए  यह  दस  वर्ष  तक  रखी  रही  क्योंकि  हम  नई  प्रोद्योगिकी  प्रयुक्त  कर  रहे  थे  और  अब

 हमने  इसे  पुणे  भेजने  का  निर्णय  किया  है  ।

 थो  भोकान्त  जेना  :  मशीन  की  कुल  लागत  देखिए  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 ह

 हूं  कि जब  यह
 खरीदी  गई  तब  क्या  किसी  ने  यह  देखा  था  कि  क्या  नई  प्रौद्योगिकी  आ  रही  है  भयथवा  नहीं  ।  इस

 पहलू  को  देखते  हुए  अनावश्यक  ही  इस  प्रकार  का  यह  उपकरण  खरीदा  गया  और  जब  इसका  कोई

 उपयोग  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  देने  से  पहले  एक  मिनट  रुकिए  ।

 श्री  भोकान्स  जेना  :  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  क्या  किसी  की  जिम्मेदारी  निर्धारित  को  गईया

 नहीं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  वैकल्पिक  व्यवस्था  थी  ।

 थी  भ्रोकासत  जेता  :  यहू  बेकल्पिक  व्यवस्था  नहीं  थी  ।
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 SS  3  +एआ  SSSR  se  SPAS

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  प्रश्न  पूछ  सकते

 हरी  ध्रोक'न्त  झेना  :  यह  बेकार  भी  उसी  अषत  खरोदी  गई  ।

 सथता  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  राज्य  समंत्रो  अजित  :  वह  टीक  नहीं  लगभग

 रोज  ही  टेलीविजन  पर  नई  प्रौद्योगिकी  आ  रही  यह  प्रणाली  उस  वक्त  भी  टेलीविजन  के  आने  के
 समय  से  अर्थात  बषं  1950  में  भी  थी  और  1982  तक  प्रयुकत  की  1982  में  नई

 जिसे  ई०एन०जी०  कहा  जाता  है  भर्थात  टेप-रिकाडिग  प्रणाली  भ्राई  ।  जब  यह  आई  तो  चूँकि  उस  वक्‍त

 इसी  लागत  31  लाख  रुपये  इसलिए  इसका  उपयोग  कम  कर  दिया  गया  था  और  छरीदी  गई  नई

 मशीन  को  प्रधोग  में  लाया  गया  ।  इस  विशेष  पुरानी  मशीत  के  लिए  जो  कार्यबल  प्रयुक्त  किया  गया

 था  उसे  धीरे-धीरे  नई  मशीन  के  लिए  प्रशिक्षित  किया  गया  और  एक  भी  मजदूर  को  काम  से  नहीं

 हटाया  गया  और  न  ही  बेकार  रखा  गया  ।  हम  भारत  में  जहां  कायंबल  सम्मिलित

 अचानक  दी  कोई  परिवतंन  नहीं  कर  सकते  ।  हम  उनक  प्रशिक्षित  करते  हैँ  । और  अब  तो  स्थिति  यह  है
 कि  हमें  पुण  में  प्रशिक्षण  ले  रहे  अपने  ब्यक्षितयों  को  प्रशिक्षित  करना  पड़ता  है  क्योंकि  इसे  सिनेमा  संबंधी

 कार्यों  और  अन्य  फिल्म  इकाइयों  के  लिए  प्रयुक्त  किया  जा  सकता  है  ।  यही  कारण  है  कि  यह  स्थानांतरित

 किया  जा  रहा  मैं  इस  समा  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  |  मैं  आभारी  हूं  कि  यह  प्रश्न  उठाया  गया

 अन्यथा  इसमें  ओर  अधिक  विलम्ब  हो  जाता  ।  लेकिन  दो  सप्ताह  के  भीतर  यह  पुणे  अथवा  किसी  अन्य

 यूनिट  जहां  इस  प्रकार  प्रशिक्षण  भेज  दी

 इश्यिन  एयरलाइन्स  के  पायलटों  द्वारा  हड़ताल

 नः

 "85  श्रोमती  घुशीला  गोपालन  :

 झो  सोहनसिह  :

 क्या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइन्स  के  पायलटों  ने  1992  के  दौरान  हड़ताल  की

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  हड़ताल  से  इडियन  एयरलाइस्स  की  उड़ानों  पर  प्रतिकूल  असर  पड़ा  है  जिसके

 कारण  पूरे  देश  के  लोगों  भौर  यात्रियों  को  अत्यधिक  कठिनाई

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  मौर  इसके  फलस्वरूप  एयरलाइन्स  को  कितने  राजस्थ

 की  हाति

 (8)  इस  संर्बध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयो  अथवा  करने  का  विचार  और

 (4)  भविष्य  में  ऐसी  हड़तालों  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा

 रहे
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 ई
 ५

 क्री  एम०ओ०एज०  :  से  (4) रच  e  आंच्कक  शत  झं  पु सागर  विधानलस  और  परयटन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (

 एक  विवरण-पत्र  सदन  के  पटल  पर  रखा  गया  है|

 विवरण

 और हे से  भारतीय  वाणिज्यिक  विमान  बाजक  संध  ने  अनेक  वित्तोय

 गे

 उठाई  हैं  भो

 अपने  सदस्यों  को  बहुत  सो  उड़ाने  परिचालित  नहीं  करने  के  निदेश  दिए  इसके  परिणामस्वरूप  कुछ

 विमानचालकों  ने  उद्ान  डग्ूूटी  फरने  से  हस्कार  किया  जिसके
 कि

 92  के  दोराग

 283  उड़ानें  रह  करनी  पड़ी  ओर  जिससे  देश  के  विभिरन  हिस्सों  में  प्रभावित  यात्रियों  को  असुविधा
 भौर  परेशानी  हुई  ।  आंदोलन  के  शारण  इस  अवधि  में  इंडियन  एयरलाइस  को  लगभग  3  करोड़  रुपये

 के  राजस्व  का  घाटा  होने  का  अनुमान  है  ।

 और  अवतरण  और  दिक्चालन  साधनों  संबंधी  मसले  पंचतिर्णय  के  लिए
 विमानन  महानिदेशक  को  भेजे  गए  हैं  ।  जहां  तक  वित्तीय  मांगों  का  सबंध  इंडियन  एयरलाइस  के

 सभी  वर्गों  बे  कमंवारियों  के  1-9-1990  से  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वेतन  और
 भत्तो

 का
 सपूर्ण

 प्रश्न  राष्ट्रीय  औद्योगिक  न्यायाप्रिकरण  को  भेजा  हुआ  इडियत  एयरलाइस  के  प्रबंधक
 वर्ग

 ने

 भारतीय  वाणिज्यिक  विम/नचालक  संघ  के  साथ  परामश  से  उत्पादकता-संबद्ध  भुगतान  योजना  तैयार

 करते  की  भी  पेशकश  की  है  ।

 श्रीमती  सुशोला  गोपालन  :  चंकि  विमान  चालकों  की  मुख्य  मांगों  में  से  एक  मांग  हवाई  अड्डे
 की  सुरक्षा  की  है और  इसका  सम्बन्ध  चालकों  और  कुछ  सदस्यों  की  सुरक्षा  से  भी  क्या
 धरकार  मध्यस्थ  को  कोई  समय-सीमा  बसायेगी  ?

 ही  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  विचारों  से  पूर्ण  रूप  से  सहमत  हम
 मध्यस्थ  को  लगभग  तीन  महीने  का  समय  देंगे  और  फिर  उस  पर  उनका  निणय  देंगे  ।

 यह  निरन्तर  अग्रसर  होने  वाली  प्रक्रिया  हम  इसकी  सुरक्षा  के  बारे  में  बितित  हम
 लिए  सही  उपाय

 ओमतो  सुझोला  गोपालन  :  यह  सत्य  है  कि  निजी  एयर  बसों  और  इंडियन  एयरलाइल्स  द्वारा
 दिए  जा  रहे  वेतन  और  भत्ते  तथा  अन्य  सेवा  शर्तों  में  बहुत  अधिक  अन्तर  है  ।

 वास्तव  में  इसी  ने  विमानचालकों  को  कार्यवाही  करमे  के  लिए  उकसाया  हम  अपने  देश
 झोर  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  हितों  की  रक्षा  क ेलिए  अपने  कर्ंचारियों  की  देशभक्ति  को  भावना  को  नहीं
 जगा  रहे  बल्कि  हम  तो  देश  के  भविष्य  के  निर्णय  के  लिए  बाजार-ताकतों  पर  निर्भर  कर

 रहे

 क्या  सरकार  चालकों  के  विद्द्ध  कोई  कार्यवाही  किए  बगेर  तथा  यात्रियों  को  अधिक  परेशानी
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 पहुंचाए  बगे  समस्या  को  सौहादेगृूर्ण  ढंग  से
 का  प्रयलत  करने  के  लिए  मैत्रीपूर्ण  रबेंया

 अयनायेयी  ।

 पर्यटन  तथा  लागर  विमानन  मंत्रो  माधवराब  :  यात्रियों  की  असुविधा
 को  देखते  हुए  प्रबंध  व्यवस्था  बड़े  संयम  से  काम  ले  नहा  मेरे  विचार  में  प्रबधकों  ने  बहुत  से  कार्यों

 के  उपरांत  भी  जिनसे  गड़बडो  हो  सकती  बड़े  संयम  का  परिचय  दिया

 जहां  तक  निजी  एयर-टेक्सी  परिचालन  क्षेत्रों  में  पायलटों  को  सामान्यतया  जो  बेतन  दिया  जाता

 उसकी  तुलता  में  इण्डियत  एयरलाइन्स  के  पायलटों  के  देय  वेतन  का  सम्बन्ध  यदि  आप  प्रति  घंटा

 उड़ान  का  वेतन  देखें  तो  प्रबन्धन  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  पायलटों  को

 निजी  एयर-टेब्सी  परिचालन  क्षेत्रों  के  पायलटों  की  तुलना  में  20  प्रतिशत  वेतन  अधिक  मिल

 रहा  है|

 ऐसा  इस  कारण  से  है  कि  जहां  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  पायलट  एक  महीने  मे  45  से  50  घंटे

 तक  उड़ान  भरते  निजी  एयर-टेक्सी  परिचालन  क्षेत्रों  क ेपायलट  एक  माह  में  लगभग  80  घन्टे  उड़ान

 भरते  यह  तुलना  करने  वालो  स्थिति  नहों  है  ।

 एयरलाइस्स  के  प्रबन्धकों  ने  पायलटों  के  लिए  उत्पादकता  से  जुड़ी-योजना  को  पेशकश  की  है  ।

 अधिक  अधिक  वेतन  ।  इम  मामलों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  मैं  सोचता  हूं
 कि  वर्तमान  समय  में  जो  सबसे  भक्छी  कसौटो  अपनायी  जानी  वह  यह  है  कि  प्रति  धम्टा  उड़ाल

 की  दर  से  बैस्न  दिया  जाये  ।  इस  बजता  के  प्रबन्धकों  का  यह  कहना  है  कि  इण्डियन

 लाइन्स  के  पायलटों  को  20  श्रतिशत  अधिक  वेतन  मिल  रहा  है  ।

 भरी  सोहन  लिंह  :  अध्यक्ष  अवतूबर  ओर  नवम्बर  महीने  की  एक  महोने  को  हड़ताल  से

 ही  283  फ्लाइट्स  केंसिल  करनी  पड़ीं  और  तीन  बरोड  रुपये  का  घाटा  हुआ  ।  किसी  चीज  की

 एक  सीमा  होगी  ।  भारत  सरकार  पायलट  लोगों  को  हड़ताल  को  इस  तरहु  हुर  साल  भौर  हर  महीने  हर

 ऐसे  महीने  में  जब  पयंटकों  की  खस्या  अश्विक  होती  क्यों  लेती  है और  दशहरे  भर  दीवाली  की  छृट्टिपों
 में  हर  साल  जब  हडताल  होती  तब  भारत  सरकार  हाथ  पर  हाथ  रले  क्यों  बैठी  रहतो
 हैं  माननीय  मम्त्री  जी  से  द्ासतौर  पर  जानना  चाहता  हु  कि  क्या  इण्डियन  एयरलाइस्स  के  पायलदूस  की

 इस  अस्थायी  हड़ताल  भर  आन्दोलन  से  मुक्ति  दिलाने  के  लिए  सरकार  के  पास  कोई  स्थायी  इलाज
 क्या  इसके  ब  रे  में  आपने  कोई  विचार  फिया  है  ?  आपने  अपने  उत्तर  में  यह  कहा  है  कि  उत्पादकता  के

 आधार  पर  बेतन  देने  के  बारे  में  प्रबन्ध  मण्डल  ते  उनको  भॉफर  दे  रढो  इसके  सम्बन्ध  मे  पायलट

 एसोसिएशतल  का  रिएक्शन  है  ओर  क्‍या  इस  पर  कदढ़ा  है  ?  इसमें  सरकार  की  ओर  से  कोई  पहल  होने
 जा  रही  है  ?

 थी  माधवराव  सिधिया  :  मनेजमेंट  का  यह  कहना  है  कि  अनुशासनहीनता  के  बिरुद्ध

 कड़ो  कारंवाई  की  उसने  पूरे  स्ंवम  के  माथ  और  धय  रखते  हुए  चर्चा  और  विद्यार-विमर्श
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 पायलट  के  साथ  जारी  रखा  |  जेस'कि  माननीय  सदस्य  ते  कहा  है  कि  कोई  अन्तिम  रेखा  भी  होती
 उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  इसीलिए  जब  मैनेजमेंट  ने  यह  देथा  कि  निरन्तर  डॉयल्ग  पांग्लट  के

 साथ  चल  रहा  तब  भी  काफी  डिसरप्यान्स  ही  रही  हैं  भौर  काफा  ऐसी  कारंबाइयां  हो  रही  अन्तिम
 समय  एयरक्रापट  में  बेठने  के  जिससे  मात्र  सविस  डिसरप्ट  न  ज्यादा  से  ज्यादा  असुविधा
 यात्री  को  महसूस  न  यानि  ठीक  अगर  किसी  विशेष  बात  के  ऊपर  पायलट  फ्लाध्ट  रहू  करना

 चाहता  चाहे  जरिटफाइड  हो  या  अनजरिटफाइड  पृव॑ं  मे  कहे  दो  से  व.म  पंसेजर्स  को  तो

 क्रफ्ट  के  ऊपर  लोड  न  करें  पर  यहां  तक  रुकना  जब  तक  पंसेंजत  बैठन  जायें  और  अन्त  में  जाकर  यह
 ताकि  पंसेंजर्स  को  ज्यादा  से  ज्यादा  असृबिधा  महसूस  यह  मंनजमेट  को  दुष्टि  से  तो  बहुत  ही

 भनुजित  बात  है  भौर  इसीलिए  अन्त  में  जाकर  सरस्पेंशस  किए  गये  हैं  ।  सत्रहु  सस्पेंशंस  किये  गये  चार
 के  विर्द्ध  कारंवाई  की  गई  है  ओर  चाजंशीट्स  भी  इश्यू  की  गई  हैं  ॥तो  यहु  निश्चित  रूप  से  हमें  जो

 जानकारी  मंनेअमेंट  ने  दी  है  थि  घह  एक  सदछत  बदम  उठाने  के  लिए  तंयार  हैं  पर  ध॑य॑  भी  पूरी  तरह  से
 अपनाने  का  प्रयास  कर  रहे

 ]

 क्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  ३ण्डियन  एयरलाइन्स  में  नियमित  और  निरन्तर  हड़ताल  होती  रही

 हैं  जिनसे  विदेशी  पर्यटक  भारत  क्षाने  में  रुचि  नहीं  लेते  । बया  सरकार  अथवा  प्रबन्धकों  द्वारा  इन  चीजों  को

 किसी  भी  तरह  से  हल  करने  के  ब.रे  म  विचार  कर  रहा  है  क्योंकि  निजीकरण  के  बाद  ऐस्ो  बातें

 नियमित  रूप  से  हो  रही  बया  बाहरी  लोग  इन  पायलटों  को  हड़ताल  पर  जाने  के  लिए  उकसा  रहे
 है  अथवा  ये  पायलट  स्वयं  ऐसी  क्रीशिश  कर  रहे  हैं  कि  वे  निजी  क्षेत्र  से  सरकारो  क्षेत्र  में  स्थानान्तरित  हो
 सके  ।

 री  साधवराव  सिधिया  :  जँसाकि  मानतीय  सदस्य  श्री  मोहन  सिह  ने  भी  पहले  बताया  है  कि

 दुर्भाग्य  अथवा  संयोग  की  बात  कही  जा  सकती  है  कि  हर  साल  जब  पूजा  अवकाश  होता है  अथवा  जब

 पर्यटकों  का  क्षावागमन  पूरे  जोरों  पर  होता  तो  हड़तालों  और  गेर-कानूरी  कार्यवाही  की  घटनाओं  में

 बुद्धि  हो  जाती  है  |  आप  भी  इस  बारे  में  जानते  क्योंकि  पहले  आप  भी  नागर  विमानन  मन्‍्त्री

 रहे  मैं  इस  बात  पर  श्री  मोहन  सिह  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  का  भी  उत्तर  देना  चाहता  मेरे  लिए

 सौभाग्य  बी  बात  है  कि  बे  1991  की  पिछली  छमाही  में  जो  कदम  उठाये  गये  उनके  कारण  भारत  में

 पर्यटकों  के  मामले  में  20  प्रतिशत  के  लगभग  वद्धि  हुई  है और  इमसे  ।2  प्रतिशत  डालर  अधिक  विदेशी

 मुद्रा  अजित  हुई  है  ।  और  मेरा  विचार  है  कि'अगामी  तीन-चार  महीनों  में  हम  विदेशी  मुद्रा  की  बहुत

 बड़ी  राशि  अजित  पर  लेक्नि  दुर्भाग्य  की  बात  तो  यह  है  पायलट  जिस  तरह  से  लगातार

 जिम्मेदाराना  कार्यवाही  करते  आ  रहे  उसकी  वजह  से  इसमें  उत्पन्न  हो  सकती  है  ।  बसे  तो  में

 नहीं  सोचता  कि  पायलटों  को  इस  तरह  की  का्यंबाही  करने  के  लिए  किसी  के  बहकावे  में  आने  की

 एयकता  है  परन्तु  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  |  मैं  जानता  हूँ  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  स्टाफ  में  जो  सामर्ध्य

 उससे  ये  लोग  एयरलाइन्स  सेबा  को  विश्व  में  अद्वितीय  बना  सकते  हैं  ।  इनमें  सामथ्य  और  योग्यता  ता

 है  परस्तु  इउ  लोगों  में  दर्छाश  कित  ओर  उहू  श्य  की  भावता  का  विकास  किया  जाता  है  और  प्रबन्धक

 ऐसा  ही  करने  की  कोशिश  कर  रहा  है  ।  जब  से  जुलाई  माह  के  मध्य  में  नये  मुकुृष  कायेकारी  ने  का्यंभार

 सभाला  पहले  तीन  महीमों  में  उन्होंने  और  उनके  कार्य  दल  ने  इस  तरह  से  काय  किया  है  जिसके
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 फववायक  परिणाम  सामने  आए  हमारे  यहां  लगभग  85  प्रतिशत  तक  सेवाए  प्रारम्भ  हो  गयी  थी
 जोकि  बहुत  सी  अन्तर्राष्ट्रीय  एयरलाइन्स  की  तुलना  में  अधिक  है  ।  लेकिन  दुर्मागप  को  बात  है  कि  दोबारा

 वही  बात  एक  ऐसे  समय  में  होने  लगी  है  जबरि  प्रबन्धक  एक  जिग्मेदारी  का  कदम  उठाना  चाहता  है
 और  करमबारियों  से  बातचीत  कर  स्टाफ  के  हितों  के  लिए  कार्य  करना  चाहता  इण्डियन  एयरलाइन्स
 में  जो  भी  अच्छाई  और  खुशहाली  आती  प्रबन्धको  का  इस  बात  का  खने  का  है  कि  सभी  वर्गों  को
 इसका  लाभ  मिले  |  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  पायलटों  ने  इस  तरह  का  रबेंया  अपनाया

 हुआ  है  ।

 श्री  च्रजोत  यावय  :  मैं  मन्त्री  महोदय  की  व्यथा  को  समझता  हूं  ।  सह्दी  अर्थों  यह  एक  गंभीर
 मामला  भारतीय  पायछटों  को  अच्छा  बेतन  मिलता  है  और  वे  कायकुशलता  की  दृष्टि  से  भी  पर्याप्त

 सम्पन्त  इन्होंने  काफी  अच्छे  कीतिभान  स्थापित  किए  जैसाकि  मनन्‍्त्री  जी  ने  कहा  आज  इसकी

 प्रव॒त्ति  इस  तरह  की  हो  गई  है  कि  ये  लोग  हड़ताल  करने  लगते  हैं  जिससे  न  केवल  सरकार  को  राजस्व  की

 हानि  होती  है  बल्कि  आम  आदमी  को  गंभीर  परेशानियां  और  नुकत्तान  झेलना  पडता  हड़ताल  हर  साल

 होने  लगी  है  ।  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  फ्या  उन्होने  पश्चिम  और  शहूरों  से  जुड़ी  नई
 निजी  वायु-सेवा  प्रारम्भ  करते  समय  एक  खास  बात  को  ध्यान  में  रखा  है  |  मुझे  बताया  है  कि  भोर  भी

 बहुत  से  लोग  इन्तजार  में  हैं  वे  भी  आ  हे  क्या  अन्य  शक्तियों  का  इण्डियन  एयरलाइन्स  का

 नाम  बदनाम  करने  के  पीछे  भी  काई  दूसरा  काच्ण  सकता  मैं  यह्‌  जानमा  चाहता  हूं  कि  क्‍या  पह
 विशेष  तोर  पर  पायलट  एसोसिएशन  के  साथ  ल्ठाया  वया  वे  अति  सजग  ब्यक्तित  है  और  भारतीय

 परिस्थितियों  में  उन्हें  सबसे  अच्छा  वेशन  +.लता  वे  इस  प्रकार  का  काय॑  करते  हैं  ?  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि उनकी  ओर  से  कोई  सकारात्मक  और  निश्चित  अनुक्रिया  प्राप्त  हुई  है  अथवा  नहीं  ।

 श्री  माधवराव  सिधिया  :  मैं  माननीय  वरिष्ठ  सदस्य  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि

 जारी  है  और  केबल  एक  बार  नही  बल्कि  टो  बार  बातचीत  हुई  है  ।  वास्तव  में  हाल  मैं  कल

 भ्ध्यक्ष  एवं  प्रबंध-निदेशक  दण्डियन  एयरलाइंस  में  एक  बार  फिर  पावयलटो  की  एक  अपीाल-पतन्र  जारी  किया

 है  |  उन्होंने  सभी  पायलटों  को  एक  उपर्युक्त  रवंया  अपनाने  को  कहते  हुए  कारण  पर  ध्यान  देने  और

 चीत  जारी  रहने  देने  बे  लिए  नीजि  तौर  पर  लिदा  मुझे  पक्का  विश्यास  है  कि  यहु  बातचीत  जरूर

 सफल  रहेगी  ।

 लेकिन  यहु  एक  तरफा  बातचीत  नहीं  हो  सकती  है  |  जेंसाकि  मैंन  ५  हा  है  कि  प्रबंधन  ने  नियमों
 के  अन्तगंत  जैता  अनुदेय  है  एक  प्रोत्ण/हुन  योजना  की  पेशकश  की  जिसके  द्वारा  वे  वदि  अधिक  उड़ानें
 भरेंगे  और  अधिक  से  अधिक  कार्य  करते  तो  उन्हें  अधिक  राशि  भिलती  एयर-टंक्सी  चालक
 जितनी  उड़ानें  भर  रहे  उनस  लगभग  आधी  उड़ानें  भरने  पर  उतने  ही  वतन  की  अपेक्षा  एक

 चहुत  उपयंक्त  रुख  नहीं  है  ।  लेकिन  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  बाहरी-प्रभाव  इसमे  एक  भूमिका  अदा  कर

 रहे  यद्यपि  कुप्रचार  से  एक  अशुभ  अभियान  फंलाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  यदि  एयर-लाइस
 सेवा  में  कोई  एक  छोटी-सी  स्पर्धा  तो  बास्तब  में  इससे  कोई  क्षति  होने  बाली  नही  है  ।  मेरा  विभार  है
 कि  इससे  हरेक  को  सहायता  मिलेगी  और  हरेक  अधिक  निपुण  हा  णहां  तक  इण्डियन

 साइन्स  का  सम्बन्ध  मुझे  ऐसा  प्रतीत  नहीं  होता  कि  कम  से  कम  अगले  10  वर्षों  में  इससे  कोई
 ब्ोगिता  कर  सकेगा  |  हमारे  पास  52  विमान  और  22000  करमंचारी  हमारे  पास  समूचे  देश  में  फैला
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 एक  शक्राधारभृत  ढांचा  है  ।  हमारे  पास  एक  कंप्यूटरि  कृत  सापटवेयर  siren  प्रणाल  हमारे  अनग्नित

 स्थानों  पर  कार्थालिय  मैं  नही  समझता  कि  इण्डियन  एयन्लाइग्स  कोर  कर  अगर

 कोई  ऐसा  कर  सकता  तो  मेरे  विचार  यहु  एक  महा-मानव  प्रयास  होगा  ।  मैं  ऐसा  नहीं  समझता

 कि  कोइ  बाहरी  कारण  पायलटो  को  प्रभावित  कर  रहा  उनके  दिमाग  में  कुछ  ऐसा  है।वे  कतिपय
 i  वित्तीय  मांगो  के  बारे  में  बातें  करते  रहते  13  तारीख  को  जब  प्रबंधन  से  एक  चर्चा  भोर  बातचीत  हुई

 उन्होंने  वित्तीय  मांगों  की  एक  लग्बी  सूची  सामने  रखी  यद्यपि  उनके  मुताबिक  इस  सूची  को

 उन्होंने  नहीं  रक्षा  था  ।  उन्होंने  वित्तीय  मारो  की  यह  एक  लग्बी  सूची  दी  थी  और  प्रबधन  तथा  अध्यक्ष

 एवं  प्रबध-निदेशक  को  48  घंटे  के  भीतर  अ#प्रनी  प्रतिक्रिया  ब्यक्त  करने  को  कहा  था  ।  इन  मांगो  में  भोजन

 भरते  में  1989  से  प्रभावी  200  प्रतिशत  की  एक  नई  माझ्तोी  कार  खरोदने  के  लिए  ब्याज  रहित

 प्रतिमाह  300  लीटर  मुक्त  3000  %०  प्रतिमाह  कार  अनुरक्षण  के  रूप  चिक्रित्सा

 आधार  पर  सेवानिबत  हुए  पाय्लटों  को  (0  प्रतिशत  बःधिक  भृत्ति  देना  और  जीवन  बमा  मुआवजे  की

 राशि  को  4  लाख  रुपए  से  बेढ़ावर  8  लाख  रु०  करने  जंसी  बाते  शामिल  हैं  भौर  प्रबंधन  का  48  घण्ट  के

 अन्दर-अन्दर  जवाब  देना  प्रबधन  ने  कि  यह  सोचना  कि  कोई  ऐसी  मांगों  की  समूची  शव  खला

 का  48  घंटे  के  भीतर  जवाब  दे  सकता  सिःर्थक  बात  है  |  फिर  राति  के  समय  हृताल  का  नोध्सि

 जिसे  मह्य-रात्रि  में  दरवाजे  पर  प्रहार  बरके  एवं  उसे  चकताचुर  करने  के  अध्यक्ष  एवं  मुख्य

 महा-प्रवधक  के  दरवाजे  के  नीले  से  खिसकाया  गया  था  ।  यह  हड़ताल  की  पू्व॑  सूचना  भी  पुनः  मुख्यतः
 विमान  धुरक्षा  प्रद्धतियां  बाद  मे  जब  मुष्य  श्रम  बायुबत  कार्यालय  ते  पायलटों  से  पूछा  कि  वित्तीय

 भावश्यकताओों  से  विमान  सुरक्षा  बया  या  सम्बन्ध  तो  पायलटों  ने  भचानक  हम  उस

 पत्र  को  अस्वीकार  करते  हमें  इससे  कुछ  सरोकार  तहीं  जबकि  यह  पत्र  उनके  एक  मुख्य  सघ  नेता

 की  लिखाई  में  यद्यपि  इस  पर  उसने  हस्ताक्षर  नहों  करिए  थे  ।  उसको  उन  मांगों  की  सशोधित

 बरते  पत्र  पर  विद्यमान  है  ।  इस  प्रकार  की  समस्या  चल  है  ।  वास्तव  में  हमें  स्थिति  से  निपटना

 है  ।  पायलटों  को  अपने  रुख  में  और  उपर्युक्त  होने  दें  ।  प्रबंधन  अत्यन्त  घैय  और  धीरज  का  प्रयोग  करने

 को  तैयार  है  |  हम  यात्रियों  की  असुविधा  यथासम्भव  कम  से  कम  करना  चाहते  हैं  ॥  पायलटों  और

 अमजे  को  भी  यह  बात  ध्यान  में  रटनी  चाहिए  कि  एयर  इण्डिया  के  सम'न  ही  इण्डियन  एयरलाइन्स  भी

 एक  संगठन  जिसे  शायद  उसके  काबू  से  बाहर  कारणों  को  बजह  से  तथा  ए०टी०एफ*  में  बद्धि
 और  199]  में  रुपए  के  अवमूल्यत  के  कारण  लगहग  200  करोड़  रुपए  का  घाटा  उतना  पड़ा  है

 और  इस  पिछले  ब्ष  के  छह  महीनों  के  दौरान  100  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  यह  घाटा  कम  करके
 60  करोड़  रुपए  पर  लाया  गया  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  एक  ऐसी  स्थिति  के  लिए  का  कर  रहे

 जहां  हेस  इस  घ/टे  से  उभर  जायेंगे  ।  अगर  इसी  तरह  की  स्थिति  चलती  इस  घाटे  से  उभरने

 तथा  एक  पुष्ट  तुल्भपत्र--जहां  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स  अपने  ही  पांवों  पर  खड़ा  हो  सकता  जहां
 इण्डियन  एयरलाइंसਂ  को  यह  साहस  हो  सके  कि  यह  एक  अच्छी  सेवा  प्रदान  कर  रहा  है  और  जहां  इंडियन
 एयरलाइन्स  यह  महसूस  कर  कि  यह  स्वयं  परिपूर्ण  और  आत्मनिर्भर  है--प्राप्त  करने  की  कोई  उम्मीद

 नहीं  है  ।  हमने  यही  लक्ष्य  रठा  है  भर  हमारे  स्टाफ  के  हर  वर्ग  को  इसमें  भाग  लेना  यहां  मुझे
 प्रबन्धन  ते  जो  करने  को  कहा  उसकी  सराहना  करनी  चाहिए  ।  क्‍या  मैं  यह  बता  दूं  कि  प्रबंधन  ने  मुझे
 बताया  है  कि  एक  बड़ी  सद्या  में  हमारा  स्टाफ  अत्यधिक  जिम्मेदार  वे  सहयोग  दे  रहे  लेकिन

 यदि  कुछ  जो  अचानक  हृड़ताल  पर  चले  जाते  हैं  और  अवध  कारंवाई  करते  तब  सारी
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 व्यवस्था  में  विध्न  पड़  जाता  यहां  तक  कि  जेब  अंधिकतर  लोग  अच्छी  सेवा  हेतु  हमारे  प्रोत्साहन
 यान  को  समर्थन  कर  रहे  हों  ।

 )

 को  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  आपने  मुझे  अवसर  इसके  लिए  मैं  धन्यवाद

 देता  मगर  मैं  इस  अबसर  का  लाभ  आज  कल  क्योंकि  अब  तो  प्रश्वकाल  समाप्त  होने
 वाला  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  अगर  प्रश्न  छोटा  है  तो  उत्तर  मिल  सकता  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाणपेयो  :  अध्यक्ष  मेरे  और  माधवराव  जी  के  जो  सम्बन्ध  उनको
 देखते  हुए  छोटे  प्रश्न  नहीं  हो  सकते  ।

 श्री  साधवराब  सिधिया  :  मैं  समझता  हूं  कि  ग्वालियर  के  लोगों  को  विस्तार  से  पूछने  की  बीमारी

 है  ।

 थरो  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  लम्बे  जवाब  देते  हैं  ।

 भो  साधवराब  सिधिया  :  आप  ही  से  हम  लोग  सीखते  हैं  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 भिनुवाब  ]

 पूर्वी  क्षेत्र  पावर  प्रिड

 +86.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  विद्यत  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  पावर  ग्रिड  हाल  ही  में  ठप्प  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विद्युत  उत्पादक  एककों  को  कितनी  क्षति  हुई  और

 इस  सम्बस्ध  में  सरकार  का  कया  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 विश्वुत  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्षी  कल्पताथ  :  पूर्वी  क्षेत्र  प्रिड  में  22

 1992  को  20.:7  बजे  ग्रिड  सम्बन्धी  गड़बड़  हुई  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  उक्त  प्रिष्ट  ने  आंशिक  रूप

 से  काये  करना  बतद  कर  दिया  पश्चिम  बंगाल  शहर  को  और

 बिहार  भागों  को  में  विद्युत  की  सप्लाई  में  ब्यवधान  पड़ा  था  |  उड़ीसा  मौर  सिक्किम

 प्रणाशियीं  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पढ़ा  था  ।
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 पूर्दी  प्रिड  में  गड़बड़  उस  समय  हुई  जब  220  के०  बी०  पुरुलिया  एवं  विधाननगर
 के  बीच  तीन  कन्हक्टरों  में  से  एक  कन्डबटर  का  जम्पर  पुरुलिया  उपकेन्द्र  के  डेंड  एण्ड  टावर  के

 समीप  टूट  गया  जिसके  फलस्वरूप  शार्ट  सक्रिट  हो  गया

 किसी  भी  विद्युत  यूनिट  को  किसी  प्रकार  की  क्षति  होने  की  सूचना  नहीं  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  प्रस्तावित  उपचारात्मक  उपायों  में  ये  शामिल  हैं--विद्युत  उपस्करों  एवं
 बचाव  रिले  प्रणाली  का  उपयुक्त  रूप  से  रख-रखाब  करना  तथा  उसे  ठोक  स्थिति  में  भार  प्रेषण

 एवं  संचार  सुविधाओं  का  विस्तार  दोषों  का  पता  लगाने  हेतु  आइलैण्डिंग  स्कीम  जैसे  उपयुक्त
 तकनीकी  उपाय  आवर्तिता  के  तेजी  से  अपक्षय  को  रोकने  हेतु  आटोसेटिक  अण्डर  फ्रोक्युएन्सी  लोड

 शेरिंग  की  व्यवस्था  शआवश्यक्षता  होने  बोल्टता  में  अपक्षय  को  रोकने  द्वेतु  स्टेटिक  वार
 कम्पनसेशन  ए०्ड  पावर  सिल्टम  स्टेबलाइजसं  की  प्रतिष्ठापता  करता  ।

 विदेशों  एयरलाइनों  में  गए  भारतोय  विभानवालक

 +87,  श्रोमतो  दोपिका  एच०  टोपीबाला  :

 क्री  सहेश  कनोड़िया  :

 क्या  लागर  विभानस  ओर  पर्यटन  सन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ;

 पिछले  एक  वर्ष  के  पौरान  इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इंडिया  के  कितने  विमानचालक

 इन  कम्पनियों  को  छोड़कर  विदेशी  एयरलाइनों  में  नौकरी  पर  चले  गए

 इन  विम[नवालकों  ने  उक्त  एयरलाइमों  को  छोड़ने  के  लिए  बया  कारण  बताये

 विमानशालकों  को  विदेशी  एयरलाइनों  में  जाने  से  रोकने  क ेलिए  सरकार  ने  कया  कदम

 उठाये  और

 इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इंडिया  में  विमानचालकों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये
 क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 नागर  बिम्ायसन  ओर  पयंटन  सम्त्री  माधवराब  और  1-11-1991
 से  31-10-1992  तक  की  अवधि  के  एयर  इंडिया  के  2  विमानचालकों  और  इंडियन
 लाइन्स  के  32  विमानचालकों  ने  अपनो  सेवाएं  छोड़  दी  एयर  इण्डिया  के  दो  विमानचालकों  और

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  17  विमानचालकों  ने  त्यागपत्र  वेयक्तिक  कारणों  से  दिए  थे  |  इण्डियत

 लाइन्स  के  7  बिमानचालकों  ने  एयर  इंडिया  में  सेवा  करने  के  लिये  त्यागपत्र  दिया  |  इंडियन  एयरलाइन्स
 के  शेष  8  विमानचालकों  ने  अपने  त्यागपत्र  का  कोई  कारण  नहीं  बताया  ।  त्यागपन्न  स्वीकार  होने  के

 विमानवालक  अपने  पूर्व  नियोक्‍ताओं  को  अपने  अम्यत्र  रोजगार  के  बारे  में  सूचित  नहीं  क  रते  ।

 और  एयर  इंडिया  पें  प्रशिक्षु  विमानचालकों/तह-विमानचालकों  और  इंडियन
 लाइम्स  में  प्रशिक्षु  विमानचालकों  के  रूप  में  नये  भर्ती  होने  विमानचालकों  को  क्रमशः  पांच  वर्ष  तथा

 दस  वर्ष  की  न्यूनतम  अवधि  के  लिये  सम्बन्धित  एयरलाइन  में  सेवा  करने  के  लिये  बन्ध-पत्र  भरना  पड़ता
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 यनत-त>लजल  अलन  न  +#++

 है  ।  एयरलाइनों  की  जरूरतों  की  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  विमानबालकों  की  भर्ती  की  जाती

 है  और  उन्हें  प्रशिक्षित  किया  जाता

 ताप  विद्यत  केन्द्र  में  विस्फोट

 *88.  श्री  अभिल  बसु  :

 को  शरत  चन्द्र  पटनायक  :

 क्या  विद्युत  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  कहूलगांव  स्थित  परियोजना  में  1992  में
 F  स्‍फोट  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  परिणाप्स्वकृप  जानमाल  की  कितनी  क्षति

 क्‍या  सरकार  ने  इस  विस्फोट  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  कोई  विशेषश  समिति  गठित
 की  और

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बस्ध्ी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले

 विद्युत  मरश्रालय  के  राज्य  मत्भी  कल्पनाथ  :  9/10  1992
 की  रात्रि  को  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  टी०  पी०  की  कहलगांव  घुपर  ताप  विद्युत
 परियोजना  टी०  पी०  के  यूनिट  न॑ं०  ।  (220  मे०  के  बायलर  में  विस्फोट  हुआ  ।

 कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  यूनिट  नं०  ]  को  1992  में  समकलित
 किया  गया  9  1992  को  जब  बायलर  लाइटेड-अप  स्थिति  में  था  और  सेफ्टी  वाल्वों  की
 जांच  की  जाती  केख  को  चालू  करने  हेतु  भावश्यक  विद्यत  सप्लाई  बन्द  हो  जब  कुछ  मिनट  बाद

 विद्युत  सप्लाई  चाल  की  गई  तो  एक  विस्फोट  हुआ  |

 उक्त  विस्फोट  के  परिणामस्वरूप  12  व्यक्षितयों  की  मृत्यु  हो  गई  थी  ।  सम्पत्ति  सम्बन्धी
 क्षति  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 और  (8)  कथित  विस्फोट  के  कारणों  को  जांच  हानि/क्षति  आदि  की  मात्रा  का
 निर्धारण  करते  और  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  की  पुनराबृत्ति  को  रोकने  हेतु  उपाय  सुझाने  के  लिए
 एन०  टी०  पी०  सी०  द्वारा  एक  उच्चस्तरीय  विशेषक्ष  सभिति  का  गढन  किया  गया  था|  सम्रिति  द्वारा
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है  जिसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 उड़ान  सुरक्षा  सुविधाएं

 ७४३9,  धीमती  प्रतिभा  देवोसिह  पाटोल  :

 क्रो  अटल  बिहारी  पाणपेयो  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  के  ब्िमान  ऐसे  हवाई  अड्डों  पर  उतरते  और

 उड़ान  भरते  हैं  जहां  कुछ  विशेष  उड़ान  सुरक्षा  सुधिधायें  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  तत्नम्बन्धी  स्यौरा  क्या  है  तथ्ना  ऐसे  हवाई  अड्डों  के  नाम  कया

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  कामशियल  पायलट  एसोसिएशन  ने  अपने  सदस्यों  से  कहा  है
 कि  15  1992  से  ऐसे  हवाई  अड्डों  पर  अपने  बिमान  न  उता  रें/उड़ायें;

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  इंडियन  एयरलाइन्स  की  कितनी  उड़ानें  प्रभावित  हुई
 और  इससे  एयरलाइन्स  को  कितने  राजस्व  की  ह्वाति  और

 (2)  इन  हवाई  अड्डों  पर  ऐसी  सुविधायें  प्रदान  करने  हेतु  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 मागर  विभानन  और  पयंटन  मस्त्री  साधबराथ  :  और  वे  सभी  हवाई

 जहां  से  इंडियन  एयरलाइस  की  उड़ातों  का  परिचालन  किग्रा  जाता  सुरक्षित  परिच्षालनों  के

 लिये  आवश्यक  अवतरण  और  दिक्वालन  सुविधाओं  से  सज्जित  हैं  ।

 भारतीय  वाणिज्यिक  धिमानचालक  संध  ने  10  1992  को  अपने  सदस्यों  को  यह

 परामर्श  दिया  था  कि  वे  ऐसे  किसी  भी  हवाई  अड्डों  के लिए  उड़ान  न  करें  जिस  पर  भ्रवतरण  के  लिए

 दृष्ट्रिक  पहुंच  ढाल  संसूचक  ),  सुक्ष्म  पहुंच  पथ  संसूचक  क्षप्रवा  इलेक्ट्रानक  ग्लाइड  पथ

 उपलब्ध  नहीं  भारतीय  वाणिज्यिक  विमानचालक  संध  ने  अपने  सदस्यों  को  यह  भी  निदेश  दिया  कि

 वे  उन  हवाई  अड्डों  के  लिए  परिचालत  न  करें  जहां  पर  मात्र  अदिशिक  बीकन  ही  दिक्वालन  और  पहुंच

 सुविधा  है  |

 भारतीय  वाणिज्यिक  विमानबालक  संघ  के  आंदोलन  के  कारण  283  खड़ानें  रदद  को

 गई  ।  इस  आंदोलन  के  परिणामस्वरूप  इंडियन  एयरलाइंस  को  ।5  अक्तूबर  से  30  1992
 के  दोरान  3.00  करोड़  दपये  की  हाति  हुई  ।

 अवत रण  और  दिक्वालन  सम्बन्धी  साधनों  के  मसले  पंचनिर्णणय  के  लिए  सागर  विमातन

 महानिदेशक  को  भेज  दिये  गये  हैं  ।  हवाई  अढूडों  पर  बिम्तान  यातायात  नियम्जण  सुध्िधाओं  का  उल्तयन

 एक  निरंतर  चलते  बाली  है  और  यह  जरूरतों  तथा  उपलब्ध  संसाधमों  के
 भाधार  पर  भरणबद्ध

 तरीके  से  किया  जाता  है  ।

 प्रसार  भारतो  1990

 +90.  श्री  रामजतल्  घंगारे  :

 भो  धमंष्णा  मोंडय्या  सादुल  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  स्ह्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 प्रसार  भारती  1990  के  का्यम्शियम  में  असाधारण  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 इस  अधिक्थिम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए

 क्‍या  इस  अधिनियम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया

 और

 प्रवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  सन्ञ्रालय  में  उपसन्त्रो  गिरिजा  :  से  प्रसार  भारती

 अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने  आवश्यक  समझे  गए  हैं  ।  प्रस्तावित  लंशोधनों  के  सम्बन्ध  में
 नीतिक  दलों  और  कमंचारी  एसोसिएशनों  से  परामर्श  करने  के  लिए  शीघ्रता  से  कारंवाई  की  जा  रही

 प्रसार  भारती  अधितियम  के  कार्याग्वयन  के  लिए  अधिसूचना  जारी  करने  के  लिए  कोई  तारीख
 निश्चित  नहीं  फी  गई  है  ।

 टी०  बो०  कार्पक्रमों  का  निर्माण

 *91.  थी  आर०  धनलकोढ़ी  आदित्यन  :

 जो  सनत  कुमार  मण्डल  :

 क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 स्टार  टी०  बी०  तथा  अन्य  विदेशी  टी०  वी०  नेटवर्क  से  स्पर्धा  करने  के  लिये  दूरदर्शन  के

 कार्यक्रमों  की  गुणबत्ता  में  सुधार  लाने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 क्या  सरकार  अन्य  महानगरों  में  केन्द्रीय  निर्माण  केरद्र  जेसे  उच्च  गुणवत्ता  वाले  टी०  वी०

 कार्य क्रम  निर्माण  केन्द्र  स्थापित  करना  चाहुती  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूथना  ओर  प्रत्तारण  संत्रालय  में  उपसण्णो  गिरिजा  :  दूरदश्शत  अपने

 क्रम  की  रूपरेखा  ओर  विषय  बस्तु  में  गुणात्मक  सुधार  लाने  तथा  अपने  दर्शकों  की  रुचि  बनाये  रक्षमे  के

 खिये  अपने  कार्यक्रमों  की  संरचना  करने  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 *92  शी  चनदुलाल  खरद्राकर  :

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 क्या  इस्पात  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (a)  क्या  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  शाष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  लिसिटेड  की  बैलाडिला

 लौह  अयस्क  परियोजना  के  भण्डार  संख्या  14  में  ब्लू  डस्ट  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध

 कया  यह  ब्लू  डस्ट  रक्षा  और  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  हेतु  विभिर्न  सामग्रियों  के  निर्माण  के  लिए

 उपयुकत

 यदि  तो  इसके  उपयोग  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 कया  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  +िगम  ने  बैलाडिला  में  अपने  लौह  अयस्क  उत्पादन  को  दुगना
 करने  हेतु  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  सम्तोष  मोहन  :  हां  ।

 हां  ।

 इस  समय  नेशनल  मितरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  एम०  डो०  एक  प्रदर्शन

 सम्यन्त्र  से  नीली  धूलि  से  फैरिक  आक्साइड
 का  उत्पादन  कर  रहा  उत्पादित  फंरिक  अआक्साइड  का

 निर्यात  किया  जा  रहा  है  और  इसे  स्वदेशी  उद्योगों  को  भी  बेचा  जा  रहा  है  ।  फरिक  अवसाइड/आयरन

 आमस्ताइड  से  फैराइट्स  और  लोह  चूणे  का  उत्पादन  करने  के  लिए  द्वितीय  चशण  का  एक  माग्गंदर्शी

 प्रदर्शन  संयन्त्र  स्थापित  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  सघ  विकास  कायक्रम  एन०  डी०  से

 सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  अभी  हाल  में  ही  ए+  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  फंराइट्स  और  लोह  चूणं

 आयात  प्रतिस्थापन  उत्पाद  फंराइट्स  का  प्रयोग  इलेब्ट्रानिक  और  रक्षा  उद्योगों  में  किया  जाता  है  ।

 लौह  चूर्ण  का  प्रयोग  आटो/साईकिल  के  कल-पुर्जों  के
 उत्पादन  और  विशेष  इस्पात  तेयार  करने  में  किया

 जाता  है|  इसका  प्रयोग  रक्षा  उद्योगों  के  लिए  कुछ  कल  पुर्जों  के  विनिर्माण  के  लिए  भी  जाता  है  ।

 (ai  और  नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  ने  बैलाडिला  में  दो  निक्षेपों  अर्थात

 निक्षेप  और  निक्षेप  का  विकास  करने
 का  प्रस्ताव  किया  सरकार  ने  पहले  ही

 दोनों  परियोजना रों  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  की  अनुमति  दे  दी  इस  समय

 जिन  निक्षेपों  में  खनन  हो  रहा  उनके  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  चल  रही  योजनाओं  के  साथ-साथ

 इन  दो  परियोजनाओं  को  कार्याम्वित  करने  के  बाद  बेलाडिला  में  एन०  एम्र०  डी०  सी०  द्वारा  लौह

 अयस्क  का  उत्पादन  दुंगता  हो

 इंडियन  एयरलाइन्स  को  उड़ाने

 +03,  भरी  देवेन्द्र  प्रसाद  पादव  :

 ग्रो०  अशोक  आननन्‍्दराब  बेशमल  :

 बया  सागर  विभानम  ओर  पर्यटन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  से  इडिपन  एयरलाइस्स  को  उड़ानो  सेबटर-बार  कितने  प्रतिशत  कटौती

 की  गई
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 इससे  लाभ  में  कितने  प्रतिशत  कमी  आई

 इंडियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  में  कटौती  करने  के  क्या  कारण  और

 उड़ानों  को  पुनः  शुरू  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  उपाय  किए  हैं  ?

 मागर  विपानन  और  पर्यटन  मंत्री  साधबराब  :  1992  से  इडियन

 एयरलाइन्स  की  उड़ानों  में  संक्ट्र-बार  कटोती  का  प्रतिशत  अनुपात  बिवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 सीट  क्षमता  में  कटौती  के  फलस्वरूप  मिबलस  हानि  घटकर  1992  में  14.69

 करोड़  रुपए  की  तुलना  मं  1992  में  5.95  करोड़  रुपए  रह  गई  क्‍योंकि  भार  और  सीट  फंक्टर

 में  सुधार  हुआ  जिसके  परिणामस्त्ररूप  इंडियन  एयरल।इन्स  के  वित्तीय  निष्पादन  में  सुधार  हुआ  ।

 समय-पाबन्दी  में  सुधार  वेकल्पिक  विमान  क्षमता  को  व्यवस्था  करने  और  निर्धारित

 कार्यक्रम  के  अनुसार  अनुरक्षण  के  लिए  विमान  भेजने  के  लिए  1-8-1992  से  कुछ  सेबटरों  में  इण्डियन

 एयरलाहन्स  ने  अपनी  सेवाओं  की  आवुत्तियों  में  बटौती  की  है  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  माय  क्षमता  में  प्रतिशत  परिवतंन

 अगस्त  सितम्बर  नवम्बर

 ||  2  3  4  $

 मुख्य  सा

 1.  बभ्बई-बं)लौर  +0.7

 2.  बम्बई-कलकत्ता  +8.3

 3.  बम्बई-दिल्‍ली  --32.0

 4.  बम्बई-गोवा  +71.5  +

 5.  बम्बई-हेदराबाद  न

 6.  अम्बई-मद्रास

 दिल्‍ली-बंगलौर

 8.  दिल्‍ली-बम्बई-त्रिवेन्द्र  म  नई  उड़ान

 परिचालन  विमानों  की  उपलब्धता  में  सुधार  होने  के कारण  ऐसी  कुछ  उड़ानों  की  आवृत्तियों
 को  बहाल  कर  दिया  गया  है  जिनमें  1992  में  कटौती  की  गयी  थी  ।
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 1  2  3  4  5

 समापके  उड़ान  स्थगित  नई  उड़ान  उड़ान  स्थगित

 9.  बम्बई-त्रिवेन्द्रम  ण  कर  n

 10.  बम्बई-जयपुर  »े  न  छः

 11.  बम्बई-भुवनेश्वर  +-20.0  उड़ान  स्थगित

 12.  बस्बई-कालोकट  +22.2

 13.  बम्बई-नागपुर  न  33.3

 --28.6  +20.0  उड़ान  स्थगित

 15.  कलकत्ता-बंगलोर

 16.  कलकत्ता-डिब्रगढ़  नै  33.3

 17.  फलकता-हैदराबाद

 18.  कलकत्ता-अगरतला  +27.3

 19.  कलकसा-बागढोगरा  --28.6

 20.  कलकत्ता-पोर्ट  ब्लेयर  + 50.0

 21.  दिल्‍ली-महमदाबाद  +-25.0  उड़ान  स्थगित

 22.  दिल्‍ली-णम्मू  oon  #

 23.  दिल्‍ली-लेह  noon

 24.  दिल्‍ली-लखनऊ  +-70.0

 25.  दिल्लो-पुणे  +15.0

 26.  दिल्‍ली-श्रीनगर  उड़ान  स्थगित  उढ़ान  स्थगित  उड़ाने  स्थगित

 27.  हैदराबाद-बिजेग  -+-28.6

 28.  अम्पू-लेह  is

 29.  लेह-श्रीमगर  फ्

 30.  मवद्रास-हैदराबाद  +33.3

 31,  मद्रास-पोर्ट  ब्लेयर
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 मह्ही  स्टॉप  डंड़ायें

 -  बम्बई-राजकफोट-भुज-ब म्बई

 »  बस्वई-?ायपुर-भुवनेश्वर-कलकशा  --33.3

 ,  अम्बई-भुवनेश्य  र-कलकसा

 .  बम्बई-अहमदाबा-जयपुर-बा

 कलकत्ता

 .  बम्बई-रांचो-पटना-बम्बई  +33.3

 -  बम्बई-जामनगर-भुज  --20.0

 ).  बम्बई-भावनग  र-जामसग  र-बम्बई

 .  कलकत्ता-गुवाहाटी-सिलचर

 .  कलकत्ता-गुवाहटी-तेजपु-जो

 कलकत्ता

 .  कलकत्ता-तेजपुर-डिब्रुगढ़-कलकत्ता  --

 .  कलकत्ता-सिलचर-दी मापुर-जो  रहा
 कलकत्ता  नःः

 3.  कलकत्ता-इम्फाल-दी  मापुर-कलकता  --25.0

 .  कलकत्ता-इम्फाल  _

 .  झलकत्ता-सिलचर-ईम्फाल

 .  फलकत्ता-तेजपुर-जो  रहाट-गुवाहटी  -

 कलकसा  33.3

 .  दिलल्‍ली-आग रा-खुज  राहो-वा  राणसी  -

 दिल्ली
 न

 .  दिहली-गरुवा  हटी-इम्फाल

 ,  दिल्‍्ली-गुवाहटी-अगरतला  +-33.3

 .  दिल्‍ली-गोबा-कोजीन  --42.9

 लिब्चित  उत्तर

 उड़ान  स्थगित

 लई  उड़ान

 उड़ान  स्थगित

 उड़ान  स्थगित

 नई  उड़ान

 नई  उड़ात

 हड़ान  स्थगित

 तई  रुड़ान

 —

 उड़ान  स्थगित

 सई  बढ़ान
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 51.  दिलली-बागहोगरा-गुवाहटी
 दीमापुर

 52.  दिल्‍ली-बागजोगरा-गुवाहटी-दिल्ली
 -

 53.  दिल्‍ली-चण्डीगढ़-जम्पू-श्रीन  गर

 54.  दिल्ली-चंडी  गढ़-लेह

 55.  दिल्‍ली-जम्मु-श्रीनगर

 56.  दिल्‍ली-जम्मू-लेह

 57.  दिल्‍्ली-श्रीनगर-लेह

 58.

 औरंगाबाद

 59.  दिल्‍्ती-जयपुर-उदयपुर-ओरंगाबाद
 बम्बई

 60,  दिल्‍ली  नागपुर-रायपुर

 61.  दिल्‍्ली-नागपुर-रायपुर-दिल्‍्ली

 62.  दिहली-रायपुर-भुषनेश्ब र-दिल्‍ली

 63.  दिल्‍ली-बाराणसी-भुबनेश्व र-दिल्‍ली

 64,  मद्रास-बंगलौर-अहमदाबाद

 65.  मद्रास-बंगलौ र-को  यम्बटूर

 66.  मद्रास-बंगलो  र-गोवा

 67.  मद्रास-बंगलौर-मंगलौर

 68.  मव्रास-बिजेग-कलकत्ता

 अन्तर्राष्ट्रीय

 69.  बम्बई-करांची

 70.  बम्बई-को  लम्बो

 30  1992

 3  4  5

 उड़ान  स्थगित

 न  न  गई  उड़ान

 “-33.3

 +33.3

 न
 त+  नई  उड़ान

 —  हा  ”

 उड़ान  उड़ात  उड़ान

 स्थगित  स्थगित  स्थगित

 नई  उड़ान

 उड़ान  स्थगित

 ने  नई  उड़ान

 उड़ान  स्थगित

 --50.0  +150.0

 उड़ान  स्थगित  उड़ान  स्थगित  उड़ान  स्थगित

 उड़ान  उड़ने  स्थगित  उड़ान  स्थगित



 कलकसा  से  अन्तर  ष्ट्रीय  उड़ानें

 ¥*O4,  श्रो  सरित  बरण  तोपदार  :

 श्री  असल  बस  :

 क्या  सागर  बिसामन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 9  1914  )  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 71.  दिल्‍ली-लाहौर  उड़ान  स्थगित  उड़ान  स्थगित  उड़ान  स्थगित

 72.  ज़िची-को  लम्बो  फ  न  ”

 73.  कलकत्ता-शा  रजाह  -+40«0

 74.  कलकत्ता-बेकाक  --25.0  +33.3

 75.  कलकत्ता-ढा का  +33.3

 76.  कोलस्थो-मद्रास

 उड़ान  स्थगित  3  शत  प्रतिशत  गिराबद  क्षमता

 नई  उड़ान  :  बढ़ोत्तरी  को  दर्शाया  नहीं  जा

 कोई  उड़ान  नहीं  खाली  स्थान  ः  में  कोई  परिवतंत्र

 क्या  केश्द्र  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  इस  आशय  का  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  कि
 कलकता  से  ओर  अधिक  अस्तर्राष्ट्रीय  उड़ानें  शुरू  को

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 नागर  विभानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  साधवराव  से  पश्चिमी  बंगाल
 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कलकसा  के  लिए/से  विदेशी  एयरलाइनों  तथा  एयर  इण्डिया  की  अधिक
 उड़ानों  के  परिचालन  को  बढ़ावा  देने  का  अनुरोध  किया  नीति  के  तोर  पर  सरकार  विदेशी  राष्ट्रों  के
 साथ  विपक्षीय  हबाई  सेवा  वार्ताओं  के  दौरान  विदेशी  एयरलाइनों  को  उदार  शर्तों  पर  कलकत्ता  हवाई
 भट्टा  तत्काल  उपलब्ध  कराने  की  पेशकश  करती  रही  अभी  हाल  ही  एल  अल

 के  ०एल०एम०  नोदरलेंड  तरोम  बाल्कन
 लाइन  को  कलकत्ता  के  लिए  परिचालन  करने  के  अधिकार  दिए  गए  है  ।
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 इण्डियन  मयरन  एण्ड  स्‍्टोल  कंस्पतो  का आधुनिकोकरण

 *95.  थी  सत्य  गोपाल  पिक्ष  :

 झरो  बसुदेव  आयाय॑  :

 क्या  इस्पात  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इण्डियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  के  बनंपुर  एकक  को  आधुनिकीकरण
 परियोजना  के  कार्य  में  अत्यधिक  बिलम्ब  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  विशेषज्ञ  समिति  ने  इस  एकक  को  आधुनिकीकरण  परियोजना  के  कामरिवयत  में  रूचि

 रखने  बाली  कम्पनियों  से  बातचीत  की

 थंदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 (2)  बया  हाल  में  जापान  ने  इंण्डियत  आयरंत  एंड  स्टील  कम्पती  के  आधुनिकीक रण  का
 प्रस्ताव

 किया

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  शंत  क्या  और

 श ।  bone! आधुनिकीकरण  का  कार्य  कब  तक  शुरू  होंगा  तथा  इस  पर  कुल  कितनी  धम-राशि  ब्यय

 होगी  ?

 इस्पात  धंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  से  हालांकि  सरकार

 के  वनेपुर  इस्पात  कारखाने  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  बचनबढ़  परस्तु  अब  तक  तिबेश  संबंधी

 निर्णय  नहीं  लिया  जा  सका  है  जिसका  मूल  कारण  योजना  निधि  को  अपर्याप्त  उपलब्धता  तथा

 ओर  के  पास  आन्तरिक  ख्ोतों  का  न  होना  अनुमोदित  क्ाठवी  योजना  परिव्यय  में  कारखाने

 के  आधुनिकोकरण  के  लिए  केवल  300  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकार  के  के  आधुनिकीकरण  में  निजी  भागीदारी  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  तथा

 इस  बारे  में  सिफा  रिशें  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  गठित  को  है  ।

 समिति  ते  उन  पार्थियों  से  साय  बेठकें  की  थी  जिरहोंने  में  भांगींदारी  करने  के  लिए

 अपनी  सहमति  प्रकट  करते  हुए  पेशकश  कीं  थी  तथा  उसने  आधुनिकी  करण  योजना  आदि  में  उनकी

 दारी  के  लिए  उनसे  घिचार  विमर्श  किया  ।  समिति  को  आशा  है  कि  वे  उनकी  अन्तिम  पेशकश  और

 उसका  मूल्यांकन  1993  के  आरम्भ  में  कर  लेगी  तथा  1993  में  ही  सरकार  को

 अपनी  सिफः  रिशें  प्रस्तुत  फर  देगी  ।  परियोजना  श्रादि  के  कार्यान्वयन  के  लिए  आधुनिकीकरण  के  सभी

 पहुलुओं  जैसे  काये  धोजता-लेगत  तथा  समय-अनुसूची  उन  पेशकशों  के  भाग  होंगे  जिन्हें  समिति  द्वारा

 प्राप्त  करके  उनंष्ा  मुल्यांकन  किया  जाता

 मैससे  मितसूई  जापान  की  एक  पार्टी  है  जिन्हींने  इस्कोਂ  की  आधुनिकोकरण  परियोंजं॑ता  में
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 अपनी  रूचि  दिखाई  है  ।  मितसूई  की  भागीदारी  की  शर्ते  अन्तिम  पेशकश  प्रस्तुत  होने  के  बाद  ही  मालूम

 होंगी  ।

 पदृभा  तथा  भागोरणी  हुगली  नदित्रों  में  कटाब

 +906,  झी  जाधमल  अबेदिम  :  कया  जल  संसाधन  मंत्रों  पह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षरकार  को  पदु्‌मा  तथा  भाषो  रथी  हुगली  शच्चितों  में  अश्यक्विक  कंटाव  से  उत्पस्स  बिक

 समस्या  की  जातकारी
 ह

 यदि  तो  क्या  इस  कटाव  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  योजना/परियोजता  बनायी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लल  ससाधन  मंत्रो  विशाशरण  :  गंगा  तथा  भागीरभोी-हुगली  नदियों

 को  प्रणाली  में  कुछ  स्थलों  पर  भिन्न-भिन्न  परिमाण  के  कटाव  समय-समय  पर  होते  रहते  ऐसी
 कछारी  नदियों  में  उनके  टेढ़ें-मेढ़े  बहने  की  प्रकृति  की  वजह  से  ये  एक  प्राकृतिक  घटना  है  ।

 से  राज्य  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  गंगा  और  भागी  रधी  हुगली  नदियों

 की  प्रणाली  पर  सगभग  356  करोड़  रूपए  की  लागत  बाली  एक  थोजमा  तैधार  की  गयी  शिक्षमें

 कल्पित  कटाव  सुरक्षा  कार्यों  को  भी  शामिल  किया  गया  है  ।

 हवाई  अड्डों  पर  अग्ति  शमन  उपकरण

 +97.  की  रामविलास  पासवान  :  कया  सागर  विभानव  ओर  वर्धटन  मम्जो  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 कया  सरकार  ते  देश  के  हवाई  अड्डों  पर  उपलब्ध  अरिति  शमन  उपकरणों  की  जांच  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इम्दिरा  भांधी  अल्तर्राष्ट्रीय  दुबाई  अड्डे  पर  अश्ति  शमन  उपकरणों  की  कभी  है  और
 जो  उपकरण  बहां  हैं  वे  भी  क्रम  नद्लीं  कर  रहे  और

 यदि  तो  इम्दिरा  गाधी  अस्तर्राष्ट्रीय  हृवाई  अड्डे  पर  तथा  अन्य  हवाई  अड्ठहों  पर  इस
 कसी  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  उपाय  किए  गए  हैं

 |

 खायर  विश्शनन  और  पयंदन  सत्त्रो  माधवराब  और  उड़ान  की
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 आवृत्ति  और  विमान  के  किस्म  के  आधार  हवाई  अड्डों  पर  विभिन्‍्स  प्रकार  के  अग्नि  शमन  सेवाएं

 मुहैया  कराई  जाती  न
 |

 और  इन्दिरा  गांधी  अन्तररष्ट्रीय  हथाई  अड्डे  पर  उपलब्ध  कराये  गए  अग्नि-शमन

 उतरने  वाले  और  उड़ान  भरने  बाल  यात्री  टभिनलों  और  कार्गो  कम्प्लेक्स  की  सुरक्षा
 के  सम्बन्ध  में  का्यंशील  हाल  ही  में  उस  पावर  हवाऊस  में  आग  लगने  की  घटना  हुई  थी  जो

 इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  भड़ड़ें  के  को  बिजली  की  पूति  करता  नागर  विमानन

 के  महानिदेशक  द्वारा  आदेशित  जांच  की  सिफारिशों  के  निम्नलिश्चित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)  अग्नि  सूचक  और  चेतावनी  प्रणालियों  का

 (2)  रख-रखाव  कार्य-विधियों  की  निगरानी  को  कारगर

 (3)  पावर  हाऊस  और  टर्मिनलों  में  अधिक  सख्या  में  आग  बुझाने  वाले  एयर  सकिट

 शीट  टाप्स  सहित  न्यू  लो  टेंशन  पेनलों  और  आपातकालीत  रोशनियों  की

 (4)  अश्दि-शमन  कार्यों  में  लगे  कार्मिकों  का  प्रशिक्षण  भोर

 (5)  आपातकालीन  परिस्थितियों  में  निकासी  योजनाओं  को  तैयार

 (6)  पावर  हाऊम  में  रात्रि  कालोन  शिफ्ट  में  एक  सहायक  इन्जीनियर  की  और —

 (7)  अन्य  हवाई  अड्डों  पर  अग्नि-चेतावनी  सूचक  प्रणाली  और  अग्ति-शमन  प्रणाली  को  मजबूत
 बनाना  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  नए  हुथाई  अड़डों  का  लिर्माल

 +98,  डा०  जो  ०एल०  कमोजिया  :

 करी  गया  प्रसाद  कोरो  :

 क्या  सागर  विमानन  और  परंटन  सम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाबधि  में  उत्तर  प्रदेश  में  नए  हंबाई  अड्डे
 बनाने  का

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  किन-कित  स्थानों  का  शयन  किया  गया

 निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  हो  जाने  को  सम्भावना  और

 निर्माण  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ?
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 मागर  विभानन  ओर  पर्यटस  समत्रो  साधवराव  ४  नहीं  ।

 से  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 )

 हूरदशंत  केरा  ओर  दृर्द्शन  कार्यक्रम  निर्माण  केना

 #99,  शो  संदोपान  भगवान  थोरात  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  दूरदशंन  केन्द्र  और  दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  किलने-कितने  हैं  और  आठबवों

 वंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य-बार  इनके  विस्तार  की  योजनाओं  का  ब्योरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोई  नयी  मीडिया  नीति  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या

 आठवीं  पंचरर्थीय  योजना  के  दोरान  मीडिया  विस्तार  योजनाओं  के  लिए  कुल  कितना

 व्यय  मंजूर  किया  यया  और

 (३)  क्षेत्रीय  संस्कृति  को  अक्षुण्ण  बनाए  रखने  तथा  उपलब्ध  क्षेत्रीय  प्रतिभाओं  का  बेहतर  उपयोग

 करने  के  लिए  क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  क॑  निर्माण  पर  कुल  खच  का  कितने  प्रतिशत  ढ्यय  किया  गया  है  ?

 सजना  ओर  प्रसारण  मनन्‍्त्रालय  में  उपमंत्री  गिरिजा  :  से  (8)  देश  में  इस

 समय  540  दूरदशेन  प्रसारण  केन्द्र  कायं  कर  रहे  हैं  ।  कार्यक्रम  निर्माण/अनरेशन  सुविधाएं  24  केब्दों  पर

 उपलब्ध  हैं  ।  इमके  अतिरिक्त  मोजूदा  केन्द्रों  में  सुविधाओं  को  बढ़ाने  की  परियोजनाओं  सहित  30  कार्यक्रम

 निर्माण/जनरेशन  केम्द्रों  तथा  201  टी०बी०  ट्रांसमीटर  परियोजनाएं  इस  समय  कार्यान्वयनाधीन  हैं/चाल
 की  जानी  हैं  |  उपयुक्त  परियोजनाओं  का  राज्य/सघशासित  क्षेत्रवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 आठवीं  योजना  को  शेष  अवधि  अर्थात्‌  1993-97  3-97  के  दोरान  स्थापित  किए  जाने  वाले  अतिरिक्त

 दूरदर्सन  प्रतारण  केन्द्रों  के लिए  स्थानों  को  अस्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 2.  समेकित  मीडिया  नीति  तंयार  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 है  ।

 3.  योजना  आयोग  द्वारा  धरूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  लिए  आठवीं  योजना  हेतु
 3634  करोड़  रुपए  के  कुल  अनुमोदित  परिव्यपय  का  मीडियाबार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---
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 ल्नंििज-मत+  ततत+  a a se a a  «“_-----.----+--०-------->---_-_-++-++++“+

 शपए  करोड़  में

 आकाशवाणी  134.95

 दूरदशंन  2300.00

 सूचना  और  प्रचार  99.05

 कुल  :  2534.00
 न  आल

 4.  यहापि  दूरदर्शन  का  कार्यक्रम  अपेक्षाओं  पर  निर्भर  करते  दूरदशंतर  नेटवर्क  कार्यक्रर्मों  में

 स्थानीय  रूखि  के  कार्यक्रम  निर्मित  करते  तथा  टेनीकास्ट  करने  और  देशभर  में  फैली  प्रत्रिभावों  को  पर्याप्त

 अवसर  देने  का  सतत  प्रयास  रहता  परल्तु  क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  के  निर्माण  पर  खर्च  किए  गए  कुल  व्यय

 के  प्रतिशत  की  सूचना  दूरदर्शन  द्वारा  अलग  से  नहीं  रखी  जाती  ।

 जिधरण

 सोलूदा  तथा  प्रस्ताणथित  दृरदशंत  केला

 राज्य/संध  मौजूदा  दूरदर्शन  मौजूदा  दूरदशंन  भले  चल

 क्षेत्र  प्रसारण  केंद्रों  निर्माण  कंद्रों  की  चलने  के  चलते  केलिए

 संख्या  संख्या  परिकल्पित  परिकल्पित

 प्रसारण  काये  क्रम

 परियोजनाओं  निर्माण  कोंग्रो

 की  संसूया  की  संख्या

 2  3  बे  5

 1.  आसाम  13  1  6  झ

 2.  भांध्र  प्रदेश  32  20

 3.  अदुणा चल  प्रदेश  “19  न  9

 4.  बिहार  32  2  10  3

 5.  गोवा  1  न  _

 6.  गुजरात  32  2  11  1

 7.  हरियाणा  5  बन  2  1
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 3  4  5

 8.  हिमाचल  प्रदेश  14  _  8

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  21 1  9  2

 10.  केरल  15 1  5  न

 1  1.  कर्नाटक  28  13  1

 12.  मध्य  प्रदेश  54  10

 13.  मेघालय  4  न  2

 14.  महा  राष्ड्ू  83  2  15  2

 15.  मणीपुर  5  न  2

 16.  मिजोरम  3  _ 1  1

 17.  नागालंण्ड  7  2

 18.  उड़ीसा  245  $

 19.  पंजाब  है

 20.  राजस्थान  42  26  न

 21,  सिविकम  4  कल  1

 22.  तमिलनाडु  27  1  9  1

 23.  तजिपुरा  2  ्

 24.  उत्तर  प्रदेश  63  2  21  2

 25.  पश्चिम  बंगाल  15  1  11  2

 26.  दिल्‍ली  1  1  क  1

 27.  अंडमान  और  निकोबार  8  न  3  1

 द्वीप  समूह

 28.  दमन  ओर  द्वीब  डे
 न

 सा
 न

 29.  पांडिश्ेरी  4  2  न

 30.  लक्षद्वीप  समुह  9  ध्प्ा  बन
 ना
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 1  2  3  4  5

 31.  .....].... +.  _  —

 32.  दादरा  और  नगर  हवेली  540  न

 जोड़  :
 540

 8  कार्यक्रम  निर्माण/जनरेशन  केन्द्र  शामिल  जहां  स्टूडियो  सुविधाएं  कार्यान्वयनाधीन

 हैं  ।

 राजस्थान  में  विमान  मार्ग

 :*  थी  भमिरधारो  लाल  भागंब  :  कया  नागर  बविश्वातनन  ओर  पर्यटन  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  में  नए  बिमान  मार्ग  आरम्भ  करने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया
 |  /

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  किन  स्थानों  को  चुना  गया

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  ते  केन्द्र  सरकार  से

 दिल्‍ली  मुंझुनू-वी  काने  र-जैसलमे  दिलली-जयपुर-अजमेर  तथा  उदयपु२-अहम

 मुम्बई  मार्गों  पर  विमान  सेवाएं  आरम्भ  करने  का  अनुरोध  किया  ओर

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिये  गये  हैं  ?

 सागर  विभानन  और  पयंटन  ससत्री  साधवराबव  :  और  इण्डियन

 लाइन्स  ने  उदयपुर  और  अहमदाबाद  के  बीच  अपनी  सेवाएं  शुरू  करने  के  सम्बन्ध  में  सर्यक्षण  किया  है  ।

 राजस्थान  सरकार  ने  जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-जैसलमेर-कोटा  और  बीकानेर  जंसे  स्थानों

 को  जोड़ने  के  लिए  सरकारी  या  निजी  क्षेत्र  में  एक  फीडर  एयरलाइन्स  स्थापित  करमे  का  सुझाव  दिया

 मरकारी  क्षेत्र  में  ऐसी  कोई  फीडर  एयरलाइन्स  स्थापित  करमे  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  हवाई  टैक्सी  प्रयालक  निर्धारित  प्रधालनों  के  लिए  उपलब्ध  किसी  भी  स्टेशन  के  लिए  उड़ान

 भरने  के  लिए  स्वतंत्र

 ]

 इस्पात  का  आयात

 921.  भी  अजय  मुोपाध्य;य  :  क्या  इस्पात  सम्त्रो  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे  कि  गत  3  वर्षों

 में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  कुल  कितना  उपयोज्य  इस्पात  निर्यात  किया  गया  है
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 इस्पात  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  शम्तोष  मोहन  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 तित  बिक्रेय  योग्व  इस्पात  की  मात्रा  निम्न/नुब्आार  है  :--

 यर्ष  मात्रा

 1989-90  14.7  लाख  टन

 1990-:  1  12.8  लाख  टन

 1991-92  10.4  लाख  टन

 टिप्पणी  प्रमुख  बन्दरगाहों  से  आयात  ।

 विद्युत  परियोजनाओं  को  लागत  में  बढ

 922.  थो  आर०  सुरेमा  रेट्टी  :  कया  विद्युत  भनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  गरेंगे  कि  :

 कया  विद्युत  संबटर  में  77.6  प्रतिशत  लागत  वद्धि  हुई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 यह  लागत  बुद्धि  कितनी  विद्युत  परियोजनाओं  में  हुई

 इन  विद्युत  परियोजनाओं  पर  प्रारम्भ  में  कितनी-कितनी  लागत  भाने  का  अनुमात  था  और
 अब  उतकी  लागत  में  कितनी-कितनी  बद्धि  हो  गई  भोर

 (¥)  सरकार  ने  लागत  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार
 न्न्क्े

 विद्युत  मंत्रालय  के  राज्य  भरती  कल्पनाथ  :  से  144  स्वीक्ृत/निर्माणाधीन

 बिय्युत  उत्पादन  परियोजनाओं  में  से  138  परियोजनाएं  लागत  में  वद्धि  का  सामना  कर  रही  इन
 परियोजनाओं  में  मून  अनुमानित  लागत  40,850.68  करोड़  दपए  है  तथा  अद्यतन  अनुमानित  लागत

 78,774.74  करोड़  दरए  है  ।  लागत  में  बृद्धि  के  मुझ्य  कारण  सांविधिक  स्वीकृतिया  प्राप्त  करने  मे
 विलम्ब  वित्तोप  बाधाए  और  परियोजनाओ  को  चालू  किए  जाने  मे  आंधक  समय  लगते  के
 साथ  सामान्‍य  मुद्रा  सफोति  हैं  ।

 इस  परियोजनाओं  के  मानीर्ढारिंग  कार्य  में  पर्याप्त  बिस्तार  किया  गया  इस  परियोजनाओं
 के  विभिन्‍न  क्रिवाकलापो  को  व्यापक  रूप  से  मानीटरिंग  किए  जाने  के  लिए  बिद्युत  विभाग  और  केन्द्रीय

 विद्युत  परियोजना  प्रमुख  ठेकेदारों  उपस्कर  सप्लाईकर्ताओं  भौर  निर्मावाभों
 के  साथ  नियांमत  रूप  स  बेठकी  का  आयोजन  कर  रहे  हैं  ताकि  बाधाओं  को  दूर  किया  जा  सके  और

 चारात्मक  उपायां  का  पता  लथाया  जा  सके  ॥,
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 बोफारो  इस्पात  संयंत्र  में  स्वीक्ृत  प६

 923.  क्षी  ललित  उरांव  :  क्या  इस्पात  भसनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  तकनीकी  और  गेर-तकनीकी  में  श्रेणी  तीन  तथा  चार  में

 कार्यरत  काडर-वार  व्यक्तियों  की  स्वीकृत  पदों  की  संड्या  कितनी

 प्रत्येक  काडर  में  इनमें  से  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  तथा  सामास्य  श्रेणी  के

 ब्यक्तियों  की  वास्तविक  संख्या  की  तुलना  में  स्वीकृत  पदों  की  संख्या  क्या  और

 (१)  रिक्त  पड़े  काइर-वार  अनुसूचित  अनुसूचित  ज॑नजांतिं  के  ध्यक्तियों  हेतु  आरक्षित  पदों

 का  ब्योरा  क्या  है  और  इन  पदों  को  कब  तक  भरे  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 इस्पात  भमग्वालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  सम्तोष  भोहन  :  31-3-92  की  ह्थिति  के

 अनुसार  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  मे ंतकनीकी  तथा  गर-तकनोकी  कंडरों  में  स्वीकृत  पदों  की  कंडर-बार  संख्या

 तथा  वास्तविक  पद  संख्या  का  ्यौरां  निम्भानुसार  है  :---

 न्श्य  ब्ये  स्वीकृत  पद  वास्तविक  पद  संक्या  कुल

 तकनीकी  गैर-तकनींकी

 को  3439  2615  824  4439
 न

 1404  1060  319  1379

 है  ।
 8

 6850  4275  2575  6850

 सभाई  कर्मचारियों  को  ..  35709  30142  ३582  35734

 केवल  स+ई  कर्मचारी  939  939  939

 कुल  :  48341  38102  10239  48341

 31-3-1992  कौ  स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  और
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 सामास्य  श्रेणी  के  स्वीकृत  पदों  तथा  वास्तविक  पदों  को  संछया  का  ब्योरा  निम्ननिसार  है  :--

 कंहर-बधार  स्वोकृत  पद

 ग्रूप  स्वीकृत  पदों  तकनीकी

 को  कुल  सं०
 ——————

 सामान्य  अंग्जां०  अंश  ०थों०

 ०  3439  2515  —  po

 ¥-1  को

 1404  843  162

 प्बीा  6850  3314  641  320

 सीਂ  35709  23322  4591  2286

 कर्मेथारियों  को

 छोड़कर

 केवल  सफाई  939  न  न

 कमंचारो

 कुल  :  48341  30094  5322  2686

 केडर-बार  वास्तविक  पद  संख्या

 ब्रुप  स्वीक्षत  पदों  तकनीकी

 की  कुल  सं०  —————

 सामामभ्य  भ०जा०  अग्जण्जया०

 श्रेणी

 2  3  4  5

 3439  2826  59  30

 को

 1404  926  89  45

 गली  6650  3973  196.  105

 में  र-तकनो को

 तॉमान्य  अंनग्जी०  अण्जण्जा०
 ्रेषी tT  |  ।

 824  +  न

 248  47  24

 1996  386  193

 4327  837  418

 729  140  70

 8134  1410  1095

 ख

 गे  र-तकनी  की

 सामान्य  अ०्ज०ण्जा०

 ध्ेणी

 6  7  8

 791  13  20

 262  35  22

 2299  77  199
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 !  2  का  4  5  6  7  है

 सफाई  35009  22637:  4  75  3240  3851  822  909

 चारियों  को
 छोड़कर

 केवल  सफाई  कमंचारी  929  —  न  न  19  786  134

 कुल  :  48341  30062  4619  3421  7222  1733  1284
 वन  का

 31-3-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  अ०जा०/अ०ज०जा०  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  पदों
 की  कंडर-अ।र  सख्या  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 ग्रुप  रिक्त  आरक्षित  पदों  की  सब्या  कमी
 कक  ee  SS  दमा  RS  EE  ७७७७काभआ  ७  a  a  ee  पाकथन्‍मका.सआ४०म  स«>का»  Cee  साकवामाआ  ७०००-५३

 लकनी  की  गर-लकनी  की  तकनीकी  गैर-तकनी बी

 अ०जा०  भ०्ज०  भर०जा०  अ०ज०  भर०जा०  अ०ज०  अभ०ज०  अण्ज०

 जा०  जा०  जा[०  जा०

 एਂ  )*  462  80  47.  24  14.  5.  ---.  «+-

 बोਂ  64!  320  386  193  445  214  709  —

 वालों  को  4519  2286  837  418  244.  +-  ।5

 सफाई  वाले  न  -+  1409  70  _-_  —  न

 कुल  ;

 का

 5322  2686  1410  750.  703  212  324.  —
 विवि

 अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनज।ति  के  उपरोबत  रिवत  पदों  को  भरने  के  सम्बन्ध  में  समूहवार
 स्थिति  निम्मानुसार  है  :--

 समह  स्थिति

 लगभग  50  प्रतिशत  रिक्तियों  को  इस  समूह  के  सबसे  निम्न  स्तर  के  पद  से  पदोन्नति
 द्वारा  भरा  जाएगा  ।  जिसके  1993  तक  भरे  जाने  की  आशा

 (11)  शेष  रिक्त  पदों  को  अगले  तीन  ब्षों  की  अवधि  के  दौरान  धीरे-धीरे  भर्ती/पदोध्नति
 द्वारा  भरे  जाने  की  आशा  है  ।

 ख--इस  समूह  में  सोधी  भर्ती  नहीं  इस  समूह  में  सभी  रिक्त  पदों  को  केवल  पदोन्नति  द्वारा
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 भरा  जाता  है  और  इसमें  कुछ  बब  लगते  की  सम्भावना  है  तथा  हस  स्थिति  में  इसके  लि

 सही  समय  नहीं  बताया  जा

 ग--इस  समूह  मे  रिक्त  पदों  को  अगले  तोन  वर्षों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 लिए  विशेष  भर्ती  अभियान  द्वारा  भरे  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 *अमुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनसाति  के  लिए  समूथ  में  आरक्षण  ई०जओो०/ई-।  प्रेड  में

 कार्यापालक  स्थिति  के  प्रथमस्तर  के  लिए  अन्य  प्रेडों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जाति  के  लिए  आरक्षण  नहीं

 ]

 बिल्‍लो  उड़ानों  में  कमो  करता

 924.  प्रो०  जितेशा  ताथ  बास  :  कया  मागर  विभासस  और  पयंटन  सम्जो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  दिल्‍ली-बागडोगरा-गुवाहाटी  मार्ग  उत्तरी  बंगाल  ओर  दिल्ली  के  बीच  एकमात्र  विमान

 संपक्क  और

 यदि  तो  उड़ानों  में  कमी  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सागर  बिमातन  ओर  पयंटन  सनत्रो  माधवराब  :  उत्तरी  बंगाल  ओर  दिल्‍ली

 के  धीच  दिल्‍ली-बागडोगरा-गुवाहादी  हो  केवल  सीधा  हवाई  मां

 बेऊल्पित  विमान  क्षमता  उपलब्ध  कराकर  सेवाओं  की  विश्वसयीयता  में  सुधार  करने  भोर
 रख-रखाव  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  इण्डिया  एयरलाइन्स  की  कुछ  उड़ानों  की

 आवृत्तियों  में  कमी  की  गई  थी  ।

 सरवार  बलल्‍्लभ  भाई  पटेल  की  जीवनो  पर  टेलोफिल्म

 925  प्री  सम्तोष  कुपार  गंगवार  :  कथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मम्त्रो  यहू  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरदार  वललभ  भाई  पटेल  की  जीवनी  पर  ठेलीफिल्म  का  सिर्माण
 तथा  प्रसारित  करने  का  भर

 यदि  तो  इसे  कब  तक  प्रसारित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मस्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्रो  गिरिला  नहीं  इस
 समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं
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 ]

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  का  कार्य

 926.  थी  बिलास  ब्सेप्रद्मार  :  क्या  इल्वात  लग्जों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1992  के  राष्ट्रीय  सहारा  में  के  कारण

 मशीन  बर्बाद  शीद्ंक  के  अन्तगंत  प्रकालित  समाचार  क्री  ओर  ग्॒या  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 विन्ार  है  ?

 इस्पात  मम्जालय  के  राज्म  मनन्‍्द्री  प्न्तोष  सोहूत  :  और  हां  |  स्टील

 अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिसिटेड  ने  सूचित  किया  कि  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  मशीनरी  पर  उचित

 ध्यात  दिया  जा  रहा  है  |  उलित  देक्ष-रेक्  न  होने  के कारण  किसी  उपक्वरण  क्रो  क्षति  पहुंचने  के  बारे  में
 भी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 प्रशोत्तरी  की  ख़रीड़  वथा  जांश्  प्रढ़तान  तथा  उचित  प्रतिपावन  के  पश्चात  हो  की  जा  रही
 इन  मशीनों  को  भंडार  में  उचित  देखरेल्व  में  रखा  आता  है  ओर  विभिन्‍न  विभागों  की  जरूरतों  के  अनुसार
 उन्हें  दिया  जाता  संयंत्र  रूपांकन  विभाग  में  कार्य  प्रभाग  में  एडेंड-ड्ाफिटग  मशीनਂ  का
 नियमित  रूप  से  उपयोग  किया  जा  रहा  है  |

 सभी  उपस्कर/कल-पुजे  शेडों  में  अथवा  भण्डारण  आवश्यकताओं  के  अनुसार  स्टोर  किये  जाते  हैं  ।
 सामग्री  की  सुरक्षा  तथा  उनके  संरक्षण  के  लिए  समय-समय  पर  पुनअंनुरक्षण  भी  किया  जाता  है  ।

 ]

 एस०  दो  डी०/आई०  एस०  डी०/पी०  सी०  ओ०  देलीफोनों
 के  लिए  मार्गनिरदेश

 927.  भ्रो  अबण  कुमार  क्या  संचार  ससत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  एस०  टी०  डो०/आई०  एस०  ढी०/पी०  सी०  ओ०  टेलीफोनों  के  लिये  परमिट  अथवा
 लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  कोई  मार्गनिर्देश  निर्धारित  किये  गये  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मतत्रालय  में  उपभन्‍्त्री  पो०  थो०  :  हां  ।

 फ्रेचाइज  योजना  के  अन्तर्गत  तकनीकी  व्यवहायंता  और  विभागीय  औष  ज्रारिकत्ताएं  पुरी  कर
 लेने  पर  सभी  इच्छुक  ब्यक्तियों  को  सावंजनिक  टेलीफोन  आाबंटित  किए  जाते  एक  आवेदक  को  पक
 जिस्म  का  सिंफ  एक  सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदान  किया  जाता

 ।
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 वर्तमान  नीति  के  अवुरार  सावंगद्िक  ढेखीफोन  प्रदान  करने  के  लिए  शारीरिक  रूप  से  ब्रिकलांग

 भूतपूर्व  सेनिक/दूरसंचार  विभाग  के  सेबानिशुत्त  महिलाओं  एवं

 सूचित  जाठति/भनुसूचित  जनजाति  तथा  समा्ष  के  अन्य  कमजोर  बर्थणों  के  लोगों  को  तरजीह  दी  जाती

 जिसके  नाम  टेलीफोन  आबंटित  होता  है  उसे  सायंजनिक  टेलीफोन  उपसकर  अपने  भाप  खरोदना  होता  है  ।

 किराए  या  संस्थापना  सम्बन्धी  कोई  शुल्क  नहीं  लिया  जाता  परन्तु  सार्मजनिक  कनेक्शश  लेने  बाले  व्यक्ति

 को  कम  से  कम  1600  २०  के  मासिक  राजस्व  की  गारटी  देनी  पढ़ती  है  भौर  एस०  टी०  डी  ०/आई०

 एस०  डी०  पे-फोन  के  लिए  कम  से  कम  9606/-  ९०  की  राशि  जसा  कराती  पड़ती  है  और  उसे  प्रथम

 10,000  कालों  पर  20  पंसे  भ्रति  कॉल  और  10,000  कालो  के  बाद  10  पैसे  प्रति  काल  कमीशन

 मिलता  है  |  जहाँ  तक  स्थानीय  पी०  सी०  ओ०  का  सम्बन्ध  40  पंसे  प्रतिकाल  कमीशन  दिया  जाता

 शेंब।इजी  से  एक  साह  में  कम  से  कम  500  काल  यूनिटों  के  प्रभार  लिए  जाते  हैं  ।

 पमुत्ता  भल  का  बटबारा

 928.  भो  फालका  वास  ;  क्‍या  जल  संसाधन  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  यमुना  जल  के  बंटवारे  ओर  अन्य  सम्बन्धित  मुद्दों  पर  चर्चा

 करने  के  लिए  अंतर्राज्यीय  बैठक  हुई  और

 यदि  तो  बेठक  का  नतीजा  कया  रहा  ?

 जल  ससाधन  मत्री  विद्याचरण  :  हां  ।  यमुना  जल  के  बंटवारे  से  सम्बन्धित

 मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  बुलाथी  ग्रयी  अनेक  अ्ंतर्राज्यीय  बेंढकों  के  क्रम  में  अन्तिम  बैठक

 19  1992  को  आयोजित  की  गयी  ।

 इस  बेठक  में  प्रस्तावित  रेणुका  दिल्‍ली  के  लिए  समानान्तर  चंनल  हृथ्चनीकुंड
 किशाऊ  बांध  के  निर्माण  तथा  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  यमुना  जल  के  आबटत  से  सम्बन्धित  मुद्दों
 पर  आगे  विचार-धिसश  किया  गया  ।  ध्यवहारिक  रूप  से  सभी  सम्बध्धित  मुहीं  पर  राज्यों  कै  बीच  व्यापक

 सहमति  इस  बैठक  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  :  9-7-1992

 को  बेसिन  राज्यों  के  तकनीकी  अधिकारियों  के  साथ  बंठक  की  ताकि  सूचना  ओर  अआंकड़ो  के  अन्तर  का

 पता  लगाया  जा  सके  तथा  यमुना  नदी  से  ओखला  तक  जल  के  उपयोग  भोर  उपलब्धता  के  आंकड़ों  का

 सावधानीपूर्वक  पृन:अआकलन  किया  जा  सके  ।  उनकी  रिपोर्ट  के  आधार  पर  ब्रेसित  राज्यों  क ेबीच  उपलब्ध

 यमुना  जल  के  आबंटन  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया  तथा  सभी  बेसिन  राज्यों  को  उनके

 विद्यारा्थ  वरिचालित  कर  दिमा

 इस  मुहों  पर  अगली  अन्तरज्यीम  बेठक  में  ओर  मिश्वाश्ववमक्ल॑  किया  जाएगा  ।

 खान  एथ  खनिज  ओर  1957

 49



 लिखित  उत्तर  30  1992

 क्या  सरकार  का  खान  एवं  खनिज  और  1957  में
 घन  करने  का  विघार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जात  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  बलराम  सिह  :  से  सरकार  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों/केन्द्र  शासित  फेडरेशन  आफ  माइनिग  एसोसिएशनों  और  खनन  उद्योगों  से और
 गिक  नीति  1991  के  आलोक  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छान  और  खनिज

 और  1957  में  संशोधन  करने  पर  बिचार  कर  रही  है|  जिन  प्रस्तावों
 पर  विचार  किया  जा  रहा  उनमें  शामिल  हैं-खनन  पट्टों  एल०)/पूर्वेक्षण  लाइसेंस  ०
 एल०  )  की  अवधि  में  खनन  पट्टों  और  पूर्वेक्षण  लाइसेंसों  के  लिए  निगम  निकायों  की
 अधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची  में  जिसमें  उन  खनिओों  की  सूची  दी  गई  है  जिनके  बारे  में  खनत

 पट्टे/पूर्वेक्षण  लाइसेंस  की  मंजूरी  अथवा  नवोकरण  के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  लेनी  होती
 अधिनियम  में  अस्पष्टता  दूर  करने  और  इसका  अधिक  कारगर  रूप  से  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  कुछ

 अन्य  सशोधन  करना  ।

 सहानगर  टेलोफोन  निगम  लिसिडेड  बिल्‍्लो  में

 टेलीफोन  आपरेटर

 930.  भ्री  रामचस  बोरप्पा  :  क्या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महानगर  टेलीफोन  निगम  दिल्‍ली  में  अनुसूचित  जाति/जनुसूचित  जनजाति  के

 आपरेटरों  तथा  पयंवेक्षकों  की  इन  पदों  पर  काय॑ं  कर  रहे  कुल  कर्मचारियों  सन्दर्भ  में  कितनी

 कया  उनकी  संख्या  अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  के  भारक्षण  भादेशों  के  अधीन

 स्वीकृत  सख्या  के  अनुसार  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  बकाया  पदों  को  भरने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  भन्त्रालय  में  उपमस्त्री  थो०  रंगमस्या  महानगर  टेलीफोन  निगम

 लि०  दिल्‍ली  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  टेलौफोन  आपरेटरों  तथा  पयंवेक्षकों  की  संख्या

 इस  प्रकार  है  :--

 हलचल  कमल  लुक  मना  कम

 संवर्ग  कुल  संख्या  अ०  जा०  जन-जाति

 1.  आपरेटर  2933  751  127

 2.  परयवेक्षक  363  66  18
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 नीलम  ली  तल  तस  न

 टेलीफोन  आपरेटरों  तथा  पयंबेक्षकों  के  सब  में  अनुसूचित  जाति  के  कमंचारियों  की  सख्या

 अपेक्षित  प्रतिनिधित्व  की  अपेक्षा  अधिक  है  परन्तु  अनुसूचित  जन-जाति  के  बगं  में  यह  सख्या  अपेक्षित
 प्रतिनिधित्त  की  तुलना  में  कम  है  तथापि  अ०  जाति/अन०  जाति  का  सामूहिक  रूप  से  प्रतिनिधित्व  जो
 कि  223%  पृर्णतया  पूरा  कर  लिया  गया

 टेलीफोन  आपरेटरों  के  संबगं  में  स्टाफ  अधिक  इसलिए  इस  संवर्ग  में  कोई  भर्तो  नही
 की  गई  है  ।

 भारत  पयंटन  जिकास  निगम  के  होटलों  का  निज्ञोकरण

 931.  डा०  असोस  बाला  :  क्या  लागर  विमानस  और  पयंटल  भगजो  यहु  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  स्वदेशी  होटल  उद्योग  भारत  प्यंटन  विकास  निगम  के  कुछ  होटलों  को

 अन्तर्राष्ट्रीय  होटल  श्र  खला  को  दिये  जाने  के  विरूद्ध  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  को  इसके  प्रति  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सागर  विमानन  ओर  पथंटन  संत्रो  माधबराव  :  ओर  भारतीय  होटल
 अू  खलाओं  से  उस  स्क्रीम  में  भाग  लेने  के  लिए  अनेक  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  जिसके  अन्तगंत  भारत  परयेटन

 विकास  निगम  के  होटलों  के  छोटे-छोटे  ग्रुप  बनाए  जाएंगे  ताकि  विदेशी  होटल  श्यू  खलाओं  के  साथ  उनका

 विकास  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  किया  जा  सके  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  विदेशी

 होटल  पघ  खलाओं  को  आमंत्रित  करने  के  कारण  इस  प्रकार  हैं  :--

 :.  विदेशी  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  श्र  खलाओं  की  इक्विटोी  सहभागिता  से  देश  में  विदेशी  मुद्रा

 2.  उनके  भारत  में  थाने  से  होटलों  के  बीच  अधिक  लाभप्रद  होड़  लगेगी  ।

 3.  भारत  में  विदेशी  होटल  श्यू  खलाओं  के  होने  से  विशाल  अन्तर्राष्ट्रीय  विपणन  नेटवर्क  मिलने

 में  मदद  मिलेगी  जिससे  भारत  आने  वाले  पयंटकों  की  संदुया  में  वृद्धि  होगी  ।

 उड़ोसा  में  दूरशशंत  के  लिए  दूसरा  भंनल

 932.  थी  अनादि  जरण  दास  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  भरती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उड़ीसा  में  भवनेश्वर  जहां  टेलीविजन  स्टूडियो  कम्पलेक्स  पूरा  होने  वाला

 दर्शन  के  दुसरे  चंनल  को  शुरू  करने  की  मांग  की  गई

 Si
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 बया  सरकार  का  विधार  आठवीं  पंचवर्षीय  बीलैंता  के  प्रथम  वर्ष  में  इस  चतल  को  शुरू  करने

 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  बपा  कारण  हैं  ?

 सचनता  ओर  प्र  सारण  सम्त्रालय  में  उपसंत्री  गिरिजा  :  हां  |  भुवनेश्वर
 में  जहां  हाल  ही  में  दृरदर्शम  स्टूडियो  केस  चालू  किया  गया  चैनलਂ  की  सुविधाएं  स्थापित  करने

 के  लिए  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  समूचे  उड़ीसा  राज्य  को  1991  से  क्षेत्रीय

 उपग्रह  चैनल  प्रदान  किया  गया  है  ।

 और  दूरदशंत  के  आठवीं  योजना  भ्रस्ताबों  में  देश  में  किसी  भी  दूरदर्शन  केन्द्र

 से  चेनलਂ  की  सेवा  आरम्भ  करने  का  प्रावधान  शामिल  नहीं  है  क्योंकि  इसे  पहले  सभी  मह्दानमरों

 में  शुरू  किया  गया  था  और  कुछ  अन्य  नगरों  में  भी  इसे  शुरू  करने  को  परिकल्पना  उड़ीसा  ऐसे

 राज्यों  में  से  एक  जहां  उपग्रह  से  प्राप्त  होने  वाली  क्षेत्रीय  दूरदशंन  सेवा  प्रदान  की  गई  जिसे  राज्य

 में  सभी  ट्रांसमीटरों  द्वारा  रिले  किया  जाता

 हिम्दुस्तान  स्टोल  धक्स  कन्टुंकशन  कम्पनी  लि०  में  चार्टा

 933.  थ्री  विजय  गबल  पाटोल  :  क्या  इस्पात  भ्रन्‍न्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तान  स्टोल  बक्से  कन्ट्रक्शन  कम्पनी  लि०  को  बार-बार  घाटा  हो  रहा

 क्‍या  हिन्दुस्तान  स्टील  बक्से  कन्ट्रक्शन  कम्पनी  लि०  अस्य  कम्पनियों  से  प्रतिस्पर्दा  करने  में

 असमर्थ

 यदि  तो  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 (a)  घाटे  में  बुद्धि  होते  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  सम्त्रालय  में  राज्य  भरती  सप्तोष  मोहन  :  हीं  ।

 से  हिन्दुस्तान  स्टील  बक्से  स्ट्रव्शन  लिमिटेड  को  निजी  क्षेत्र  की  निर्माण  कम्पनियों

 से  कड़ी  प्रतिस्पर्द्धा  करनी  पढ़ती  लीबिया  के  प्रचालनों  में  भारी  नए  निर्माण  कार्यों  के लिए
 आर्डर  प्राप्त  करने  में  कही  माजिन  पर॑  दबाव  और  स्थापना  लागत  में  वृद्धि  से  कम्पनी  की

 वित्तीय  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  कम्पनी  इस्पात  क्षेत्र  मे ंअनवरत  आधार  पर  किए  जाने

 वाले  कार्यों  का  पता  स्थापना  लागत  में  कभी  करमे  ओर  अमशकित  की  दक्षता  में  सुधार  करने  के

 प्रयास  कर  रही
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 वरभंगा  हवाई  अड़डा

 934.  भ्री  भोगेत  झा  :  क्या  नागर  विभानन  और  पंयंटन  मन्‍्नी  यह  बताने  की  ह्पां  करेंगे ह

 बिहार  में  दरभंगा  हृथाई  भड़ढे  का  कुल  क्षेत्रफल  कितना  है  तथा  यह  किस  प्रयोजनाथं

 बनाया  गया

 क्‍या  कलकत्ता-दरभंगा  काठमाड़ं  और  दिल्‍ली-बाराणसी-दरभंग।-बागडोगरा  के

 बोच  विमान  सेवाएं  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 कया  देरभंगा  हवाई  अड्डे  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सागर  विमानन  ओर  पयंटत  मंत्री  माधवराथ  :  दरभंगा  हुवाई  जड॒डा
 भारतीय  वायुसेना  का  है  और  इसक  धावतपथ  का  परिमाप  9888  फुट  ><  158  फूट  है  ।  इसका  निर्माण

 रक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  किया  गया

 नहीं  ।

 ।
 और  हवाई  अड्डे  को  अभी  तक  सिबिल  उड़ानों  के  लिए  नहीं  छोला  गया  है  ।

 ]

 ॥

 नेपाल  भर  भूटान  से  बिश्वलो  उरोदना

 935.  हा०  लक्ष्मी  माशयण  पांडेय  :

 थी  संगद  झाहाब॒होत  :

 क्या  विद्युत  मन्‍्जी  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लेपाल  और  भूटान  से  बिजली  खरीदी  जा  रही  है

 (a)  यदि  तो  इस  तरह  को  खरीद  की  शर्तें  क्या

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितमी  मात्रा  में  बिजली  खरीदी  गई  और  वर्ष  1992-93  के

 दौरान  कितती  मात्रा  में  बिजली  खरीदने  की  सभावना

 इस  विदेशी  ख्ोत  से  किन-क्िन  राज्यों/जिलों  को  पूर्णतः  अथवा  आंशिक  रूप  से  बिजलो

 सप्लाई  की  जा  रही  ओर
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 (3)  खरीदी  गई  बिजली  सम्बद्ध  राज्यों/जिलों  में  किस  तरह  वितरित  की  जाती  है  ?

 विद्युत  मनत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  कहपनाथ  :  हां  ।

 भारत  और  नेपाल  के  बीच  1-1-88  से  निम्नलिखित  टेरिफ  पर  विद्युत  का  आदान-प्रदान

 किए  जाने  के  लिए  सहमति  हुई  है  :--

 1  1988  से  82  भारतीय  पैसे/यूनिट

 1989  से  :  90  भारतीय  पैसे/यूनिट

 1  1990  से  :  पृवं  वर्ष  में  लागू  टेरिफ  में  प्रतिवर्ष  8.5%  की

 वृद्धि  ।  1988  से  पांच  वर्ष  बाद  टेरिफ

 की  पुनरोक्षा  की  जाएगी  ।

 उपर्युक्त  टैरिफ  33  के०  वी०  सप्लाई  पर  11  के०  थो०  सप्लाई  के  मामले  में  7.5%  का
 प्रभार  और  132  के०  बी०  सप्लाई  के  मामले  में  7.5%  की  छूट  स्वीकायं

 भारत  द्वारा  भूटान  की  चूखा  जल  विद्युत  परियोजना  से  विद्युत  की  खरीद  27  पंसे  प्रति  यूनिट
 की  फ्लैट  दर  पर  की  जा  रही  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  भारत  द्वारा  नेपाल  से  88.10  मिलियन  यूनिट  और  भूटान
 से  1431  मिलियन  यूनिट  ऊर्जा  प्राप्त  की  गई  वर्ष  1992-93  के  दौरान  नेपाल  एवं  भूटान  से

 विद्युत  की  नेपाल  और  धूटान  में  उनकी  स्वयं  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  बाद
 शेष  विद्युत  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगी  ।

 ओर  (४)  नेपाल  से  विद्युत  बिहार  के  जोगबनी  तथा  ठाकुरगंज  स्थानों
 पर  प्राप्त  की  जा  रह्दी  भूटान  से  विद्युत  पश्चिम  बगाल  के  वीरपाड़ा  स्थान  पर  प्राप्त  की  जाती  है
 ओर  बिहार  पश्चिम  बंगाल  और  दामोदर  धाटी  निगम  को  वितरित  की  जाती
 राज्यों  में  विद्युत  का  सम्बन्धित  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  माध्यम  से  किया  जाता  भूटान  से

 प्राप्त  विधुत  का  वितरण  निम्नानुसार  है  :--  ५

 दामोदर  धाटी  निगम  15.00%

 बिहार
 25.75%

 उड़ीसा
 *

 13.50%

 सिक्किम  1.65%

 पश्चिम  बंगाल  29.10%

 अनाबंटित  15.00%

 1000.00%

 54
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 पश्चिम  बंगाल  में  डाक

 लिश्षित  उसर

 936.  भरी  सुब्रत  मख्जो  :  क्या  संचार  सनत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992-93  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  के  गांवों  में  डाकघर

 खोलने  का  और

 इस  सम्बन्ध  में  जिलाबार  और  श्रेणीवार  तथा  स्थानवार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  उपमन्‍्त्रो  पो०  थो०  रंगम्या  :  हां  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विभागोय  उप  डाकघर

 ज्ः

 ७

 ७

 +

 ७

 ९३

 .  कंदी  बाजार

 .  एंबसायर

 .  रानी  नगर

 .  शिव  मंदिर

 न्यू
 मार्केट  जैगांव

 .  बकरेशबर  थमस  पावर  प्रोजेक्ट

 «  नोनाकुरी  बाजार

 अतिरिक्‍त  विभागीय  शाखा  डशकघर

 जिले  का  माम--धाजिलिय

 1.  ज्योतिगगर

 2.  पूर्व  भक्तिनगर

 3.  बिलाकसु

 4.

 3

 6

 तमधिंगधुरा

 .  निजबारी

 .  प्रिम  टी  ०  ई०

 विवरण

 जिला

 मुशिदाबाद

 दक्षिण  24  परगन

 जलपाइयुड़ी

 चाजिलिग

 जलपाईगुड़ी

 चीरभूम

 मिदनापुर

 जऊ
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 7.  सेयोक

 8.  लिंगिया  टी०  ई०

 9.  मगरजंग

 10.  स्वानसे  सिनचोना  प्लांटेशन

 11.  स्कूल  धुरा  तकदाहू  टी०  ई०

 12.  सुरूक

 13.  जमादारघिद्टा

 14.  नूरबांग

 शिले  का  ललपाइग  ड़ो

 1.  छोचांदपाड़ा

 2.  हंतपाड़ा  टी ०ई०

 3,  तासती  टी  ०ई०

 जिले  का  लाभम--कूच  बिहार

 1.  बारोदांगा

 .  भौपाड़ा

 .  कालीपुर

 «  कुरशामाड़ी

 «  लालधंदपुर

 जिले  का  नाम--पश्चिम  दिनाजपुर

 2

 3

 4.  रति  नंदन  कोणामुक्त

 5

 6

 1.  अंधारिया

 2.  बामनबाड़ी

 3.  कामदेबबाटी

 4.  शिक्ारपुर

 30  1992
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 5.  परबतीपुर

 5.  देबीगंज

 जिले  का  ताम---सुशिदाबाद

 1.  जुरनपुर

 2.  जगईपुर

 3.  महिषप्राम

 4.  श्रीपुर

 5.  दलुआ

 6.  अपर  फतेपुर

 7.  सुक्तिनगर

 लिले  का  माम--मालदा

 1.  लश्करपुर

 1.  मनोहर

 2.  धो  रनदांगा

 3,  छारीगेरया

 लिले  का  ताम--हुगली

 1.  जारूरा

 35
 87
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 H+

 58

 2.  पश्चिम  गोपीनाथपुर

 ।

 लिले  का  ताम--दक्षिण  24  परयना

 1.  बौरवाहा

 2.  रामतनुनगर

 3,  तारानगर

 जिले  का  ताम--उत्तर  24  परणना

 1.  जेराम

 2.  भाबनीपुर

 8.  पतलापाड़ा

 लिलसे  का  ताम--मदिया

 1.  इृदरकपुर
 ह

 2.  सोनदा

 3.  भरतपुर

 4.  भुरूलिया

 5.  चपई

 लिले  का  ताम--हावड़ा

 1.  शिवतारायणचाक

 जिले  का
 नाम--धो  रभूस

 1.  लतभाबनीपुर

 3.  गोपाक्षपुर

 3.  पाथेरद्वापड़ी

 जिले  का  साम--सिदनापुर

 1,  तालदरतानचाक
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 2.  सुंधुनिया
 न

 3.  धनियापाड़ा

 4.  रथताल  बलरामपुर

 जिले  का  माम--नविया

 1.  इदरकपुर

 2.  सोनदा

 3.  भारतपुर

 4.  भुरूलिया

 5.  चपई

 लिले  का  वाम--हावढ़ा

 1.  शिवनारायणचाक

 जिले  का  कास--बोरभूम

 1.  लतयाबनीपर

 2.  गोपालपुर

 3.  पाथरहावड़ी

 जिले  का  ताम--उत्तरो  दोनालपुर

 1.  अधियाबाड़ी  बंनपुर

 मिथो  क्षेत्र  में  बिच्ुत  परियोजनाएं

 937.  शो  पैन  कुमार  बंसल  :  क्या  चिद्युत  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  विद्यू,त  परियोजनाओं  की  राज्य-बार  कुल  क्षमता  क्या  है  जिन्हें  देश  में  स्थापित  करने

 हेतु  निजी  क्षेत्र  को  आमंत्रित  किया  गया  भौर

 प्राप्त  किए  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  भौर  भाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक

 उनसे  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  का  उत्पादन  किया  जाएंगा  ?

 विद्युत  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  कश्पतरथ  राज्य  सरकारों/राज्य  बिजली
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 लिपित  उत्तर

 बोर्डों  द्वारा  निजी/संयुकत  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  33854.8  मेगावाट  क्षमता  विशापित  की

 गयी  है  ।  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 30  1992

 निजी  कम्पनियों  ने  निजी  क्षेत्र  में  15222.5  मेगावाट  क्षमता  स्थापित  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  किया  विस्तृत  ब्यौरा  विवरण-2में  दिया  गया  है  ।  आठवीं  योजना  के  दोरान  4268  मेगाबाट

 क्षमता  अभिवद्धि  किए  जाने  की  प्रत्याशी  है  ।

 60

 निजी  क्षेत्र  को  भागीदारी  के  लिए  विशापित/अभिक्षात

 विद्युत  परियोजनाओं  को  सचो

 ऋ०सं०  परियोजना  का  नाम  एजेन्सी  राज्य

 1  2  3  4

 धर्मल  कोल  यूनिट्स

 1.5  पेंच

 यूनिट  1  व  2

 2.  शथीरतिंगपुर  विस्तार

 घरण-दो

 3.  कोरबा  पश्चिमी

 विस्तार  यूनिद्स  5  ब  6

 4...  तेनुघाट  विस्तार

 चरण-दो  बिहार  बिहार

 5.  खापरबखेड़ा  बिस्‍्तार  महाराष्ट्र

 यूनिट  3  44  महाराष्ट्र

 6.+  रायच्र  कर्नाटक  कर्नाटक

 ज्ांडिल  बिहार

 यूनिट  व  2  बिहार

 मुजफ्फरपुर  विस्तार  बिहार  बिहार

 9.  नराज  डड़ीसा  उड़ीसा

 क्षत्र

 420

 420

 420

 630

 420

 500

 500

 420

 500
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 10.*  विश्यवाखापत्तनम

 यूनिट  1  व  2

 11.

 भटिढा

 12.  गोविन्दबाल  साहिब

 13.*  हिसार

 14...  रोजा

 यूनिट  ।  ब  2

 15.  जवाहूरपुर

 यूनिट  ।,  2  व  3

 16.

 17.5  हौसपैट

 यूनिट  1,  2  ब  3

 18,  पटना  चरण

 19.  सथीनगर

 यूनिट  ।,  2  व  3

 लिनाहट  आधारित

 यूनिट  ।,  2  व  3

 21.  दुर्गापुर

 22.  हिरमा

 23.  गोपान्नपुर  ता.बि  के

 24.  तुृतीकोरिन
 बिस्तार  स्कीम

 कुड्डालोर

 लिश्लित  उत्तर

 3  4  5  6

 आन्प्र  प्रदेश  वक्षिणी  क्षेत्र  1000

 पंजाब  पंजाब  क्षेत्र  420

 पंजाब  पंजाब  क्षेत्र  420

 हरियाणा  हरियाणा  क्षेत१  1000

 प्रदेश  क्षेत्र  420

 प्रदेश  क्षेत्र  630

 कर्नाटक  कर्नाटक  क्षेत्र  1500

 कर्नाटक  कर्नाटक  दा  क्षेत्र  1°00

 बिहार  बिहार  पू.क्षेत्र  135

 बिहार  बिहार  क्षेत्र  1000

 टिडिको  तमिलनाड़  क्षेत्र  1500

 उड़ीसा  उड़ीसा  पूक्षेत्र  500

 उड़ीसा  उड़ीसा  क्षेत्र  500

 उड़ीसा  उड़ीसा  क्षेत्र  500

 तमिलताडु  बिजली  बोर्ड  तमिलनाडु  क्षेत्र  500

 तमिलनाडु  बिजली  बोर्ड  तमिलनाडु  क्षेत्र  1000
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 पलवल

 फरीदाबाद

 मद्रास

 वेम्बर

 भावनगर  लिग्नाइट

 आधारित

 कच्छ  लिग्नाइट

 आधारित

 थर्मल  गेस  यूनिट्स

 1.

 2.7

 3.

 4.

 5.5

 6.

 62

 जगदीशपुर

 गंधार

 पियावाब

 नागोथा/कोलाड

 गोदावरी

 बवाना

 बबराला

 शाहजहांपुर

 ओनला

 पिल्लईपेरू्मलनलल्‍लूर

 अमगुरी

 30  1992

 3  4  5  6

 हरियाणा  हरियाणा  ठउ.क्षेत्र  »/

 हरियाणा  हरियाणा  क्षेत्र  1000

 तमिलनाडु  किजिली  कोई  तमिलनादु  क्षेत्र  1000

 तमिलनाडु  बिजली  बोर्ड  तमिलनाडु
 -  ६.  क्षेत्र  500

 गुजरात  बिजली  यो  क्षेत्र  250

 गुजरात  बिजली  गुजरात  क्षेत्र  250

 जोड़  :  19755

 क्षेत्र  210

 गुजरात  प  क्षेत्र  615

 गुजरात  क्षेत्र  615

 मद्दाराष्ट्र  क्षेत्र  820

 बोर्ड  आम्प्र  प्रदेश  क्षेत्र  400

 डेसू  दिल्ली  उक्षेत्र  800

 क्षेत्र  600

 क्षेत्र  600

 क्षेत्र  600

 तमिलताडु  तमिलनाडु  क्षेत्र  300

 असम  असम  क्षेत्र  360.
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 1  2  3  4  5  6

 12.  नामरूष

 ओपन/संयुकत  साईकिल  असम  बो  असम  उ.पू.क्षेत्र  60

 13.  बाशकन्डी  ओपन  साईकिल  असम  श्रसम्र  क्षेत्र  22.5

 14.  अदमतिहला  ओपन  साईकिल  असम  भस्म  15

 15.  गैस  आधरित  तिपुरा  उ.वू.क्षेत्र  100

 6117.5

 हाइडल  पावर  यूनिट्स

 1.  शारजी  यूनिट  क्षेत्र  126

 2.*  यूनिट  क्षेत्र  70

 3.*  धानवी  यूनिट  क्षेत्र  22.5

 4...  टाबा  यूनिट  म्रष्य  प्रदेश  क्षेत्र  12

 5.*  यूनिट  क्षेत्र  300

 6.  धामवारोी-सुन्ढा

 यूनिट  क्षेत्र

 |

 7.  महेण्बर  यूनिट  छत  400

 8.  कैनात  यूनिट  क्षेत्र  3

 9.  गुंटूर

 यूमिह  क्षेत्र

 10.  गुंदर

 यूमिट  क्षेत्र  4.

 11...  मलाबा  यूनिट  क्षेत्र  8

 12.  नेओमल  यूनिट  क्षेत्र  4.

 13.  खोली  यूनिट  क्षेत्र  40.



 लिखित  उत्तर

 2

 14.  .  हिन्ना  यूनिट

 15.  यूनिट

 16.  अन्य  परियोजनाएं

 17...  शिवा  हाइडल  मिनी  स्कीम

 18,  वाणीविलाससागर  स्कीम

 19.  ड्रौप  डाउन  स्ट्रीम

 20.  माधवनंध्री  ऐनीकट

 21,  बाणसागर

 22.  बाणसागर

 23,  बाणसागर

 24...

 25.  पच्छीपरई  डेम

 26.  विरूमूरथो  डेम

 27.  बुकलापटटी  कंनाल  ड्रीप

 28.  मुकुराठी  डेम

 29.  रामपुर

 30.  स्वर  कुडड

 31.  करछमवांगट

 32.  शोंगटोंग  करछम

 33,

 34...  एलेनदुहगन

 35.  बुधीली

 36.  पतिकारी

 30  1992

 3  4  ऊँ  6

 क्षेत्र  240

 क्षेत्र  $01

 क्षेत्र  19.8

 कर्नाटक  कर्नाटक  क्षेत्र  3

 कर्नाटक  कर्माटक  क्षेत्र  4.5

 कर्माटक  कर्नाटक  .  क्षेत्र  0.25

 कर्नाटक  कर्नाटक  क्षेत्र  3.5

 क्षेत्र  30

 क्षेत्र  60

 क्षेत्र  20

 सिक्किम  पू.क्षेत्र  1200

 तमिलनाडु  तमिलनाडु  क्षेत्र  1.3

 तमिलनाडु  तमिलनाडु  क्षेत्र  1.95

 तमिलनाडु  तमिलनाडु  क्षेत्र  0.35

 तमिलनाड्‌  क्षेत्र  0.7

 क्षेत्र  880

 क्षेत्र  85:

 क्षेत्र  900

 क्षेत्र  225

 क्षेत्र  210

 क्षेत्र  192

 क्षेत्र  81

 क्षेत्र  70
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 37.  चुमनकल  कर्नाटक  कर्नाटक  क्षेत्र  800

 38...  अहादयी  कर्माटक  कर्माटक  क्षेत्र  ब्‌

 “39.  सरापाड़ीं  वही  -
 बह्ी  बह्ी  9

 40.  बराही  बही  बही  बही  3

 541.  कीतिहोश  बही  बही  थह्ी  2

 42.  हाएंगी  वही  बही  बह्ी  4.5

 43.  काबीनी  वही  बही  वही  1.5

 44...  बह्ठी  बह्ढी  बी  6.3

 45.  नुृयु  हाई  लेबल  नहर  बही  वही  बही  2

 46,  काबीती  बांध  विद्यूत  घर  9  बह्ढी  नही  य्ह्दी  20

 47.  बन्द  वही  बही  यही  12

 48...  इलानीद  बही  बी  बह्दी  10

 49...  भानम्दका  वही  ही  बह्ठी  9

 50.  हेमवती  बही  बह्ढी  बह्दी  15

 51.  हेमवती  बह  बह  बही

 32.  दादुपुर  हरियाणा  हरियाणा  कं

 53.  तीस्‍्ता  सिक्किम  उ.पृ.क्षे  860
 arg

 नो  7612.3

 पवन  कर्जा  यूनिट

 1.  रामगिरी  पवन  मिल

 विद्यूत  उत्पादन  50

 2.  कपातागुड़ा  हिलल्‍्स  कर्नाटक  कर्नाटक  ।
 4.5

 3.  जागीमदूडी  बह्दी  बह्टी  बी  4.5
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 1  2.  3  4  5  6

 4...  कोकक  हिल्‍्स  कर्नाटक  at. =  कर्नाटक  5

 5...  मालीगदूटी  बह्ी  बही  बही
 °

 6.  हनुमान  सागर  बडी  बही  वही
 °

 7.  बोममनहाली  बही  यही  बही
 के

 8...  हनुमानहृदूटी  वही  बही  बही
 ह

 गिर  लोड़  62

 सौर  ऊ  यूनिट  ष्ु

 1.  कोठागुडम  सौर  30

 30  30

 संट

 1.  कोलार-बिदर

 जामबण्डी  क्तांटक  =  कर्माटक  78

 2.  कामयानललूर  तमिलनाडु  क्षे  100
 /

 3.  कुड़डालूर  बही  बही  बह्ी  100

 जोड़  :  278

 जोड़  क  ज-ग-घ-डइ-चब  =  33854.8

 *परियोजना  संबंधी  ठेका
 दिए  जाने  के  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  लिया  जा  चूका  है  ।

 क्षमता  इंगित  नहीं  की  गई  है

 66
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 इण्डियन  एयरलाइंस  को  उड़ामों  का  रदृद  किया  लाना/विलम्थ  होगा

 938.  श्री  जिश्वमाय  शास्जो  :  क्‍या  मागर  विधानन  और  परययंटन  सन्नी  दिनांक  3  1992

 के  अंत०  प्र०  सं०  3882  के  उत्तर  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जातकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  हसे  कब  तक  एकत्र  किए  जाने  की  संभावना

 नागर  बिभामन  और  परयंटन  सम्त्रो  साधवशाव  :  हां  ।

 और  आश्वासन  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 डाक  विभाग  में  देशिक  सजदूरों  का  शियभितीकरण

 939.  थी  जाजं  फर्ताडोल  :  क्या  संचार  सम्त्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  डाक  विभाग  में  देनिक  मजदूरों  को
 नियमित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 भध्यावेदन  प्राप्त  हुए

 (a)  यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  जाने  वाली  है  ?

 संचार  सस्त्रालय  में  उपसन्त्री  पी०  थो०  रंगंया  :  हां  ।

 मखिल  भारतीय  आर०  एम०  एस०  कर्मचारी  मेल  गा  और  चतुर्थ  श्रेणी  कम  बारियों

 से  इस  अनुरोध  के  साथ  एक  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  है  कि  डाक  विज्ञान  के  विहाड़ी  के  मजदूरों  को  भी  उसी

 ढंग  से  तियमित  किया  जाए  जिस  ढग  से  दूरसंचार  विभाग  में  किया  गया

 दिहाड़ी  के  मजदूर  ग्रूप  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  पात्र  लेकिन  इसके  लिए  जो

 भर्ती  नियम  उनमें  विभाग  के  अटिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  को  वरीयता  देने  की  व्यवस्था

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  बहुत  बढ़ी  संक्षया  में  इसलिए  विहाड़ी  के  मजदूर  सामास्यतया  नियुक्त  नहीं

 हो  पाते  |  एक  वर्ष  की  निरन्तर  सेवा  वाले  विहाड़ो  के  मश्नदूरों  और  थो  29-11-1989

 को  नौकरी  पर  उन्हें  भारत  के  उच्चतम  ग्यायालय  के  निदेशों  के  अनुसरण  में  दर्जाਂ  प्रदान

 किया  गया  है  ।

 72
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 सनीਂ

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के
 कपतरों  के  भरे  रहने  को  दर

 940.  शो  मलिकराब  होडह्या  गावीत  :  क्या  सागर  बिसालन  और  पयंटल  मरजो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 कया  निजी  क्षेत्र  के  होटलों  की  तुल्ता  में  भारत  पयंटत  विकास  निग्रम  के  होटलों  के  कमरों

 के  भरे  रहने  को  दर  घट  गई  और

 यदि  तो  खासकर  दिल्‍ली  और  बम्बई  स्थित
 होटलों  के  कमरों  के  भड्टे  रहते  की  भोसतन

 दर  क्‍या

 पर  वागर  विमानन  और  पफ्रंटन  सरजो  माधदरात  :  हम  भारत  पर्यटन  बिंकास

 दिगम  की  होटलों  के  अध्नविभोग  दर  की  तुलना  निद्धो  क्षेत्र  के  होटलों  मरे  नहीं  करते

 वर्ष  1992-93  92  में  दिल्‍ली  स्थित  भारत  पर्यंटन  विकास  निगम  के

 होटलों  में  औसत  अधिभोग  दर  इस  प्रकार  रही  :-

 -~_  ———  कक

 क्रम  सं०  होटल  का  नाम  अधिभोग  दर
 ध्

 अशोक  होटल  53

 2.  कुतुब  होटल  42

 3.  होटल  सम्लाट  66

 4.  होटल  जनपथ

 $.  कनिष्क  होटल  55

 6.  लोधी  होटल  36

 7.  होटल  रणजीत  30

 8.  अशोक  यात्री  निवास  39

 क््नन्जीस  ताप

 द

 मागरा  में  लेडिया  हुथाई  अड्डे  पर  हवाई  जहाज  उतरते  को
 तुषिधा

 थो  भगवान  शंकर  क्या  शागर  विसानन  ओर  पयंटन  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 73
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 कया  राज्य  सरकार  ने  आगरा  के  खेडिया  हुवाई  अड्डे  पर  असेनिक  हवाई  जहाजों  को

 उतारने  की  व्यकवस्था  करने  तथा  असंनिक  हुबाई  अड्डे  के  विस्तार  एवं  विकास  की  योजना  मंजूरी  के  लिए
 भेजी

 यदि  ती  इसका  ब्यौरा  कया

 इस  योजना  को  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की  संभावना

 (a)  इस  योजना  पर  कितना  शर्त  आने  की  संभावना  है  ?

 भागर  विमानन  ओर  पयंटन  भन्‍त्रो  साधवराब  से  राज्य  सरकार  ने

 आगरा  हवाई  अडड़े  के  अंतरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  रूप  में  उन्नयन  के  बारे  में  एक  अनुरोध  भेजा  है

 जबकि  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  पास  इस  प्रकार  के  उन्नयन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।  तथापि

 उसकी  इस  वित्तीय  बष  में  वतंमान  टमिनल  भवन  के  विस्तार  तथा  उसमें  सुधार  की  योजनाएं  हैं  जिससे

 की  यातायात  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  पूति  की  जा  यह  परियोजना  लगभग

 30  महीनों  में  प्री  की

 हेलोफोन  शल्क  में  बढ़ि

 942.  थ्री  रास  सागर  :

 श्री  सुबास  लख  नायक  :

 क्या  संचार  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  नए  टेलीफोन  कदेक्शनों  हेतु  पंजीकरण  शुल्क  में  वृद्धि
 करने  सम्बन्धी  प्रत्ताव  पर  बिचार  किया

 (a)  यदि  वो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  कया  कारण  भौर  -

 यह  प्रस्ताव  कब  तक  लागू  हो  जाएगा  ?

 संधार  मम्त्रालय  में  उपससतो  पी०  बी०  रंगेया  :  से  प्रस्ताव  विधाराधीन

 थाणसागर

 943.  धी  एन०  जे०  राठया  :  क्या  लल  संसाधन  मश्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  वाण  सागर-नियंत्रण  बोर्ड  की  बेठक  1992
 2.

 में  हुई

 यदि  तो  हस  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  राज्यों  के  क्‍या  नाम

 इस  बैठक  में  दिए  गए  सुझावों  और  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और
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 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संताधन  भरत्री  धिद्याचरण  :  हां  |  बाणसागर  निमंत्रण  बो्  की

 1!  थीं  बेठक  24-8-92  को  नई  दिल्‍लो  में  आयोजित  को  गयी  ।

 केन्द्रीय  जल  संसाधन  मन्त्री  की  अध्यक्षता  बाली  इस  बैठक  में  उत्तर  मध्य  प्रदेश  एवं

 विहार  के  सिचाई/जल  संप्ताधन  मंत्रियों  और  मध्य  प्रदेश  के  वित्त  एवं  ऊर्जा  मस्त्रियों  में  भी  भाग  लिया  ।

 और  बाणसागर  बांध  परियोजना  की  विफ्तीय  स्थिति  ओर  उसके  विश्रिन्न  धटकों  के

 निर्माण  कारें  पर  हुई  प्रगति  का  पुनरीक्षण  करने  के  बाद  बो्  ने  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लक्ष्य

 की  तारीछ  हस  प्रकार  संशोधित  की  :--

 फरेस्ट  स्‍तर  तक  न  1995  5

 हाारों  सहित  बांध  ्ज्य  1998

 यह  भी  निर्णय  लिया  गया  कि  पुनर्वास  एक  पुनंस्थापन  जैसीकि  समस्त  मध्य  प्रदेश  राज्य

 के  लिए  लागू  करायी  गई  बिहार  ओर  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकारों
 को  उनकी  सहमति  के  लिए  उपलब्ध

 करायी  जाये  ।

 इंडियन  एयरलाइस  के  जिसानों  को  सजबूरों  में  उतारना

 944.  श्री  भदनलाल  कया  सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  इंडियन  एयरलाइंस  के  कितने  विमानों  को  मजब्रत

 उतारना
 ह

 इसके  कया  कारण

 इसके  फलस्वरूप  इंडियन  एयरलाइंस  को  कितना  थादा  भौर
 £

 ऐसे  अवतरणों  को  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 लापर  विमानन  ओर  परयंटन  मस्जो  साधबराय  :  पिछले  बर्षों  के  दौरान

 इंडियन  एंपरलाइंस  के  किसी  धिमान  को  मजबूरन  नहीं  उतारना  पड़ा  ।

 से  ये  प्रश्न  नहीं

 है

 उच्च  क्षमता  वाले  ट्रांसमीटर  को  स्थापना

 945.  भी  सूर्य  नारायण  पादव  :  क्या  सूचना  और  प्रशारण  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सीमावर्ती  जिला  सहरसा  दशेन  कैंरंद्र  का  प्रसारण-क्षेत्र  बहुत  कम

 यदि  तो  क्या  बहाँ  पर  एक  उच्च  शावित  वाले  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  का  बिचांर

 और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप्षे्त्री  शिरिज्षा  :  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  है
 कि  यू०  एच०  एफ०  बैंड  पर  कार्यरत  सहरसा  स्थित  अल्प  शक्ति  (100  टी०  बी०  ट्रांसमीटर
 सामास्य  रूप  से  काये  कर  रहा  है  और  अपने  15  कि०  मी  ०  क्षेत्र  के  दायरे  जिसमें  ऐसे  किनारे  वाले

 पड़ता  संतोषजनक  टी०  वी०  सेवा  प्रदान  कर  रहा

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्तांथ  नहीं  है  ।

 प्रईत  द्वी  मेंड्रों  उठता  ।

 शिशाक्षापसमभ  ताप  वि्ुत  परियीक्षता

 ०46.  हो ०  डो०  बेंकर्टशंथ॑र  राय  :  क्‍या  विद्युत  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 ह  )  क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  विशाखापत्तमत  ताप  विद्युत  पंरियोजना  को

 1992-93  2-93  में  जापान  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ओ०  ई०  सी०  एफ०  ऋण  प्रस्तावों  में  शामिल  केरंने  की

 अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्य  भौर

 इस  सम्बन्ध  में  अ्रतिमे  निंणंय  कैब  तेंके  ले  लिया  जाएगा  ?

 विखृंत  मर्चालय  में  राज्य  भरती  कहपनाथ  से  आम  प्रदेश  की  राग्प

 सरकार  ते  विशाख्वापत्तनम  ताप  विद्येत  परियोजना  (2X  500  के  लिए  ओ०  ई०  सी०  एफ०

 सहायता  प्राप्त  किए  जाने  का  अतुरोध  किया  है  |  किसी  नई  बिद्युंत  परियोजना  को  ओ०  ई०  सी०

 एफ०  सहायता  हेतु  प्रस्तावित  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  परियोजना  को  विद्युत  क्षेत्र  के  अम्तगंत  कार्यो

 रिवित  किए  जाने  हेतु  विज्ञापित  किया  गया  है  तथा  इसके  संम्बन्ध  में  मिशन  यू०  ए«  एव

 मैसस  अशोक  मद्रास  के  साध  बांतबीत  की  जा  रही  भतः  उक्त  परियोजना  को  ओ०  ई०  सीਂ

 एफ*  श्द्दायता  हेतु  प्रस्तावित  नहीं  किया  गया
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 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीप्ाम

 947.  मेजर  जनरल  भुवन  चगा  खन्हरो  :  कया  संचार  मश्जोी  यह  बताने  को  करेंगे

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  विशेष  रूप  से  और  गढ़वालਂ  जिलों  में  भाने  वाले

 और  बाहर  जाने  वाले  टेलीग्र!म  पामतौर  पंर  विलम्ध  से  पहुंचते

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  सरकार  द्वारा  इन  क्षेत्रों  में  टेलीग्राम॑  भेजने  अथवा

 प्राप्त  करने  हेतु  क्या  सघय-सीमा  निर्धारित  की  गई

 क्‍या  कई  स्थानों  पर  टेलीग्राम  डाक  द्वारा  भेजे  जाते  हैं  और  यदि  तो  उत्तरांचल  के  ब्लाठ

 जिलों  के  ऐसे  डाक-घरों  की  जिला-वार  सख्या  कितनी  है  जहां  डाक  द्वारा  टेलीग्राम  भेजे  जाते  और

 सरकार  द्वारा  इन  क्षीत्रों  में  टेलीग्रामों  कौ  समय  पर  भेजमे  और  इनका  प्रेषण  घुनिश्चित
 करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  सम्धालय  में  उपेधृस्त्री  पो०  थी०  रंगेया  :  और  भहीं  ।  दुर्गम

 पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंलाइनों  के  रख-रखाव  में  कठिनाई  आने  के  कारण  कभी-कभी  तारों  के  वितरण  में

 बिलम्व  हो  जाता  इन  क्षेत्रों  में  तार  प्रेषण  भौर  बितरण  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  अलग  से  समय

 सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 कभी-कभी  तार  लाहनों  में  भ्यकधान  उत्पन्त  होने  और  डाक  संकेत  उपलब्ध  न  होने  के

 कारण  तारों  को  डाक  में  डाला  जाता  है|  8  राजस्थ  जिलों  के  अम्तर्गत  ऐसे  डाकंधरों  की  संसया  इस

 प्रकार

 1.  अंल्मों हो  9

 2.  नैनीताल  10

 *
 ३.  पिथौरागढ़  9

 4.  देहरा दूत  झ्न्व

 5.  पौड़ी  8

 6.  टिहरी  $

 चमोली  ।

 8.  उत्त  रकाशी  व

 तार  वितरण  में  सुंघार  लाने  के  लिए  धीरे-धीरे  ओवरहैड  बायरों  के  स्थान  पर  माइक्रोवेब

 और  यू०  एच ०  एफ०  प्रणालियां  स्थापित  करने  की  बोजना  है  ।

 A]
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 दरदर्शन  पर  समाचार  बलेटिनों  के  समय  में  परिवलेन

 948.  श्री  बारेलाल  जाटव  सूचना  ओर  प्रसारण  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  पर  समाचार  बुलेटिनों  के  समय  में  परिवर्तन  करने  तथा

 उनकी  प्रसारण  अवधि  कम  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  में  उपसंज्री  गिर्ला  :  और
 महालिक

 समिति  की  सिफारिशों  पर  ]  1993  से  दूरदर्शन  के  वतंमान  कार्यक्रम  फारमेट  की  पुनसरचना
 में  दूरदशंन  केन्द्र  दिल्‍ली  से  राष्ट्रीय/नेटवर्क  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  टेलीकास्ट  होने  बाले  समाचार  बुलेटिनों
 के  समय  और  अवधि  में  परिवतंन  की  परिकल्पना  है  ।

 ]

 शांतिनिकेतन  में  पौध  मेले  के  दौरान  अधिक  विदेशों

 पयंटकों  को  आककावित  करना

 949.  थी  सोमनाथ  चठज्षों  :  क्या  नागर  विमानन  और  परयंटन  भग्झो  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  पश्चिचम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्र  को  ध्रांतिनिकेतन  में  पौष  मेले  के  दौरान  अधिक  विदेशी

 पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  आ्थिक  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  सदप्  में  क्या  कार्यत्राही  की  गई

 नागर  विश्वानन  और  पयंटन  मंत्री  साधबराज  :  से  (7)  पश्चिम  बगाल

 सरकार  से  एक  अधूरा  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  शांतिनिक्रेतन  मेले  मे  सहायता  देने  क ेलिए  5  00

 लाख  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  मांगी  गई  थी  ।  राज्य  सरकार  से  प्रस्ताव  का  पूरा  ब्यौरा  भेजने  के  लिए

 अनुरोध  किया  गया  है  ।  न

 एस०  टी०  पी०  सो०  के  लिए  जापान  के  एक्मिम  बेंक  से  सहायता

 950.  भी  राम  नाईक  :  क्या  विद्युत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  तःप  विद्युत  निगम  परियोजनाओं  के  लिए  सह-वित्तपोषण  व्यवस्था

 करने  हेतु  जापान  के  एक्जिम  बेंक  के  साथ  कोई  समझौता  किया  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 बिद्युत  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्भी  कश्पमाथ  :  भर  रामागुण्डम  सुपर  ताप

 78



 द्  1914  लिखित  उत्तर

 अल  सकइससनी चभतभत-++ताऋा+तु्तततवतवच तत्त्व  तन  न  नल  लत  नन  न

 विद्युत  तथा  सम्बद्ध  प्रारेषश्ण  रिहन्द  पारेषण  लाइन  ओर  एवं

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  सम्बद्ध  पारेषण  लाइन  की  स्थानीय  लागत  के  सह  वित्त  पोषण  के  लिए

 एक्जिम  बेंक  आफ  जापान  द्वारा  1988  में  5.3  प्रतिशत  की  वाथिक  ब्याज  की  दर  पर  62  बिलिलन

 बेन  585.6  करोड़  रुपये  प्रतिपूर्ति  प्रतिग्रन्धित  के  ऋण  की  सुविधा  उपलब्ध  कराई
 गई  है  ।  इस  ऋण  की  राशि  का  पूर्णतः  समुपयोजन  कर  लिया  गया

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  तथा  भारतोय  इस्पात  प्राधिकरभ

 लिपिटेड  के  सयुक्त  उपकल

 951.  कुमारी  पुष्षा  बेबी  सिह  क्या  विद्युत  भसत्रो  पह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  ताप

 विद्युन  निगम  तथा  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  आठवीं  वचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 सयुकत  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  रज्षित  विद्युत  संयंत्रों  की सद्या  ओर  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  उतको

 क्षमता  कितती-किंतनी  होगी  ?

 विद्युत  सरधालप  के  राज्य  मस्त्रो  कह्यनाथ  :  500  मेगाबाट  विद्युत  सयत्र  की  स्थापना

 हेवु  निजी  क्षेत्र  निवेशकों  के  साथ  मिलकर  एक  सयुकत  क्षेत्र  कम्पनी  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  सहयोग
 करने  से  उद्देश्य  से  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  और  स्टील  अधार्टी  आफ

 इण्डिया  लि०  द्रारा  समझौता  ज्ञापन  पर  ]6  1992  को  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ।

 इसके  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  प्रणाली  के  माध्यम  से  सेल  के  भिलाई  इस्पात  लंयत्र  की  विश्यत
 की  आवश्यकता  को  पर्याप्त  रूप  से  पूरा  किया  जा  सकेगा  जौर  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  विश्ुत  की  सप्लाई  में

 बद्धि  भी  की  जा  सकेगी  ।  इस  परियोजना  को  योजना  अवधि  के  दौरान  आरम्भ  किए  जाने  की

 कल्पना  को  गई  है  ।

 टेलीफोन  शापरेश्टरी  के  प्रकाशन  के  लिए  सामदण्ड

 952.  श्री  प्रोकाम्त  जेना  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलीफोन  डायरेक्टरी  के  प्रकाशन  के  जिए  नियत  मानदण्ड  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  उड़ीसा  में  इसके  प्रकाशन  के  सम्बन्ध  में  नियमों  ओर  माततदण्डों  का  पालन  नहीं  किया

 गया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 संचार  मम्तालय  में  उपभरत्री  पो०  बो०  र॑गेवा  :  टेलीफोन  डाइरेक्टरियों  का

 प्रकाशन  वर्ष  में  एक  बार  सेकेंडरी  स्विजन  क्षेत्र-बार  किया  जाता

 उड़ीसा  में  डाइरेक्ट  प्रकाशन  में  नियमों  और  मानदंडों  का  अनुपालन  किया  गया
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 सकिल  टेलीफोन  1991  के  संस्करण  का  ठेकेदार  की  कमी  क ेकारण  समय

 पर  नहीं  किया  जा  सका  |  डाइरेक्टरी  मुद्रणाधीन  और  1993  तक  इसके
 प्रकाशित  कर  दिए

 जाने  की  सम्भावना  है  ।

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  सो-डाट  एक्सचेंज

 953.  श्री  अर्जून  सिह  याबज्ञ  :

 श्री  हरि  केवल

 क्या  संचार  भनन्‍त्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  उन  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  पर  बोर्ड/एक्सचेंज  कार्य  कर

 रहे

 (w)  क्या  सरकार  का  व्ष  1993-94  के  दौरान  राज्य  में  ऐसे  बोर्ड/एक्सचैंज  स्थापित  करते  का

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  जिला-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इत  बो्डों/एक्सब्रेंजों  की  स्थापना  कब  तक  किए  जाते  को  सम्भावना  है  ?

 संचार  मत्रालय  में  उपसम्त्री  पो०  बो०  रंगेया  :  उत्तर  प्रदेश  के  ऐसे  स्थानों  के
 ताम  इस  प्रकार  हैं  :---

 1.

 2.

 3.

 4  *

 5.

 6.

 7.

 श्रीनगर

 सरधना

 काशीपुर

 सेदपुर

 बिलासपुर

 खमारिया

 शाहगंज

 जिलेकार  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :---
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 जिला  निंषीजित  एक्सबैंसों  की  संख्या

 1.  देहरादून  2

 2.  अली गढ़  2

 3.  महराजगंज

 4.  सिद्धार्थनगर
 न

 तक  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  हेलीफोन  उपस्कर  को  कमो

 954.  थी  हरि  केबल  प्रसाद  :  क्या  संचार  सम्जो  यह  बताने  की  ढपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  दूरसंचार  के  विभिन्न  गोदामों  में  टेलीफोन  उपस्करों  और  अन्य  मदों
 की  ऊंनी  पाई  गई

 (a)  यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  कमी  के  लिए  किन्हीं  ध्यक्षिययों  को  उत्तरदायी  ठहराया  गया  और

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  के  विश्द्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथबा  करने
 का  प्रस्ताव  है  !

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  थोी०  रंगेया  :  उत्तर  प्रदेश  में  एक  माल
 गोदाम  मैं  कुंछ  टैलीफॉन  उपस्करी  की  कमी  पाई  गई

 लखनऊ  टेलीफोन  जिले  के  अन्तगंत  केवन  एक  माल  गोदास  में  लगभग  1300  टेलीफोन
 उपकरणों  की  कमी  पाई  गई  है  ।  '

 जी  प्राश्श्चिक  जांच  के  जातार  ११  चार  कमेचारियों  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया

 एक  कर्मचारी  को  तिलम्बित  किया  गया  है  और  अन्य  तीन  कर्मचारियों  को  सामान्य  पदों
 प₹  स्थांभांतश्ति  कर  दिच्यां  गया  है  ।

 ]

 पर्यटन  के  विकास  हेतु  भारतोय  शिष्टमण्ड्ल  को  इजरायल  धात्रा

 955.  भी  सेपर  शादाबुद्वीव  :  क्या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  अस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  एक  बरिष्ठ  अधिकारी  के  नेतृत्व  में  एक  शिष्टमण्डल  इजरायल  गया  था  और  उसने

 इजरायल  सरकार  के  साथ  एक  पयंटन  सम्बन्धी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  बढ
 29

 यदि  तो  समझौते  का  मूल  पाठ  कया

 क्‍या  इजरायल  के  साथ  पर्यटन  और  नागर  बिमानन  सम्बन्धी  द्विपक्षीय  समझौता  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  भोर

 यदि  तो  प्रस्तावित  समझौते  की  प्रमुख  विशेषताएं  कया  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  सम्ती  साधवराब  और  जी  दोनों

 देशों  के  पर्यटन  मन्त्रालयों  के  बीच  एक  सहमत  कारयं॑वृत्त  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।

 और  इजरायल  के  साथ  पयंटन  पर  एक  द्विपक्षीय  करार  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव

 विचा  राधीन

 वायु  सेवा  के  बारे  में  एक  करार  पर  29  1992  को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  और  इस  करार
 की  प्रमुख  विशेषताएं  इस  प्रकार  है  :--

 हवाई  सेवा  चलाने  के  उद्देश्य  से  दोनों  देशों  को  एक  हवाई  कम्पनी  को  नामित  करने  का

 अधिकार  होगा  ।

 नामित  हुवाई  कंपनियां  इस  करार  के  अन्तगंत  विनिदिष्ट  मार्गों  पर  सहमत  सेवाओं  का
 परिचालन  करेंगी  ।

 सेवाओं  की  सस्या  तथा  क्षमताओं  के  मामले  में  पर्व-निर्धारण  के  सिद्धांतों  का  अनुसरण
 किया  जाएगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  देलोफ़ोन  एक्सचेंशों  में  एस०टो  ०  डी  ०  सुविधा

 956.  भरी  राम  पाल  सिह  :  क्या  संचार  सम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .
 उत्तर  प्रदेश  में  उन  जगहों  के  जिला-वार  माम  क्या  हैं  जहां  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  1992-

 93  के  दोरान  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 उन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  क्या  है  जहां  अभो  एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  है
 ओऔर  बाकी  जगद्दों  पर  एस०टी  ०डी  ०  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 मं

 संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्री  पो०  थो०  रगेया  :  जिलों  के  नाम  संलग्न  विवरण
 में  दिए  गए

 |
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 अब  तक  52  चुने  हुए  एक्सचेंजों  में  से  34  एश्सचेंज  एस०ही०डी०  से  जोड़  दिए  हैं  ओर

 शेष  को  1993  तक  लोढ़  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  के  उन  जिलों  के  नाम  जहां  1992-93  के  दोरान

 एस०टी ०  डी०  सुधिधा  प्रदान  करने  के  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  गए  हैं

 1.  आगरा

 2.  इलाहाबाद

 3.  बहराहज

 4,  बांदा

 5.  बरेली

 6.  बस्ती

 7.  देहरादुन

 8  इटावा

 9.  फरंखाबाद

 10.  फैजाबाद

 11,  फतेहपुर

 12.  गाजियाबाद

 13.  गाजीपुर

 14.  गोरखपुर

 15...  गोंडा

 16,  हमीरपुर

 17...  कानपुर

 18.  लखनऊ

 19.  लद्घीमपुर  खोरी

 20.  मध्रा
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 21...  मुरादाबाद
 हु

 22.  सुजफ्फरनगर

 23.  मेरठ

 !  24...  भि््नपुर

 25...  नैनीताल

 26.  पौड़ीगढ़वाल

 27.  प्रतापगढ़

 28.  शाहजहांपुर

 29...  उन्नाव

 ]

 देलौफोन  का  बिना  बारी  का  आशंटन

 957.  शोमती  सुरपक्ान्ता  पाडील  :  क्या  संचार  मस्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1991  से  पहले  दिना  बारी  के  मंजूर  किए  सभी  टेलीफोन  कमेबशन  उपलब्ध

 करा  दिए  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 शेष  कनेक्शन  कब  तक  दिए  जाने  की  सम्भावता  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपभंत्री  पीौ०  जो०  रंगंया

 े
 और  कुछ  टेलीफोन  कनेक्शन  इसलिए  नहीं  प्रदान  किए  जा  सके  हैं  कय्रोंकि  इनसे

 सम्बन्धित  मंजूरी  आदेशों  को  रोके  रखता  गया  है  ।  ऐसा  जाली  रूप  से  जारी  किए  गए  मंजरी  आदेशों  को
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  जा  रही  जांच  के  कारण  किया  गया  माननीय  संसद  सदस्यों  को
 विशेष  सिफारिशों  के  आधार  पर  मंजूर  किए  गए  टेलोफोन  दे  दिए  गए

 समाचार  पन्नों  पर  संसर

 958.  डा०  कृपासिस्धु  भोई  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  भम्त्रो  यह  बहते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  समाचार  पत्रों  का  भाषावार  ब्यौरा  कया  है  जो  अब  सैंसर  किए  जाते  हैं  ओर  वे  किनਂ
 किन  स्थानों  से  प्रकाशित  किए  जते

 )
 $4
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 नल  की *  की  ता  भी  -+  ना  तन  तत_त+त+

 कया  सरकार  का  बिच्रार  ऐसे  कुछ  समाचारखकछों  पर  रोक  ख़गाने  का  है  जो  वेमनस्पपूर्ण
 लेखों  के  हारा  सासप्रदायिक  भाववाओं  को  भड़का  रहे  और

 यवि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  सन्ज्रालय  में  उपलन्‍्तो  गिरिला  भाषायो  ईतिकों

 पर  कोई  सेन्सरशिप  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आझाकाशवाणो  के  लिए  मई  प्रसारण  नोतियां

 959.  श्री  खुबास  उन्‍्द्र  माग्रक  :  कया  सूचत्रा  और  प्रश्लारण  सब्जी  यह  बताने  की  कूपा  गरेंगे  कि  :

 क्या  ब्राकाशवाणी  गोर  दूरव्शन  के  लिए  सई  प्रसारण  नीतियां  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  इस  नई  नीति  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इन्हें  कष  तक  लागू  किया  जाएगा  ?

 सुथना  ओर  प्रसारण  सन्त्रालय  में  उपभन्‍्त्रो  गिरिशा  से  सरकार  ने

 निजी  निर्माताओं  को  दिल्‍ली  और  मद्रास  में  दूरदशंब  के  मेट्रो  चैनलों  भौर  आकाशवाणी

 के  एफ०एम०  चैनलों  पर  समय  आधंटन  करने  के  लिए  30  1992  को  एक  अधिसूचना  जारी

 की  14  1992  को  एक  समय  प्रसारण  समितिਂ  का  भी  गठन  किया  गया

 यह  समिति  आकाशवाणी  के  चनलों  पर  कार्यक्रमों  के लिए  रूचि  रखने  वाली  पार्टियों  से  आवेदन

 झ्रामंत्रित  लाइसेंस  जारी  करेगी  और  उचित  समय  आवंटित

 दिल्‍ली  टेलीफोन  सलाहुरछार  सप्तिति

 960.  थी  रामांश्रय  प्रसाद  कया  संघार  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  टेलीफोन  सलाहकार  सम्रिति  का  पुनगंठन  किया  गया

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 समिति  की  शक्तियां  और  काय॑  कया  हैं  ? |

 संचार  मंत्रालम  में  उयमत्रो  पी०  थो०  रगेंया  :  जी  हां  ।

 दिल्‍ली  की  टेलीफोन  सलाहकार  सप्मिति  और  5  क्षेत्रीय  टेलीफोन  सलाहुकार  समितियों
 धषा  उत्त  दक्षिण  तथा  केन्द्रीय  के  सदस्यों  की  सूची  संलग्त  विवरण  में  दो  गई  है  ।
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 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  कार्यों  में  ये  कार्य  शामिल  हैं-+दूरसंचार  सेवाओं  के

 निष्पादन  पर  नजर  इनके  सुधार  के  लिए  विभाग  को  सलाह  टेलीफोन  का  प्रयोग  करने  वाले

 लोगों  ओर  दूरसंचार  विभाग  के  बीच  सपर्क  सूभे  का  कार्य  ओ०वाई०टी०  भौर  विशेष  श्रेणियों  के

 अन्तगंत  निष्पक्ष  और  न्यायसंगत  ढंग  से  नियमानुसार  बिना  बारी  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  का  निर्णय  लेने
 में  बिभाग  की  सहायता  करना  आदि  ।  दूरसंचार  सलाहुकार  समितियों  आमतोर  पर  दो  वर्ष  की  अवधि  के  -

 लिए  गठित  की  जाती  हैं  ।  1

 विवरण

 दिल्‍ली  ठेलीफोन  सलाहुकार  समिति  के  सदस्यों  को  सचो

 श्री  सज्जन  संसद  :  713,  जनता  दिल्‍ली

 No

 कन्

 श्री  राजेश  संसद  सदस्य  :  बसन्त  नई  दिल्‍ली

 3.  श्री  कालका  संसद  सदस्य  :  9  डा०  विशम्बरदास  नई  दिल्‍ली

 4.  श्री  मदनजाल  संसद  सदस्य  :  कीति  नई  दिल्‍ली

 5.  श्री  आर०के०  ठक्कर  मुख्य  :  5,  सोमनाथ  दिल्ली

 दिल्‍ली  प्रशासन

 6.  श्री  रमेश  न०दिन्त०

 पालिका  केन्द्र  नई  दिल्‍ली

 7.  श्री  पी०वी०

 टाउन  चांदनी

 नई  दिल्ली

 8.  श्री  एच०  के०

 हिन्दुस्तान
 नई  दिल्ली

 9.  श्री  प्रभु  इण्डियन

 वहादुरशाहू  जफर

 नई  दिल्‍ली

 10.  श्री  सुमर  नेशनल

 बहादुरशाह्‌  जफर  नई

 दिल्ली

 11.  श्री  सी  ०/आर०
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 स्टेटमेन  कनाट

 नई  हिल्‍ली

 12.  क्री  दिलोप

 टाइम्स  आफ  बहादुरशाह
 जकर  नई  दिल्‍ली

 13.  क्री  बिनोद

 दीपायनीय  बहादुरशाह  जफर

 नई  दिल्‍ली

 14.  श्री  अनिल  बोर

 नई  दिल्‍ली

 15.  श्री  अश्विनी  :  पंजाब  केशरी  प्रिंटिंग  बजीरपुर  डिपो  के

 पंजाब  केश री  प्लाट  नं०  2

 16.  श्री  शाहिद  संपादक  ४  ',  निजामुद्दीत  नई  दिल्‍ली

 नई  दुनिया

 17.  संपादक  दैनिक  कस्तूरबा
 गांधी  नई  दिल्‍ली

 18.  नवभारत

 बहादुरशाह  जफर  नई  दिल्ली

 19.  बहादुर  शाह
 जफर  नई  दिल्‍ली

 20.  श्री  अरुण  इंडिया  टुडे  :  कनाट  नई  दिल्‍ली

 21.  श्री  बीर  संघबी  संपादक  :  |,  आनन्द  बाजार  .

 नई  दिल्‍ली  :  भ्रजुल्ला  सरकार  कलकत्ता  (०

 22,  श्री  राजीव  शुक्ला  :  100,  भक्तेश्वर  सिह  एशिय।ड

 नई  दिल्‍ली

 चिकित्सा

 सफदरजंग  नई  दिल्‍ली

 24.  श्री

 बार  एसोसिएशन  उच्च

 नई  दिल्‍ली
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 लिखित  उसर

 जन्नत  है

 25,  श्री  जै

 26.

 27.

 28.

 29.

 3  ही

 32.

 33,

 34.

 35.

 36.

 बार  |

 सर्वोच्च  नई  दिल्‍ली

 श्री  कौशिक

 जार  तीख

 हजारी  दिल्‍ली

 श्री  बजाहत  राजीथ

 गांधी  जवाहर
 डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  नई  दिहली

 श्री  एम०  एल०  महाप्तचिव
 पी०  एच०  डो०  बैम्यर  अफ  कामस  एंड

 इण्हस्ट्रीज  पी०  एच०  डी०  थापर

 एसियन  गांव  के

 नई

 श्री  जे०  पी०

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 पश्चिम  भई

 श्री  विश्वबंधु  गुप्ता  :  5,  टाहुस्‍टॉय  मई  दिल्‍ली

 श्री  जग  प्रवेश  मर्द  :  70,  खान  नई  दिल्‍ली

 थ्री  मोहिन्दर  सिह  साथी  :  म०  नं०  53,  रोड  नं०  78,  पंजाबी  बाग

 नईं  0078

 श्रीमती  ताजदार  बावर  :  ।,  गोल्फ  न०  वि०  नि०  पा०  गोल्फ

 नई  दिल्‍सी

 डा०  भातकर  राव  ईस्ट  आफ  नई

 श्री  खुशवन्त  सिह  ॥  सुजान  सिंह  नई  दिल्‍ली

 37.  एडवमिरल  एस०»  सी ०  चोपड़ा  >  संफदरजंग  नई  विल्ली

 38.  ले०  जनरल  बी०  डी०  पंडित
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 39,  श्रीमती  मोहिनी  गिरी  १  म०  नं०  43,
 उतर

 40.  श्री  बस्सी  लाल  मेहता  :  19  राजेन  नई  दिल्‍ली

 41.  श्रीमती  अम्बिका  सोनी  :  7,  फ्रेन्हस  नई  दिल्‍ली

 42,  चौ०  प्रेम  सिह  ह  :  गांव  लाड़ो
 1.  नई  दिल्‍ली

 43.  श्री  जे०पी०  गोयल  ४  ढडी-3-ए/बी  मोडल  नई  दिल्‍ली

 44.  श्री  एम०  एम  अग्रवाल  :  21,  श्रीराम  दिल्‍ली

 45.  श्री  ए०  एन०  फ  गई  फ्रे  नस  नई  दिल्‍ली

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 46.  चौ०  दिलीप  *  212,  शाहपुर  पी०  ओ०

 भूतपू्ं  संसद  सदस्य  मई

 47.  श्री  शादी  राम  :  2747,

 एम०  टी०  एन०  एल०  नई  दिल्‍ली  के  पूर्वी  क्षेत्र  से  सम्बन्धित

 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  की  सूची

 .  बी०  एल०  संसद  सदस्य

 1  बेस्टर्न  मई  दिल्‍ली

 2.  वी  अशोक

 दैनिक  ।  सर  संयर  अहमद

 नई

 ,  श्री  श्रीक्षष्ण

 154,  समाचार  अपार्टमेंट्स  मयूर  विहार  दिल्ली
 स्

 4.  श्री  वीर

 आराम

 चित्रगुप्ता  नई

 मयूर
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 क््््जतततत+जञ  त्तघतततहझहततत_तततमते

 6.  श्री  अजीत  अंजुम
 118  भआर्शीबाद  अपार्ट में  टूस
 आई०  पी०

 7.  श्री  ऑंकार  सिंह  टी०  आई०

 1150,  गुलाबी  नई  दिल्‍ली

 8.  शीमती  ग्यान

 9,  दिल्‍ली  प्रशासन  कड़कड़  दिहली

 9.  श्री  ईश्वर

 बहुमंजिल  मोतिया  नई  दिल्ली

 10.  श्री  सुरेश
 दिल्‍ली

 11.  श्री  सुनील  संगठन  डी०पी०्बाई०सी०

 5771/5,  नई

 12.  श्री  जाफर  हमीद  3631,  नेताजी  सुभाष  दरियागंज  नई

 13.  श्री  जबोर  अली  जेजे  सेल  ईस्ट  डी०सी  ०सो०
 दिलशाद

 14.  क्री  मो०  99,  हाजी  क्रोकरी  सदर  दिल्‍ली

 15.  श्री  सुखबीर  गांव  एवं  पोस्ट  ओ०  मौजपुर  दिल्ली

 16.  श्री  गोविन्द  सिंह  सयूर  विहार
 नई  दिल्‍ली

 17.  श्री  दीपक

 34,  पृथ्वीराज  नई  दिल्ली

 18,  चो०  बलराज

 गांव  दिल्‍ली

 19.  श्री  उदय  बीर  भधिह
 विकास  शकरपुर

 20.  श्री  सुरेन्द्र
 कनेशलिनोस  गली  ..

 किशन  दिल्ली
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 21.

 33.

 यु

 1914  लिखित  उत्तर

 श्री  राम

 1९1  मन्दिर
 |  दिल्ली

 श्री  शाहनवाज

 4902,  बाड़ा  हिंदू
 दिल्ली

 श्री  इकबाल  भारती

 मकान  नं०  1307,  भारती

 फरास

 दिल्‍ली  -6

 एम०  टी०एन०  एल०  नई  दिल्‍लो  के  पश्चिम  क्षेत्र  से  सम्बन्धित

 टेलीफोन  सलाहुकार  समिति  के  सदस्यों  की  सूची

 जी  कालका

 9,  डा०  विशम्भर  दास

 नई  दिल्‍ली

 »  श्री  सज्जन

 713/qewto  पश्थिमीपुरी
 जनता  कालोनी

 नई  दिल्‍ली

 »  श्री  राम

 गांव  और  पो०  नागल

 आई०जी०आई०  हवाई

 नई  दिल्‍ली

 |,  श्री  दीपक

 टेगौर  गार्डन

 नई  दिल्‍ली  क्‍

 -  श्री  राजकुमार
 नारायणा

 मई  दिल्‍ली
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 6.

 न fe

 श्री  मणि
 हु

 9,  पूसा
 नई  दिल्‍ली

 श्री  रमा्कांत  गोस्वामी

 25/30  ईस्ट  पटेल

 नई  दिल्‍ली

 हक

 ए०  आर०

 पूरा  नई  दिल्ली

 9.

 1  कम

 12.

 14.

 15.

 श्री  आर०

 4  विरला  आये  समाज

 नई  दिल्‍ली

 श्री  सुभाष
 विशेष  संवाददाता

 आफ  इण्डिया  )
 पटेल  नगर

 नई  दिल्‍ली

 -  श्री  मुग्शी  राम

 आल  इण्डिया  फैंडरेशन  आफ

 प्लास्टिक  इण्डस्ट्रीन
 नारायणा  नई  दिल्ली

 शी  सूरजभात  बाल्मीकि

 डब्ल्यू  नारायणा  बिहार

 नई  दिल्‍ली

 -  सरदार  बल्देव

 नामधारी  कालोनी  कीतिनगर

 नई  दिल्‍ली

 सरदार  हरमनजीत  सिंह

 सलाहकार  शिरोमणि  अकाली

 राजौरी  दिल्‍ली

 श्री  मांगे  राम

 16  कविता  कालोनी  तागलोई
 दिश्ली
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 16

 2  इन

 22.

 2  w

 24.

 हरी  किशन

 अध्यक्ष  अखिल  भारतीय  अनु  ०
 अनु०  ज०  जा०  कांग्रेस

 18/7  एंजाबी  बाग

 नई  दिल्‍ली

 -  श्री  पी०  सी०

 37  नांगलोई  एक्स  नं०  2

 दिल्ली

 .  फेज  42/7  मंगोलपुरी
 दिल्ली

 .  साधु

 डब्स्यू  बसईदारापुर
 दिल्ली

 ही  गोपाल  सिंह
 दि०  प्र०  कां०  कमेटी

 एस०सी०/एस  ०टी०  बिभाग  डी०डी०ए०

 कालोनी

 नई  दिल्‍ली

 भी  एस०  ओंकार  सिंह

 डब्ह्यू
 जैल  नई  दिल्‍ली

 शी  डी  ०  आर०

 24/42,  बेस्ट  पंजाबी

 गई  दल्ली

 .  भी  दिदेश  डी--ए

 नई  दिल्‍ली

 श्री  मंगत  राम

 दि०  प०  कां०  कमेटी

 (एस०सी०/एस०टी०

 दिल्सी
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 25.

 94.

 26.

 27.

 कक

 w

 श्री  कंवर  कर्ण

 80  गुड़मंडी
 दिह्ली

 श्री  हरीश
 1980  मल्कागंज  शोछ *  फैरक  4  ही  हे  आह  ।
 दिल्ली

 भी  रामनाथ

 52/58,  गली

 भानन्द  दिल्‍ली

 .  श्री  तरसेम  बी०

 नई  दिल्‍ली

 एम०  टी०  एन०  एल०  नई  दिल्‍ली  के  उत्तर  क्षेत्र  से  सम्बन्धित

 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  की  सूची

 श्री  ताराचन्द

 संसद

 509,  बाजार  सीताराम

 दिल्ली

 जी  महेन्द्र

 24  ओल्ड  माकट  तिमारपुर
 दिल्लो

 ,  श्री  जतन  सिह

 अधिवक्ता  तीस  हजारी  कोर्ट

 दिल्ली

 श्री  हुरच रण  सिह

 1206  शोरा  कोठी

 सब्जी  दिल्‍ली

 शी  साधरासम *  ला  त॥

 महे'द्र

 जी०टी०  करनाल  रोड

 दिह्ली

 30  1992
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 6.

 ™

 69

 ्छ

 कम

 14.

 15.

 16.

 17.

 श्री  सुनील
 नं०  डी०डी०ए०  फ्लैट  अशोक  बिहार

 दिल्‍ली

 धघरदार

 शिरोमणि  अकाली

 10  जमुता  रोड  कश्मोरी  गेट

 दिल्ली

 .  ली  मदन  लाल

 बुध  बिहार  कालोनी

 बिल्ली

 भी

 586,  दिल्‍ली

 .  श्री

 381  त्रिनगर

 दिल्ली

 नी  हरीश  1980,

 मल्कागंज  सब्जी  मंड़ी
 दिल्ली

 .  श्री  ईश्बर  कुमार  दूसरी
 अशोक  दिल्‍ली

 .  श्री  सुशील  अध्यक्ष  दि०  प्र०  यूवक
 कांग्रेस  एम०पी  ०-27  मोयं  एस्क्लेव

 दिल्ली

 क्री  रवीसत  महासचिव
 दि०  प्र०  युवक  कांग्रेस

 माडल  दिल्ली

 श्री  सोहन  लाल  5801

 न्यू  चन्द्रावल  दिल्‍ली

 क्षी  पुलशन  363  त्रीनगर

 दिल्ली

 शी  खेम  गांव  पो०

 दिल्‍ली

 लिक्षित  उत्तर

 95



 96

 19.  श्री  नगद  लाल  3903,

 हैमिलटने  लक्ष्मी  बिल्डिंग  मोरी  गेट

 दिल्ली

 20,  रागीन्द्र  एस०बी०एम०

 नजफगढ़  नई  दिहली

 21.  श्री  पी०  एस०

 एल०  आई०  जी०  गलाबी

 नई  दिल्‍ली

 22.  श्री  राजेन्द्र  सी-4/6ए
 माडल  दिल्‍ली

 23.  श्री  गणेश  113  गांव  मलिकपुर

 दिल्ली

 24.  छत्तर  1806

 25.  श्री  राजेन्द्र

 राणा  प्रताप

 एम०  टी०  एन०  एल०  नई  दिल्‍ली  के  दक्षिण  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  टेलीफोल

 सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  की  सुची

 .  मदन  लाल  संसद

 कीति

 नई  दिल्‍ली

 क्म््के

 ,  थ्री  जगदीश  सिंह  संसद

 2-180,  बंघेरिया
 नई  दिल्‍ली

 हज

 3.  श्री  स्वकृप  संसद

 फ्र  न्‍्ड्स

 नई  दिल्‍ली
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 4.  श्री  बी०  राम  संसद  सदस्य

 च््

 10.

 14.

 46,  दिल्‍ली  प्रेटर  कैलास

 नई  दिहली

 ,  ढा०  श्रीमती  साधना

 मूलचन्द  बितरंजन  पाक

 नई

 .  श्री  पंकज

 ईस्ट  आफ

 नई  दिल्‍ली

 ,  भी  अशि्वनी

 मालबीय

 नई  दिल्‍ली

 ,  श्री  जफर

 एस०बी०आई०  जी०

 ईस्ट  आफ  नई  दिल्‍ली

 श्री  शेखर

 सफदरजंग  डेवलपमैंट

 नई  दिल्‍ली

 श्री  एच०
 विनय

 नई

 |.  श्री  सूर्य  प्रकाश

 €-1,  प्रेस  नई

 .  श्री  आर०
 नई  दिल्ली

 ,  क्री  जनक

 प्रेस  नई  दिल्‍ली

 भरी  इन्द्र।निल

 द्वितीय  भ्यू  फ्रन्‍्ड्स

 गई  दिल्‍ली
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 के
 हे स०  लकटानारायण ए्‌

 मेल  लई
 €-128,  नई  दिल्‍ली  कि

 16.  श्री  वेबसागर

 इंडीयन  सी०बी  ०-3९,

 मुनी  नई  दिल्ली

 17.  श्री  संध्या

 300  एस०एफ०एस ०,  डी०डी  ०ए०

 गरुलमोहर  नई  दिल्‍ली

 18.  श्री  राम  के०

 डिफेंस  नई  दिल्‍ली

 19.  श्री  अनिल  कुमार
 प्रथम  नई  दिल्‍ली

 20.  श्री  महेन्द्र
 भारत  फ्रन्ड्स

 नई  दिल्‍ली

 21.  भ्री  रमेश

 पम्पोश  नई  दिल्‍ली

 22.  श्री  आर०  वी०  एम०

 189,  साकिर

 ओखला  नई  दिल्‍ली

 23,  श्री  राजन

 ग्राम  पो०  आ०

 नई

 24.  श्री  करतार  सिंह
 ग्राम  नई

 25.  श्री  शीतल  भाद्रा

 भूतपूर्व  संतद  सदस्य  एब
 भाल  इंडोया  फ्रीडम  फाइटर  ,

 फ्रीडम  फाइटर  कलचरल  सेंटर  तेब  नई  दिल्ली

 30  [992
 जज  nt तन  जलन  ननन>+०न+-+ननन  नमन  तह
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 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 श्रीमती  गायत्री

 395,  मंदाकिनी  न०  दि०

 श्री  रमेश  जे  ०-24,  लाजपतनग

 नई  दिल्‍ली

 श्री  माम  बंद

 भूतपूर्व  5

 फतेहपुरी  नई  दिल्ली

 शी  सरदार

 मकान  नं०  176,  ग्राम  एवं  पो०  भा

 नई  दिल्‍ली

 झीमती

 1680,  ए/जेड,  गोविवपुरी  एक्सटेंशन

 जी-नई  दिल्‍ली

 श्रीमती  अंजना

 12,
 नई  दिल्‍ली

 पंडित  टेक  घन्द

 प्राम  एवं  पो०  आ०  फतेहपुर  बे

 नई

 क्री  किशोर  उपाध्याय

 डी  एस०  एम०  एस०

 नई

 श्री  नरेश

 3,  ईस्ट  आफ  कैलाश

 नई  दिहलो

 के०  विनोद

 ६-13,  8०)  प्रस

 कं०  अशोक

 171,  बंसल

 नई  दिल्‍ली-22व
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 __  |  क्ूू
 नील  हल  _

 37.  श्री  दीनानाथ

 राजोरी  गार्डन

 मर्द  किद्धलो  ०0)

 38,  श्री  सुलेख  घन्द

 40297,  गली  अट्ठी  पहाड़ी

 दिल्‍ली

 39,  श्री  गृरदीप

 gli,  नई  दिल्‍ली

 40,  श्री

 बानपुर

 एम०  टी०  एन०  नई  दिल्‍ली  के  कैखीय  क्षेत्र  से  तम्बरिधत

 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  की  धूचरी

 1.  श्री  राजेश  संसद

 20,  वलिंगटन

 नई  दिल्‍ली

 2.  श्री  सी०  एस०  ल्षेरवाल

 दिल्‍ली  के  परिवहन

 रविरद्र

 नई  दिल्‍ली

 3.  श्री  मदन

 62,  बापू  कोटला

 नई  दिल्ली

 4.  थौ०  बलबीर  सिंह
 नं०  53,  सुप्रीम

 नई  दिल्‍ली

 5.  श्री  अशोक

 116,  लायर  सुप्रीम  कोड

 गई  दिल्‍ली
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 6.

 65

 च्छ

 10.

 13.

 15.

 6.  श्री  निर्मल

 श्री  राजेन्द्र

 1914  लिखित  उत्तर

 डा०  रमेश

 12,  सेन्ट्रल  बंगाली

 नई  दिल्‍ली

 .  ढा०  श्रीमती

 पंडारा

 नई  दिल्‍ली

 .  डा०  छाया

 जंगपुरा  एक्सटेंशन

 नई  दिल्‍ली

 ,  श्री  एस०  एस०

 कर्जन  अपार्ट  कस्तू रबा  गांधी

 नई  दिल्‍ली

 भी  भूषण
 भारती

 नई  दिल्‍ली

 .  भरी  मोहन
 करन

 कस्तू रबा  गांधी  तई  दिल्‍ली

 .  श्री  अशोक

 201,  एशिया  कस्तूरबा  गांधी

 नई  दिल्‍ली

 श्री  विवेक  सक्‍सेना

 78०,  बाबा  छड़क  नई  दिल्‍ली

 उपाध्यक्ष  ओर  विभागाष्यक्ष  शारोरिक

 दिल्‍ली  पश्लिक  मथुरा  नई  दिल्‍ली

 श्री  सिह
 घगठम  अखिल  भारतीय  ंग्रेस  152-153,  नार्थ

 नई  दिल्‍ली

 पंडारा  नई  दिल्‍ली
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 ओर
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 )  ही

 26.

 27.

 58.

 प्रो०  संफुद्दीन

 भूतपूर्व  संसद  हुमायूं  नई  दिल्‍ली

 18.  श्री  सी०  एस०

 कार्यालय  24,  अकबर  नई  दिल्‍ली

 .  भी  कुलदीप  सिह

 जंगपुरा  नई  दिल्‍ली

 Ho  ले०  कर्नल  के०  पी०  सिघल

 संयुक्त  भूतपूर्व  24,  अकबर

 नई  दिल्‍ली

 श्रीमती  रेनुका

 44-19,  डी०आई  नई  दिल्‍ली

 .  श्री  हरकिशन
 मोती  लाल  नेहरू  नई  दिल्‍ली

 23.  के०  परदीन

 संजय  गांधी  मैमोरियल  विलिगडन  नई  दिल्‍ली

 श्री  हसन
 दिल्‍ली  प्रदेश  सेवा  पंडारा  नत०  दि०

 25.  श्री  होराम

 गांव  नई  दिल्‍ली

 श्री  श्याम

 साऊथ  नई  दिल्‍ली

 श्री  प्रकाश

 ओल्ड  पिलाजी  नई  दिल्‍ली

 श्याम  हि

 31,  सम्मन  दिल्‍ली

 कोचीन  में  एफ०  एस०  भाकाशबाणो  केना

 30  1992

 961.  भरी  पो०  सी०  यामस  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  भन्‍त्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  कोचीन  में  क#फ०एस०  आकाशवाणी  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  बिचाराध्ीन
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  पंत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिजा  और  कोघोन

 में  एफ०एम०  रेडियो  स्टेशन  का  दर्जा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  कोचीन  में  10  कि०वा०

 एफ०एम०  स्टूडियों  और  कार्यालय  सुविधाओं  सहित  विविध  भारती/विज्ञापन  प्रसारण  सेवा

 स्थापित  करने  की  स्कीम  है  ।

 बोकारो  इत्पात  भवमाथपुर  हारा  माल  की  ख"ेव

 962.  क्रो  रास  देव  राम  :  मया  इस्पात  रन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विद्दार  में  भवनाथपुर  स्थित  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  भवनाथपुर  चूना  पत्थर  और

 तुलसीशमोद  ढोलोमाइट  खानों  द्वारा  खरीदा  गया  सामान  गोदाम  तक  नहीं  पहुंचा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  गोदाम  और  उपरोकत  खानों  से  सामान  की  चोरी  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  सरत्री  सभ्तोष  मोहत  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  |  अप्लेल  में  भवनाथपुर  चूना  पत्थर  खान  के  मोटर  गैराज  से

 सामान  की  चो  ती  का  मामला  था  ।

 खान  प्राधिकरण  ने  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  आई०  एस०  के  अतिरिक्त

 कामिक  तैनात  करके  भवनाथपुर  चनापत्थर  खान  $  मोटर  गैराज  के  लिए  अतिरिकक्‍त  सुरक्षा  प्रबन्ध  किए

 हैं  ।

 सध्य  प्रदेश  में  लिभरकट  में  यात्री  “  धास  का  निर्माण

 963  क्री  शिवराज  सिह  चोहान  :  कया  नागर  विमानन  ओर  पर्यशम  भग्ज्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्यवर्गीय  पर्यटकों  के  लिए  चित्रकूट  में  निवासਂ  का

 निर्माण  करने  हेतु  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है
 |

 बंदि  तो  सरकार  ने  क्‍या  कार्यबाद्दी  की  भौर
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 ्जकन  अली  जिन

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएंगी  ?

 सागर  विमानन  ओर  परयंटस  मस्त्री  माधवरात  :  नहीं  ।

 भौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।'

 महालिक  सप्तिति  की  सिफारिशें

 964.  भो  हरोश  नारायण  प्रमु  झांदये  :  क्या  धूचना  और  प्रसारण  मम्त्रो  दिमांक  :7

 1992  के  अतारांवित  प्रश्न  संख्या  2790  के  उत्तर  के  सन्दर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  सम्बर्धी  महालिक  समिति  की  प्विफारिशों  पर

 विचार  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  मरकार  द्वारा  समिति  की  सिफारिशों  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूखना  और  प्रसाश्ण  भग्त्रालय  में  उपभम्त्रो  विरिजा  हां  ।

 समिति  की  अधिकतर  धसिफारिशें  पहले  ही  मंजुर  की  जा  चुकी  हैं  ।

 बिहार  को  लिथाई  हेतु  अनुदान  में  बढ्धि

 965.  भ्ो  लाल  धाब  राय  :  कया  जल  संसाधन  भन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  बिहार  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  सिचाई  योजनाओं  हेतु  अनुदान  में  वृद्धि  करने  का

 अनुरोध  किया
 *

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 यदि  तो  उसके  दया  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधम  धग्जी  विद्यालशण  :  से  बिहार  सरकार  से  सिंचाई

 योजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  बढ़ाने  हेतु  केन्द्र
 में

 विशेष  अमुरोध  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 अब  राज्य  वो  वाधिक  योजनाओं  में  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  किए  गए  भिर्धारण  का  प्रभावी

 रूप  से  प्रबोधन  करने  का  केन्द्र  में  निर्णय  लिया  गया  है  ताकि  परियोजनाओं  का  समय  पर  पूरा  होना

 सुनिश्चित
 किया  जा  सके  ।

 शाशस्पान  में  गैस  आधारित  विश्वत  परिधोजनाएं

 166.  श्रीमती  वसुंधरा  राजे  :  क्या  बिश्षत  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  राजस्थान  में  गंस  आधारित  कुछ  विद्युत  परियोअनायें  लगाने  के  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विश्ुत
 प्राधिकरण  की  स्वीकृति  के  लिये  लम्बित

 यदि  तो  राज्य  सरकार-ह  प्राप्त  प्रस्ताओों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाएगी  ?

 बिद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कल्पनाथ  :  से  3.94  करोड़  रुपए  को  अनु
 मानित  लागतों  पर  1984  में  योजमा  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  3  मेगाबाट  क्षमता  बाली

 रामवह  बेस  टर्थाइन  परियोजना  का  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोर्ड  एस०  ई०  द्वारा  निर्माण
 किया  जा  रहा  है  तथा  इसको  1993  तक  चालू  कर  दिए  जाने  की  परिकल्पना  को  गई  है  ।

 राजस्थान  राज्य  बिजली  बोड़े  राजस्थान  के  जिला  जंसलप्रेर  स्थित  रामगढ़  में  511.8  3

 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागतों  पर  160  मेगावाट  क्षमता  की  एक  संयुक्त  साइकिल  गंस  टर्बाइन
 परियोजना  स्थापित  किए  जाने  हेतु  एक  अन्य  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  1992  में
 प्राप्त  हुआ  ।  चूंकि  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  द्वारा  सुनिश्चित  की  गई  0.55  एम०  सी०
 एम०  डी०  गैस  की  उपलब्धता  प्रस्तावित  केन्द्र  को  आधार  भार  आधार  पर  प्रचालित  करने  के  लिए
 पर्याप्त  नहीं  इसलिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  सलःह  दी  है
 कि  वह  प्रस्ताव  की  पुनरीक्षा  करे  तथा  तदनुसार  परियोजना  की  क्षमता  में  परिवतंन  करे  ।  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  द्वारा  परियोजना  की  व्यवद्दायंत्रा  रिपोटं  को  तकतीकी-आर्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृति  दिए  जाने
 के  लिए  तभी  विचार  किया  जा  सकेगा  जब  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोर्ड  आ्रावश्यक  निवेश/स्थीकृतियों,
 यथा  इंधन  जल  की  विद्युत  1948  की  धारा  29  की

 सम्बद्ध  पारेषण  प्रणाली  तथा  राज्य  एवं  केन्द्र  के  प्राधिकारियों  से  पर्यावरणीय  स्वीकृति  को

 सुनिश्चित  कर  दे  ।

 बायदूत  का  निजीकरण

 967.  भी  युरेशानध्व  स्वासी  :  कया  मागर  बिसानन  और  पयंटन  सम्प्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1990  91  के  दोरास  वायुदृत  को  कुल  कितना  लाभ/घाटा

 कया  बायुदृत  के  निजीकरण  हेतुं  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्वी  ब्योरा  क्‍या

 लागर  विभानस  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  बायुदृत  को  1990-91  के

 दौरान  37.00  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  हानि  हुई

 नहीं
 ।

 प्रश्त  नहीं  उछता  ।
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 है

 रेल  सुरक्षा  मायोध

 968.  श्री  प्रकाश  थो०  पाटोल  :  क्या  मागर  जिसांगन  और  परयंटन  मम्जी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेल  सुरक्षा  आयोग  का  प्रशासनिक  नियस्जण  लागर  विभानन  और  पयंटन  मन्शालय  के

 भघीन

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इसे  रेल  मन्त्रालय  को  हस्तांतरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विधानन  ओर  पपंठस  संत्रो  साधवराव  :  हां  ।

 रेल  संरक्षा  भायोग  की  स्वतंत्र  कार्य  प्रणाली  को  सुनिश्चित  करने  की  दुष्टि  से इसे  1941

 में  रेलवे  बोढ्ड  से  अलग  कर  दिया  गया  था  और  तब  से  अ्षब  तक  यह  नागर  विमानन  विभाग  के  प्रशासनिक

 नियन्त्रण  के  भघीन  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  कप्त  शक्ित  के  ट्रास्सपोटर  की

 969.  थी  ग्ोपीमाय  गजपति  :  कया  सचनता  ओर  प्रसारण  सन्‍्दी  यह  बताने  को  हृपा  करेंगे
 क्षिः

 ॥॒

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  के  गंजाम  और  राजपति  जिले  में  पंचबर्षीय  मो
 वध्ि  के  दौरान  कम  शक्षित  के  दूरदशंन  ट्रान्समीटर  लगासे  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उपभन्‍त्री  गिरिजा  :  और  उड़ीता
 के  गंजम/वजपति  जिलों  में  इस  समय  कोई  द्रांसमीटर  शगाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  आठवीं  योजना  अवधि
 अर्थात  1993-1957  के  शेष  वर्षों  के  दोरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अल्प  शक्षित  द्वांसमौट र  लगाने  के
 लिये  स्थानों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 अम्तर्राष्ट्रीय  घिमान  पसम

 970.  थी  यशवातराब  पाटिल  :  क्या  मागर  जिमानन  और  पयेटल  सरत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वियार  कुछ  और  विमान  पत्तनों  को  अंतर्राष्ट्रीय  विमान  पतन  धोषित

 करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  परयंडन  संत्रो  माधवराव  !  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्योंकि  वर्तमान  अंतर्राष्ट्रीय  हुवाई  अड्डे  भारत  आने  वाले  और  भारत  से  जाते  वाले

 राष्ट्रीय  यातायात  को  हैंडल  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझे  जाते  किसी  और  हथाई  अड्डे  को

 अंतरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  घोपित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तांया  खनन  ओर  प्रसंस्करण  का  मिथोक रण

 971.  क्लो  साईमत  मराष्डो  :  कया  कान  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तांबा  खनन  और  प्रसंस्करण  का  लनिजीकरण  करते  के  सम्बन्ध  में  कोई

 निर्णय  लिया

 यदि  तो  तश्तम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  का  अपनी  पूंजी  विभिन्‍न  चरणों  में  वापस  लेते  का  विचार

 यदि  तो  तस्सम्वन्धी  ब्योरा  क्या  भौर

 (5)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  मिश्रित  धातुओं  का  आधात  कम  करने  के  लिए

 कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खान  सन्प्रालय  के  राज्य  मंत्री  अलराम  सिह  :  ओर  संसद  में  दिनांक

 24-7-91  को  प्रस्तुत  किए  गए  औद्योगिक  नीति  विवरण  के  अनुसार  तांबे  क ेशोघन  के  लिए  लाइसेंस

 समाप्त  कर  दिया  गया  जहां  तक  तांबे  के  खनन  का  सम्बन्ध  इसका  श्नन  सरकारो  क्षेत्र  क ेलिए

 भारक्षित
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 भर  (a)  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  को  100%  इक्विटी  सरकार 100%  इ  के  पास  है  ।  परन्तु  सिद्धांत

 रूप  से  निर्णय  किया  गया  है  कि  वर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान  हिस्दुस्तान  कापर  लि०  में  शेयर  होल्डिंग  के

 कुछ  भाग  का  विनिवेश  किया  जाए  ।

 (8)  सरकार  ने  मिश्र  धातुओं  सहित  अलोह  धातुओं  में  अधिक  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के

 लिए  निम्मलिखित  कुछ  महृत्वपूर्ण  कदम  उठाए  हैं  :--  ह

 (1)  अलौह  धातुओं  और  उनके  एलायों  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  समाप्त  कर  दिया  गया  है

 और  धातुकम  उद्योग  को  स्वतः  अनुमोइन  और  बिदेशी  भ्रोद्योगिकी  के  हस्तांतरण  के  लिए
 उच्च  प्राथमिकता  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 (2)  सरकार  ने  एलायों  सहित  अलौह  सामग्रियों  के  लिए  अति  आधुनिक  उच्च  प्रौद्योगिकी

 विकसित  करने  के  लिए  हैदराबाद  में  एक  नान  फैरस  मैटीरियल  टैबनालाजी  डेंबलपमेंट

 सेंटर  की  स्थापना  की  है  ताकि  इन  सामग्रियों  और  उत्पादों  की  अधिक  से  अधिक  देशीय

 पूर्ति  की  जा  सके  ।

 जम्मू  और  कश्मोर  में  असेनिक  विसामों  पर  आक्रमण

 972.  क्री  अन्ता  जोशी  :  क्या  नागर  घिसानन  और  पर्यटस  झसत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  ]8  नवम्बर  1992,  को  नई  दिल्‍ली  में  आई  ए  पाग्लट

 कोप्ट  इन  शार्क  अबाउट  ह्टिजर  सिलाइल  धांट  शीर्बक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सागर  विभानन  ओर  पयंटन  भन्त्रो  साधवराथ  :  हां  ।

 अम्मू  और  कण्मीर  में  हवाई  अडू  को  स्टिजर  मिसाइल  को  ध्मकियों  के  आरे  में  समयਂ

 समय  पर  श्रपुष्ट  आसूचना  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  इण्डियन  एयरलाइम्स  को  इम  धमकियों  के  बारे  में

 अवगत  कराया  गया  था  और  विमानों  के  सुरक्षित  प्रचालनों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुशेक  बचाव

 सम्बन्धी  उपाय  करने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।

 भारतीय  अधंसेनिक  बलों  और  जम्मू  और  कश्मीर  पुलिस  आदि  जैसी  संस्वन्धित

 एजेंसियों  से  परामर्श  करके  जम्मू  और  कश्मीर  में  हुवाई  अड॒ड़ों  पर  सभी  सम्भव  सुरक्षात्मक  और  प्रतिਂ

 रोधी  उपाय  किये  गए  इन  उपायों  के  कार्योस्बयन  की  निगरानी  भो  की  जाती  है  और  समय-समय

 पर  नागर  विमानन  सुरक्षा  ब्यूरो  द्वारा  इनकी  समीक्षा  की  जाती  है  ।
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 नेशनल  बाटर  थो्ड  की  बैठक

 973.  धोमती  बित्रकुमारों  भण्डारो  :  कया  जल  शंलेंशिंग  भस्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  नेशनल  वाटर  बोड़  को  कुछ  बैठक  में  दिल्ली  में

 यदि  तो  ऐसी  बैठकों  के  उद्देश्यों  सहित  तत्संम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  बंठक  में  राज्यों  के  प्रतिनिधि  बुलाए  गए

 यदि  तो  विशेषदूप  से  सिक्किम  के  सम्बन्ध  में  तत्सस्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  बैठक  में  विए  गए  सुझावों  पर  कोई  कार्य  योजना  तेपार  को  गयी  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बग्धी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जल  संसाधन  मग्जो  बिद्याचरण  :  और  हां  ।  राष्ट्रीय  जल  बोड़  की
 तीसरी  बेठक  20-1-1992  को  नयी  दिल्ली  में  आयोजित  की  गयी  जिसके  निम्नलिब्ित  उद्देश्य  थे  :--

 (i)  राष्ट्रीय  जलन  तीति  के  क्रियान्वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा

 (ii)  जल्ल  से  सम्ब्रन्धित  क्रियाकलापों  पर  कार्य रत  विभिन्‍न  संस्थानों  की  उपलब्धि  का  जायजा

 (iii)  जल  संत्ताधनों  के  एकीकृट  विकास  के  लिए  उपयुक्त  संगठनों  के  गठन  की  सिफारिश
 ओर

 (५)  शीघ्र  और  प्रणालोबद्ध  विकास  के  लिए  जल  विकास  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  को

 पद्धति  पर  सिफारिशें  करमा  |

 और  जो  हां  ।  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  सचियों  को  इस  बैठक  के

 लिए  आमंत्रित  किया  गया  प्िफिक्रम  सरकार  के  स्रिथाई  तथा  सावंज़निक  स्वास्थ्य  इन्जीनियरी

 विभाग  के  श्री  लेला  ने  मुझ्य  सचिव  सिक्किम  सरकार  की  ओर  से  इस  बेठक  में  भाग

 लिया  ।

 (8)  और  विवरण  संजग्न  है  |

 विवरण

 राष्ट्रीप  जल  बोर्ड  की  20-1-92  को  हुई  बंठक
 में  उठाए  गए  कारंबाई  मुद्दे

 ।,  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  क्रियास्थयन  में  अंनुवर्ती  कार्रवाई  पर  राज्य  भर  केन्द्रीय  मन्त्रालय
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 रहे  हैं  !

 3

 बे

 60

 4.

 जज  लि  तल  नह जज  तन  |  pe ee et  ee et Re  बवनीनन-+++ nee  5

 निम्मलिखित के सम्बन्ध में सूचना भ्स्तुत करेंगे :-- प्रक्रियाए/नियम/दिशाविदेश सत्यागत विस और जन शक्ति का परिचालित किये जाने वाले प्रपन्न में । राज्य स्तर पर विज्ञान और तकनीकी समितियों की स्थापना । जल सूचना विधेयक : के संशोधित प्रारूप को एक माह के अन्दर सम्बन्धित विधि विभागों से इसकी जांच कराने के बाद बोर्ड के पास वापस भेजेंगे । एक लाज दैक्टेयर से क्षधिक के कमानों बाली परियोजाओं के निष्पादन मूह्यांकत आथिक ओर पर राज्य कारंबाई एक लाख हैक्टेयर से कम के कमानों बाली परियोजनाओं के निष्पादन के मुल्यकत के लिए भारतीय राष्ट्रीय पिचाई एवं जल निकास समिति फार्मेट तैयार करेगी । , जल ग्रहुण क्षेत्र उपवार की लागत के बंटवारे के सम्बन्ध में राज्य अपने योजना विभागों के साथ चर्चा करेंगे और दो माह के अन्दर अपने विचार बोर्ड को भेजेंगे । , विभिन्‍न प्रयोगों के लिए जल के आवंटन पर दिशानिर्देशों की दो प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय मन्त्रालयों को परश्रियों के माध्यम से दूसरे शब्दों में व्यक्त करने/संशोधित करने हेतु भेजी जायेंगी मोर एक प्रति बोर्ड को लौटायी . राज्यों की अद्यतन रिपोर्टों के साथ जल राजस्व संग्रहण तंत्र पर रिपोर्ट के सूल्यਂ सम्बन्धी श्री वैद्चनाथन समिति को भेजी जाएगी । राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अगल्ली बैठक के लिए कायंसूथी मदों के वास्ते सुश्षाव । सार्वजनिक ढे लीफोनों पर एस०टी०डो० सुविधा 974. भरी गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्‍या संचार भन्‍त्री यह बताने की कपा करेंगे कि | कया सरकार सावंजसिक स्थानों पर लगाए गए ठेलीफोनों पर एसन्टी०ढी० सुविधा देने के लिए कोई कदम उठाए और (४) यदि तो तत्सम्वन्धो ब्यौरा क्या है और गुजरात में ऐसे कितने टेलीफोन बूथ कार्य कर संघार भज्ासय में उपपंत्रो पो०बी० रगंया : जी हां ।
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 जल  -«  --

 हमारी  उदारनीति  के  अन्तर्गत  एस०टी  सुविधायुक्त  सावंजनिक  टेलीफोन  फ्रेंचाइज

 स्कीम  के  अन्तगंत  उन  सभी  को  प्रदान  किए  जाते  हैं  जो  इन्हें  चलाने  की  इच्छा  व्यक्त  करते  बशतें  वे

 तकनीकी  रूप  से  ब्यवहायं  हों  और  विभागीय  औपचारिकताएं  पूरी  की  गई  हों  ।  इसके  अलावा  एस०टी०
 डी०  सुविधायुक्त  साथंजनिक  टेलीफोन  विभागीय  तोर  पर  भ्री  खोले  जा  रहे  हैं  ।

 31-1(-92  की  स्थिति  के  ग्रुजरात  में  3681  साबंजलनिक  टेलीफोन  बूथ  कार्य  कर  रहे

 बिश्यत  शांड  जारो  करता

 975.  श्री  बापू  हरि  क्‍या  विद्युत  भन्‍्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दोरान  केन्द्रीय  विद्युत  परियोजनाओं  के  बिल  पोषण  हेतु  सावंजनिक  बांडों

 के  माध्यम  से  1650  करोड़  रुपए  एकत्र  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मनत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  कल्पनाथ  :  और  हां  ।  वित्त  मंत्रालय

 द्वारा  विद्युत  मन्‍्त्रालय  के  नियत्रणाधीन  विभिन्‍न  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  के  बांड  जारी  किए  जाने

 के  सन्दर्भ  में  बर्ष  1992-93  हेतु  आबटित  की  गई  1,747  करोड़  रुपये  की  राशि  की  तुलना  में  केवल

 50  करोड़  रपये  की  राशि  निजी  स्रोतों  के  माध्यम  से  जुटाई  गई  है  ।

 नए  क्षेत्रों  को विभाम  सेजा  से  जोड़ना

 976.  थी  प्रभुवयाल  कठेरिया  :

 शी  के०पी  ०  सिहदेव  :

 थ्रो  अरबिभ्द  तुलसोराम  काम्थले  :

 कुम्मारी  फ्रिडा  तोपनों  :

 थी  जाजें  फनरिडोज  :

 की  सूर  नारापण  यावब  :

 कया  नागर  विभानन  ओर  परबेटस  मन्जों  यहू  बताते  को  कपा  करेंगे  कि  ४

 अगले  तीन  वर्षों  में  उन  स्थानों  का  सेक्टर-बार  तथा  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  इंडियन

 बायुथ्ृंत  भर  पवन  हस  लिसिटेड  द्वारा  विमानन  सेवा  से  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव

 कया  बादुंदुत  तथा  इण्डियम  एयरलाइन्स  की  स्थगित  सेबाओं  को  आरम्भ  करने  की

 कोई  बोजना  और

 in
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 यदि  तो  राज्य-वार  ब्यौराबक्या  है  ?

 मल
 लागर  विभानम  और  पयंटन

 संत्रो
 साप्वराव  :  इण्डियम

 दूत  और  पवन  हंस  लिमिटेड  ने  अगले  तीब  क्ष्षों  में  नए  स्टेशनों  को  विमानमाय  से  जोड़ने  के  बारे  में  अभी

 कोई  पक्‍का  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 और  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  वायुदृत  अपनी  बन्द  की  गई  सेवाओं  के  पुनरारस्भ
 पर  विचार  कर  सकती  बशतें  कि  परिचालनात्मक  विमानों  ओर  भन्य  संसाधनों  की  उपलब्धता  हो
 तथा  ऐसी  सेवाओं  को  पुनः  शुरू  करने  के  लिए  संम्भाधित  यातायात  का  औचित्य  हो  ।

 ]

 तिरूषन्तपुरम  के  पास  विभाग  का  गायब  होना

 977.  भरी  रमेश  चेन्वितला  :

 श्री  झटल  बिहारी  वाजपेयों  :

 की  शफर  सिंह  अधेला  :

 कया  नागर  धिप्नागनन  ओर  पथ््टसम  सन्‍्ह्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  तिरूवनन्तपुरस  से  लगभग  27  किलोमीटर  दूर  4  सीटों  बाले
 प्रशिक्षण  विमान  के  गायब  होने  के  बारे  में  फोई  जांच  करायी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  सम्भावना  को  स्रमाप्त  करते  के  लिए  एहतियात  के
 तौर  पर  क्या-क्या  उपाय  करने  का  विचार

 नागर  विमानन  ओर  पशंटन  सम्जो  साधथराव  !  से  दिनांक  29-10-92
 को  बंगलूर  से  त्रिवेन्द्रम  की  क्षेत्रीय  उड़ान  कर  रहे  इन्दिरा  गांधो  राष्ट्रीय  उड़ान  अकांदमी  के
 विमान  बी०टी  ०-ई०एम०ओ०  िवेस्द्रम  हवाई  अहूं  से  लगभग  2500  फूट  की  ऊंचाई  ओर  26
 ताटिकल  मोल  की  दूरी  पर  त्रिवेन्द्रम  हवाई  यातायात  नियंत्रण  टावर  से  सम्पर्क  हुं  गया  गहन
 छातबीन  के  वाबजूद  विमान  के  मलके  का  कहीं  पता  नहीं  खोज  भारी  घटना  की  जांच  के  लिए
 नागर  बिमानन  के  महारिदेशक  ने  एक  दुघंटना  निरीक्षक  को  नियुक्तित  की  है  जिसके  पश्चात  उपचारी
 उपाय  किए  जाएंगे  ।

 नथेदा  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ड

 978.  भरो  अनतराध  देशमस  ;

 झो  बाई ०  एस  ०  राध्षशेखर  रेह्ो  :

 412
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 डा०  लक्ष्मीमारायण  पाण्डेय  :

 क्या  जल  संसाधन  सन्त्रो  13  1992  के  तारांकित  प्रश्न  सं०  76  के  उत्तर  के  छंद  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बेंक  द्वारा  गठित  स्वतन्त्र  निकाय  द्वारा  दी  गयी  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  राज्य

 सरकारों  के  बिचारों  पर  विचार  करमे  के  लिए  25  1992  को  नमंदा  नियंत्रण  प्राधिकरण  की

 बैठक  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  मौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधम  मग्जी  विद्याधरण  :  जो

 और  विश्व  बेंक  द्वारा  नियुक्त  स्वतन्त्र  पुमरीक्षण  की  रिपोर्ट  में  उठाए  गए  मुद्दों  पर
 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  स्पष्टोकरणों  के  माधार  पर  विश्य  बेंक

 को
 7-8-1992  को  एक  संयुक्त  उत्तर

 भेजा  गया  भा  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विभानपत्तमों  पर  भांडागार

 979.  भरी  थी  ०एस०  विजयराधबन  :  कया  सागर  घथिसानन  और  पयंटल  मश्त्ो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तिहूवनन्तपुर  सहित  देश  में  कुछ  महत्वपूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  पसनों  पर
 साण्डागार  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 लागर  विभागन  भोर  पर्यटन  मसरत्रो  साक्षबराथ  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।
 |

 अखबारों  कागज  को  मांग

 980.  भी  बज  भूषण  शरण  सिह  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  अंखबारी  कागज  कौ  कुंल  मात्रा  कितनी

 क्या  अख्बारी  कागज  की  भांभ  स्वदेश  में  ही  पूरी  की  जा  सकती

 113
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 (a,  यदि  तो  वर्ष  1992-93  के  दौरान  अखबारों  कागज  की  कुल  कितनी  मात्रा  का
 भ्रायात  करने  का  विचार  भौर

 के
 इस  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च

 सूचना  ओर  प्रसारण  मत्रालय  में  उपसंत्री  सिरिणा  :  देश  में  वर्ष  1992-
 93  के  लिए  अखबारी  कागज  की  कुल  मांग  अनुमानतः  5.55  लाख  मीद्धिक  टन  है  ।

 (a)  नहीं  ।

 ओर  चूंकि  समाचार  पन्नों  को विसरणीकरक्ष  करने  के  पएचात्‌  अपनी  आयात
 ताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वतेमान  आयात-निर्यात  नीति  के  अनुसार  विदेशी  आपूर्तिकर्ताओं  से  अखबारी

 कागज  खरीदने  की  अनुमति  इसलिए  इस  वर्ष  के  दौरान  समाचार  पन्नों  द्वारा  कितनी  में  अखबारी

 कागज  का  आयात  किया  जाएगा  और  उसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  छर्च  होगी  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  को  शिजलो  उत्पादन  के  लिए  रायल्टो

 981.  प्रो०  प्रेस  घूमत  :  क्‍या  विद्युत  सस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  बिजली  के  उत्पादन  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  रायल्टी  की

 मांग  को  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कल्पमाथ  :  और  हिमाचल  प्रदेश  सरकार
 ने  हिमाचल  प्रदेश  में  स्थित  केस्द्रीय  क्षेत्र  की  बैरास्यूल  जल  विद्युत  परियोजना  से  उध्पादित  बिजली  में  से

 12%  बिजली  को  रायल्टी  के  रूप  में  मुफ्त  उपलब्ध  कराए  जाने  की  मांग  की  इस  मांग  के  बारे  में

 अन्य  लाभभोगी  राज्यों  हरियाणा  तथा  संध  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  को  अवंगत  कराया  गया  है

 बयोंकि  इससे  उनके  हिस्से  की  बिजली  में  कमी  होगी  तथा  टंरिफ  में  बढ्धि

 महाराष्ट्र  में  प्रामोण  क्षेत्रों  में  डाकह्यानों  में  टेलीफोन

 982.  भो  तेजतिहु  राब  भोंसले  :  कया  संचार  मरत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 महाराष्ट्र  क ेनागपुर  और  अमरावती  जिलों  में  से  ऐसे  कितने  डाकघर  हैं  जिनमें  टेलीफोन

 सुविधा  उपलब्ध  नहीं  और

 (४)  सरकार  का  सभी  ग्रामीण  डाकधरों  में  टंलीफ़ोन  कनेक्शन  कब  तक  लगाने  का  विचार  है  ?

 सघार  मंत्रालय  सें  उपसजो  पो०  थो०  रंगया  :  नागपुर  जिले  ओर  अमरावती

 जिले  में  उन  डाकघरों  की  सं&या  क्र  71  और  269  जिनमें  टेलीफोन  सुविधा  नहीं
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 सभी  ग्रामीण  डाकषघरों  में  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  अलग  योजना  नहीं
 सरकार  ने  पंचायत  ग्रामों  में  31-3-95  तक  उत्तरोतर  रूप  से  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  करने  की

 योजना  बनाई  है  बणशतें  कि  संसाधन  उपलब्ध  ऐसे  टेलीफोन  लगाने  के  लिए  जिन  स्थानों  का  सुझाव
 दिया  गया  डाकघर  भी  उसमें  से  एक

 धरीनगर  विद्युत  परियोअगा

 983.  झो  रामबदन  :  क्या  पिश्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  विश्व  बेंक  सहायता  प्राप्त  श्रीनगर  विद्युत  परियोजना  पर  चालू  काय॑

 रुक  गया

 यदि  तो  तह्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस  परियोजना  पर  निर्माण  कार्य  पुनः  चालू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 विद्वत  मस्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  कल्पमाथ  :  हां  ।

 और  विश्व  बैंक  द्वारा  परियोजना  हैतु  सहायता  स्थगित  कर  दिए  जाने  तथा  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  के  सामने  निधियों  सम्बन्धी  समस्याएं  होने  क॑  कारण  श्लीनगर  जल  विद्युत  परियोजना  का

 निर्माण  कार्य  इक  गया  है  ।  परियोजना  के  लिए  सहायता  बहाल  किए  जाने  हेतु  मामला  विश्व  बेंक

 कारियों  के  साथ  उठाया  गया  है  ।

 .  कश्मोर  घाटी  में  प्रयंहक

 984.  श्री  सुरेखपात  पाठक  :  क्या  मागर  विसामन  और  पयंठन  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  कश्मीर  में  घाटी  आते  वाले  पयंटकों  की  संक्या  में  निरंतर  कमी  हुई  भौर

 घदि  तो  पिछले  तीन  बर्षों  में  प्रत्येक  ब्ब  के  दौरान  घाटी  की  यात्रा  करने  बाले  पयंटकों

 की  संख्या  वया  है  ?

 सागर  विमानसत  और  पर्यटल  सस्त्री  साधवराण  कश्मीर  घाटी  में  वर्ष

 1989  से  पयंटकों  का  आपमत्त कम  रहा  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  आंकड़ों  टी  में  बषं  1989,  1990  और

 1991  के  दौरान  आए  स्वदेशी  ओर  बिदेशी  दोनों  प्रकार  के  पयंटकों  की  अनुमानित  संछ्या

 557977,  10722  ओर  6415  थी  ।

 ही
 |;
 श्र  थ्ञ  a |  ब्ब्म्यी  भ  जँ  की
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 खियाई  परियोजनाएं

 985.  क्री  भपेल  सिह  हुड्डा  :

 क्री  बो०  देवर।/लम  :

 थी  काशी  रास  राणा  :

 डा०  के०थो ०  आार०  चौधरी  :

 श्री  तेजसिहु  राब  भोंसले  :

 थ्रो  धाइल  जान  अंजलोज  :

 कया  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हुए  मझ्नौली  तथा  बड़ी

 परियोजमाओं  के  प्रस्तावों  का  राज्य-बार  ब्यौरा  क्या

 मंजर  किए  गए  प्रस्तावों  का  राज्य-बार  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  प्रस्ताबों  का  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या

 इन्हें  कब  तक  मंजुरी  प्रदान  की  और

 (87)  प्रत्येक  मामले  में  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ?

 जल  संसाधन  मन्ञी  विद्याजरण  :  से  (४)  गत  तीन  वर्षों  1989  से

 1992  के  दौरान  प्राप्त  हुई  यहद  एवं  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाभों  का  राज्य-बार  ब्यौरा

 और  उनकी  मृह्यांकन  स्थिति  व  अमुमातित  लागत  क्रमशः  और  के  रूप  में  दी  गे
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 लयपुर  विमानपन  को  अस्तर्राष्ट्रीय  बिभानपन  घोषित  करता

 986.  श्री  गिरधारों  लाल  भागंथ  :  क्या  मागर  विभानन  और  पर्यटन  सन्ज्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कैन्द्रीय  सरकार  का  विचार  जयपुर  विमानपश्तन  का  विकास  अस्तर्राष्ट्रीय  विमानपसन

 के  रुप  में  करने  का

 यदि  तो  कब

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्‍या  राजस्थान  को  सरकार  ने  जोधपुर  और  उदयपुर  के  विमानफ्तनों  के  ह्तरों  में

 सुधार  करते  हेतु  कोई  प्रस्वाव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बर्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार
 की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 गर  बिप्रानस  ओर  पर्यटन  भन्‍्त्रो  माभवराव  से  चूंकि  मौजुदा
 अन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  और  अन्त्देशीय  हुबाई  अड्डे  जो  अन्तरराष्ट्रोय  उड़ानों  को  संभालते  हैं
 भारत  आने  बाले/भारत  से  जाने  वाले  मौजुदा  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात  के  लिए  पर्याप्त  इसलिए  जयपुर
 हवाई  अड्डे  को  अन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  रूप  में  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  जोधपुर  और  उदयपूर  हवाई  भड़डों  के  उस्तयन  के  बारे  में  राजस्थान
 सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  जोधपुर  में  मौजदा  टर्मिनल
 भवन के  प्रमुख  विस्तार/सुधार  का  काम  हाथ  में  ले  लिया  जहां  तक  उदयपुर  हवाई  अडड़े  का
 सम्बन्ध  राष्ट्रीय  घिमानपत्तन  प्राधिकरण  योजनाओं  के  साथ  तेयार  है  और  जैसे  ही  राक्य  सरकार  से

 भूमि  उपलब्ध  होगी  वंसे  ही  उन्नयन  का  काय॑  शुरू  किया  जाएगा  |  जयपुर  को  आधुनिक  हवाई  अड़डे  के
 रूप  में  विकसित  किए  जाने  के  लिए  चना  गया

 विश्वेश्बरंधा  आयरन  ए०ड  स्टील  लिसिटेड

 987.  मोमती  चन्द्र  श्रभा  अर्स  :  कया  इस्पात  स्लो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भद्गावती  स्थित  विश्वेश्वरेषा  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  के  लिए  प्रदूषण  नियंत्रण
 सम्बन्धी  उपकरणों  की  द्वरीद  हेतु  विश्व  बेंक  से  कोई  सहायता  मांगी  गई

 1२1
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 यदि  तो  इस  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  भर  इस  सहायता  से  प्रट्टषण  नियंत्रण  सम्बन्धी
 कितने  उपकरणों  वी  खरीद  की  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विधार

 इस्पात  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  सन्‍्तोष  भोहून  :  और  स्टील  अथारिटी

 आफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  एक  तकनीकी  सहायता  जिसमें  प्रदूषण  नियंत्रण  उपस्कर

 की  खरीद  भी  शामिल  के  लिए  विश्य  बंक  से  ऋण  प्राप्त  किया  सेल  ने  इस  ऋण  में  से  8.16

 करोड़  शपए  विश्वेश्वरेया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  में  बायु  प्रदूषण  नियंत्रण  उपस्कर  खरीदने  और

 संस्थापित  करने  के  लिए  विश्वेश्वरैया  आपरन  एण्ड  स्टील  भद्गावती  का  आबंटित  किए  हैं  ।

 योजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  10  करोड़  रुपए  है  जिसमें  फंरो  सिलिकान  विद्युत  चाप  भट्टी
 ओर  लाइम  कैलप्िनेशन  यूनिट  में  बायु  प्रदूषण  नियन्त्रण  प्रणाली  की  स्थापना  शामिल

 उपस्क रों  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  !--

 फेरों  सिलिकान  भटूटी  —  2,00,000  धन  मीटर  प्रति  घंटे  की  क्षमता

 का  एक  बेग  हाऊस

 ई०  ए०  एफ०  भट्टी
 न  1,89,000  9,000  घन  मीटर  प्रति  घंटे  की  क्षमता

 का  एक  बैग  हाउस

 लाइम  कैलशिनेशन  प्लांट  -  8,100  घन  मीटर  प्रति  घंटे  की  क्षमता  का

 एक  बैग  ह।ऊत

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  सिचाई  के  लिए  बहुद  योजना

 988,  भी  शाधिका  रंजन  प्रभाणिक  :

 श्री  भिंमेल  कान्ति  चटलों  :

 क्या  जल  संसाधन  सन्न्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  विशेषज्ष  दल  को  1992  में  दिए  गए  परिचिम

 बंगाल  के  सुन्दर  बन  क्षेत्र  में  नौकायन  तथा  मत्स्य  पालन  से  सम्बरधी  बहूद  योजना  पर

 विचार  किया

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौराक्‍्या  है  तथा  इस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  को

 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 123
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 न  जल  और  मनन  न  1992  ननन-+  नमन दल

 जल  संसाधन  मनन्‍्त्री  विशधाचरण  :  को  और  लिए  में  केम्द्रीय  दल
 के  दौरे  के  दौरान  दक्षिण  और  उत्तर  24  परगना  जिलों  को  लाभान्वित  करते  के  लिए  सिंचाई  जल

 बाढ़  नौनहन  ओर  मत्स्य  पालन  के  वास्ते  व्यवहायं  मास्टर  योजना  की  बिस्तत
 निर्देशक  रूपरेखा  बेन्द्रीय  दल  बो  अध्ययन  एवं  विचार  हेतु  उपलब्ध  करा  दी  गई  निष्ियों
 की  आवश्यकता  के  में  जिसमें  कई  कार्यों

 की  सूची  दी  गयी  ज॑से  वर्षापोषित  क्षेत्र  के  लिए
 जलसंभर  विकास  परियोजना  जिसमें  हजार  हैंब्टेयर  सरोबरों  का  जलनिकास  के  लिए  सलुइंस
 ओर  गेटों  सहित  जल  निकास  चेनलों  की  खुदाई  और  पुनर्स्थापना  क्रादि  सम्मिलित  इसके  साथ-साथ
 इसमें  सिघाई  कटाव-रोधी  सुभेश  बन्धों  का  फाइबर  ग्लास  नौकाओं  को  प्रारम्भ
 करके  अम्तदेशोथ  जल  परिवहन  प्रणाली  के  शीघ्र  और  सुरक्षित  कार्यान्वयन  के  लिए  नौवहन  चैनलों  का

 सुधार  मत्स्यपालन  के  वास्ते  बीज  भोर  भोजन  सामग्री  का  उत्पादन  आदि  भी  सम्मिलित  किए  गए
 इस  प्रस्ताव  का  मोटा  अनुमान  767  करोड़  रुपए  केन्द्रीय  जल  आगोेग  में  जांच  के  पश्चात  राज्य
 सरकार  को  विस्तृत  मास्टर  योजना  तैयार  करने  की  सलाह  दी  गयो  थी  जिसमें  आवश्यकता  और  उद्देश्यों
 का  संकेत  देते  हए  कार्य  योजना  की  विकास  नीतियों  का  भी  मागंदर्शन  किया  उसमे  यह  भो
 संकेत  दिया  गया  था  कि  मास्टर  योजना  में  विशिष्ट  जिसमें  उनकी  तकनीकी  आधिक  व्यवहायंता
 और  उनको  प्राथमिकता  निर्धारित  की  गयी  भी  दी  जानी  चाहिए  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  उड़ोसा  और  गुजरात  में  ग्रामीण  बिद्युतीकरण

 शो  एन०  जे०

 थो  क े०  प्रधानो  :

 थो  धोकान्त  जेना  :

 थी  छीलूभ।ई  गामोत  :

 क्या  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  ढ्ृपा  करेंगे  कि  :

 उतर  उड़ीसा  और  गुजरात  में  जिले-बार  कितने  प्रामों  का  विद्युत्तोकरण  हो  चुका
 है  और  अब  तक  कितने  ग्रामों  का  विद्युतोफरण  नहीं  हो  पाया  भौर

 शेष  ग्रामों  में  कब  तक  बविद्यवुतीकरण  कर  दिया  जाएगा  भौर  उत्तर  के  लिए  क्या  लक्ष्य
 निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 विद्युत  सत्र/लय  के  राज्य  संत्रो  फल्पनाथ  :  गुजरात  ढ्वारा  28-2-89  से  राज्य

 को  शत-प्रतिशत  विद्युतीकृत  घोषित  किया  गया  उड़ीसा  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  विद्युतीक्ृत
 तथा  अविश्युतीकृत  गांवों  की  जिलेवार  संक््या  क्रमशः  और  में  दी  गई  है  ।

 अविद्युती  कृत  गांतों  को
 आठवों  तथा  अमुवर्ती  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  बिद्युतीकृत  किया

 :



 लिबश्वित  उत्तर  30  1992

 जाएगा  बशर्ते  निधियां  तथा  अन्य  निवेश  उपलब्ध  हों  ।  वर्ष  1992-93  के  दौरान  उड़ीसा  तथा  उत्तर

 प्रदेश  में  ग्राम  विद्युतीकरण  सम्बन्धी  लक्ष्य  निम्तवत  हैं  :---

 उड़ीसा  860

 उत्तर  प्रदेश  980

 |

 गुजरात  के  विद्युतोकृत  गांवों  के  बारे  में  जिलेबार  ध्योरा

 क्रमसं०  जिला  गांवों  की  कुल  संक्ष्या  विद्युतीकृत  गांव

 (1981  की  जनगणना  के

 2

 ओ

 गओ  4

 1,  वाल्साद  न्ग्_्ज््  821

 ओ

 819(1)

 2.  सूरत  1190  1190

 3.  डांग्स  311  311

 4.  भरूच
 |

 1125  _1099(1)

 5.  बढ़ौदरा  1651  1637(1)

 6.  पंचमहल  1895  1872(1)

 7.  छेढ़ा  965  965

 भ्रहमदाबाद  653  653

 9.  गांधीनगर  75  75

 10.  सावरकांठा  1359  1341

 11.  मेहसाना  1089  1087(1)

 12.  बानासकांठा  1368  1368

 13.  कच्छ  887  866

 14.  राजकोट  854  854:

 15.  थुरेन्द्र  तगर  648  648
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 1  2  3  4

 16.  भावनगर  866  864(1)

 17.  अमरेली  595  595

 18.  जामनगर  693  690(1)

 19.  जुनागढ़  1071  958  (1)

 कुल  :  18  114  17892  100.0%  (1)

 (1)  -  17892  गांवों  का  विशद्युतोकरण  करके  28-2-1989  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात
 हारा  100%  गांबों  का  विद्युतीकरण  कर  दिया  गया  तथापि  -222  गांवों  इस  कार्य  के  लिए

 अव्यवह्दारिक॑  घोषित  किया  गया  है  |

 राज्य  के  विद्युती कृत  गांवों  ेतया  31-3-1992  स्थिति  के  अनुसार
 7

 जिन  ज्मांदों  का  भ्रत्री  विद्युतोकरण  किया  जाना  जिलेवार  ब्योरा

 np  34  न>न-3+3+4+3+७++3+७+33-+3-333.+3७33भ  नाक  बनओ++कन«-५नमपननननीनाननकम3+++७>3ननननाननननननननननन ननननननमननम-ऊ-भ  न  -+

 क्रम  बिला  आांड़ों  की  31-3-92  की  1-4-92  की

 सं०  +  कुल  झंखया  स्थिति  के  अनुसार  स्थिति  के  अनुसार

 (198-1  की  जनमणना  विद्य॒ती  गाँव  ऐसे  गांव  जिनका

 के  अभी  विश्वयुतीकरण

 किया  जाता  है
 नननननीननीननन+ब3०3+  wenn nn  ज  अनिनितजि  न  चल  *  +  te  ++  ४  +७>->-_-

 1  2  3  4  5

 1.  बालासौर  3832  3101  731

 2.  बोलांगीर  2537  2030  507

 4.  कटक  6036  5279  ३१57

 4.  घेतकवाल  2691  2.172  619

 5.  मंजम  4185  2942  1243

 6.  कालाहाण्डो  2695  1500  1195

 1.  कयोंक्षर  2045  1662  62  283



 लिखित  उत्तर  पु  30  19५2

 1  2  3  4  5

 8.  कोरापुट  5848  2594  3254

 9.  मयूरभंज  3729  2320  1409

 10.  फुलबानी  3406  1438  1968

 11.  पुरी  4448  3656  792

 12.  सम्बलपुर  3436  2479  957

 13.  सुन्दरगढ़  1665  1409  256

 जोड़  :  46533  32482  14071

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्यतोकृत  गांधों  तथा  31-0-1992  को  स्थिति  के  अनसार

 जिम  गांवों  का  अभी  विद्युतीकरण  किया  जाना  जिलेबार  ब्योरा

 a  न3तनन  लत  ननी  नल  तन  चल  8-3:

 ऋमसं०  जिला  गांव  की  कुल  सं०  31-3-92  की  1-4-92  की  स्थिति

 (198i  की  स्थिति  के  अनुसार  के  अनुसार  ऐसे  गांव

 के  विद्युतीकृत  गांव  जिनका  अभी  विद्युतीकरण
 किया  जाना  है

 1  2  डर  4  5

 1.  सहारनपुर  1700  1631  69

 2.  हरिद्वार  ज+  न  न

 3.  मेरठ  920  1039  (*)

 4.  गाजियाबाद  704  754(*)  _

 5.  बुलन्दशहूर  1365  1404 (*)  —

 6.  मुजफ्फरनगर  927  929(*)  (*)  —

 7.  अलीगढ़  1704  1703  1

 8.  मथुरा  867  867  >>
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 9.  आगरा  1174  1129  45

 10.  फिरोजाबाद  —  लि

 11.  मैनपुरी  1371  1144  227

 12.  एटा  1510  1099  411

 13.  बरेली  1901  1383  518

 14.  बिजनौर  2154  1669  485

 15.  बदायूं  1785  1375  410

 16.  मुरादबाद  2473  2227  246

 17.  रामपुर  1092  813  279

 18.  शहांजहांपुर  2124  1134  990

 19.  पिलीभीत  1198  767  431

 20.  फरूंक्षाबाद  1577  1390  187

 21.  इटावा  1462  951  Sid

 22.  कानपुर  तगर  1885  1228  654

 23.  कानपुर  देहात  ण्ग्  जा
 ना

 24.  फतेहपुर  1349  1104  245

 25.  इलाहाबाद  3514  3059  455

 26.  झांसी  759  523  236

 27.  ललितपुर  683  326  357

 28.  जलौन  939  38  -304

 29.  हमीरपुर  917  536  384

 30.  बांदा  1207  762  -445$

 31.  वाराणसी  3662  2609  8053

 ३४०२१



 लिखित  उत्तर  30  1992

 1  2  3  4  5

 32.  मिर्जापुर  3024  1249  1775

 33.  सोनभद्र  ता  -+
 न

 34.  जोनपुर  3245  2967  278

 35.  गाजीपुर  2540  2543,  *)  न

 36.  गोरखपुर  4110  2657  1453

 37.  महाराजगंज

 38.  बलिया  1920  1727  193

 39,  देवरिया  3538  2291  1247

 40.  बस्ती  6929  3162  3767

 41.  सिद्धाथ  नगर

 42.  आजमगढ़  4935  4539  396

 43.  मऊ

 44.  899  916(*)  —

 45.  रायबरेली  1731  1749(*)  --

 46.  उस्माष  1687  933  754

 47.  सितापुर  2330  1018  1312

 48.  हरदोई  1881  926  955

 49.  सेड़ी  1699  1288  411

 50.  फंजाबाद  2645  2172  473

 51.  मोण्डा  2809  1573  1236

 52.  बहराइच  1884  1347  537

 53.  सुल्तानपुर
 2492  2398  94

 54.  प्रतापगढ़  2185  1547  638

 55.  बाराबंकी  2053  963  1080

 328



 9  1914  लिकित  उत्तर

 ........0....++++++__+++++++++  ४  A  +++++  ++-+-०--++--*००

 1  2  ्ठ  4  5

 56.  नेनीताल  1806  1802  4

 57.  अलमोड़ा  3019  2351  668

 58.  पिथोरागढ़  2174  1366  808

 59.  देहरादून  743  712  31

 60.  उत्त  रकाशी  669  601  68

 61.  चमोली  1516  1105  411

 62.  पौड़ी  3237  1५07  1330

 63.  टिहरी  1953  1307  646

 जोड़  :  112566  83309(*)  (*)  29505(**)  (*)

 (#)  इसमें  गेर  वर्गीकृत  गांव  भी  शामिल  हैं  ।

 (**)  चूंकि  आंकड़ों  में  कुछ  गंर-वर्गीकृत  गांवों  को  भी  शामिल  किया  जा  रहा  इसलिए  ये

 अनंतिम  आंकड़  हैं  '

 एअर  इंडियन  एयरलाइन्स  ओर  बायुद्त  का  कार्यकरण

 990.  श्री  हरित  पाठक  :

 थी  सदन  लाल  खुराता  :

 पग्रो०  के०  थो०  थामस  :

 दया  सासर  विमालनस  ओर  पयंडन  सम्त्री  यह  बताते  को  कृषा  करेंगे  कि

 एअर  इष्डियन  एयरलाइन्स  और  बायुद्ृत  के  बेड़े  में  कितने  विमान

 इनमें  से  एअर  इव्डियन  एयरलाइन्स  ओर  बायुदूृत  के  कितने  विमान  धृर्याते  पड़

 चुके

 विगत  तीन  बर्षों  के  बोरान  प्रतिवर्ष  इनमें  से  प्रश्मेक  को  कुल  कितना  घात

 ओर

 अस्तर्राष्ट्रीय  मानदप्टों  के  अनुसार  प्रति  विमान  में

 नके  लिए
 में  होते  हैं  भोर  एभर

 इण्डियन  एयरलाइन्स  और  वायूद्त  में  एक  लिए  कितने  कर्तंचारी  सगे  हुए  हैं  ?
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 लिखित  उत्तर  30  !992

 सागर  जिमानन  और  पर्वटर  सन्त्रो  माधवराण

 बिसानों  को  संदया

 एयर  इंडिया  22

 इण्टियन  एयरलाइंस  ५
 52

 वायुदृत  17

 रामान्यतया  20  ब्ष  से  सेबारत  विमानों  को  पुराना  माना  जाता  इन  तीनों  एयर+

 लाइनों  में  हस  प्रकार  के  विमानों  की  संदया  नीचे  दी  गयी  है  :---

 एयर  इृण्हिया  3

 इण्डियन  एयरलाइंस  4

 वायुद्त  8

 बिवल  लाभ/हासि  :

 रुपयों

 1989-90  1990-91  1991-92

 एयर  इण्डिया  70.89  81.23  145.89

 इण्डियन  एयरलाइंस  (15.24)  (64.59)  (198.85)  5)

 वायुद्त  (35.83)  (37.08)  (  30.59)

 प्रति  विमान  कर्मीदल  की  सख्या  अलग-अलग  एयरलाइनों  में  अलग-अलग  होती  है  जो

 विमान  के  इसके  उड़ान  ड्यूटी  समय  सीमाओं  इत्यादि  पर  निर्भर  करती  एयर

 इण्डियन  एयरलाइंस  ओर  वायुदूत  में  प्रति  विमान  क्ंचारियों  की  संक्ष्या  726,  412

 ओर  92  है  ।

 रज्यों  में  हे  लौफोन  एक्सचेंलों  के  लिए  भंबने

 991.  भी  कृष्ण  दत्त  सुलतानपुरी  :  कया  संचार  सनत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  लिए  कितने

 भवनों  को  स्वीक्ृति  प्रवान  की  और
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 इस  प्रयोजनार्थ  राज्यवार  किलनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उपसस्नी  पो०  थो०  रगेया  :  पिछले  वर्ष  265  भवनों  को

 मंजूर  किया  गया  है  ।  राज्यवार  ब्यौरे  सलग्त  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 भआबंटित  राशि  के  बारे  में  राज्यवार  ब्यौरे  विबरण  में  दिए  गए

 विवरण

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  लिए  इस  प्रयोजन  के  लिए
 पिछले  वर्ष  मंजूर  किए  गए  आबंटित  राशि

 भवनों  की  संख्या  में  )

 2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  8

 ॥

 2,69,19,680

 2.  असम  2  15,38,960

 3.  बिहार  8  3,20,00;000

 4.  हरियाणा  3  49,81,900

 5.  हिमाचल  प्रदेश  5  97,95,000

 6.  गुजरात  10  23,25,79,209

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  2  22,20,000

 8.  मध्य  प्रदेश  17  3,23,00,000

 9.  महारष्ट्‌  गोवा  सहित  50  11,50,00,000

 10.  उत्तर  पव  के  राज्य

 (i)  मेघालय  12,50,000

 (ii)  नागालेंड  1  63,00,000

 (iii)  त्रिपुरा  12  21,86,000  6,000

 (४)  अरूणाचल  प्रदेश  शुन्य  श्भ्प

 (५)  मणिपुर  श्म्य  शून्य

 भिज्ञोरम  शुन्य  शुन्य

 133



 लिंधिंत  उत्तर  30  1992

 2  3  4

 11.  पंजाब  18  3,09,94,000

 12.  उड़ीसा  3  9,36,00,000

 13.  कर्नाटक  15  8,77,56,000

 14.  केरल  41  10,37,61,000

 15.  रांजस्थान  12  2,55,85,000

 16.  तमिलनाडु  35  17,05,22,600

 17.  उत्तर  प्रदेश  11  6,15,00,000

 18.  पश्चिम  बंगाल  7  1,42,01,18 8

 19.  बंबई  3  1,89,5  5,000

 20.  दिल्‍ली  1  11,28,55,400

 कोलार  स्वर्ण  खान  क्षेत्र  में  खानों  का  अन्य  किया  जाना

 9092.  श्रीमती  वासथा  राजेश्वरो  :

 को  के०  एच०  मुनियप्पा  :

 झी  थों०  कृष्णा  राब  :

 क्या  खान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  ते  कोलार  स्वर्ण  खान  क्षेत्र  में  खानों  को  चरणबढ्ध  रूप  से  बन्द  करने  का

 निर्णय  किया

 वदि  तो  तत्सम्बरधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कम  गहरे  खसस  के  चालू  रहने  की  पूरी  सम्भावना

 क्या  कोलार  स्वर्ण  खान  के  मजवुरों  को  हट्टी  स्व  खान  में  स्थानान्तरित  करमे  का  बिंचार

 और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्ब्न्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 ताप
 ॒  टथटथट  ट  ्  ने  1987

 कं
 खाम  मस्वालय

 के  राज्य  सम्त्री  बलराम  सिंह  :  ओर  सरकार  ने  को
 में  कोलार  क्षेत्र  में  मंसुर  चंम्पीयत  रीफ  खान  ओर  भल्दीदुर्ग  छान  नामक  तीन  पुरानी  खानों  का  7
 वर्ष  को  अवधि  में  क्रक  आधार  पर  बन्द  करने  का  निजंत्र  किया  मैसूर  खान  ओर
 चेम्पीयन  रफी  खान  के  निचले  भाग  तथा  नन्‍्दीदुर्ग  खान  बन्द  कर  दी  गईं  है  ।

 अब  तक  किए  गए  गवेधणों  से  सीमित  खनिश्ष  क्षमता  थाले  कुछ  उथले  निक्षेपों  का  पता
 चला  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 दिल्‍ली  में  ठेलोफोन  लाइनों  का  दुर॑ंपयोग

 993.  भीमतोी  भावना  खिखलिया  :

 थो  रतिलाल  कालिदास

 श्रो  जनादंन  मिश्र  :

 हो  देवो  बबत  सिंह  :

 डा०  रमेश  लगा  तो तर  :

 क्या  संचार  मन्त्रो  यह  अताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरंकांर  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कतिपय  व्यापारियों  की  मदद  हेतु
 नगर  टेलीफोन  निगम  लिलिटेड  के  कमंचारी  बिदेशों  में  विशेषतया  खाड़ी  के  देशों  में  टेलीफोन  करने  के

 लिए  कुछ  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  की  टेलीफोन  लाइनों  का  दुरुपथोग  कर  रहे

 क्या  सरकार  ने  इस  सामंले  की  सो०  बी०  आई०  द्वारा  जांच  करवाते  के  निर्देश  दिए

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 बदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  प्रकार  की  गे  र-कानूनी  गतिविधि  को  रोकने  के

 लिए  सरकार  का  कौन-फौत  से  कदम  उठाने  का  विचार

 संचार  भष्त्रालेय  में  उपमन्त्रो  पौ०  थो०  शगंया  माथड़्‌  महानगर  :  हूं  ।  तरवार  को

 ऐसी  कुछ  बारदातों  का  पता  चला  है  ।

 जब  कभी  ऐसा  कोई  मामला  जानकारी  में  आता  है  तो  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  के

 सतकता  तस्त्र  द्वारा  केक्रीय  जांच  ब्यूरो  के  साथ  भिलकर  संयुक्त  छापे  डाले  जाते

 महानगर टेलीफोन निगम लि० के सतर्कता स्टाफ और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ढ्वारा



 लिखित  उत्तर  30  1992

 ———  ——$—

 को  डाले  गए  संयुक्त्र  छापे  के  दौरान  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  का  एक  करमंचारी  एस०  टी०

 आई०  एस०  डी०  कालों  के  लिए  टेलीफोन  सुविधा  का  दुरुपयोग  करने  का  दोषी  पाया  गया  ।  कमंचारी

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।

 ऐसे  गैर  कानूनी  कार्य  को  रोकने  के  उद्दंश्य  से  विभागीय  अधिकारियों  के  साथ  मिलकर

 कार्य  करने  के  लिए  मद्रास  और  कलकत्ता  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  चार  विशेष  सेल
 स्थापित  बिए  जा  रहे  हैं  भौर  यह  प्रत्येक  सेल  एक  पुलिस  अधीक्षक  के  अधीन  काय  करेगा  |  दूरसचार
 विभाग  के  सतकंता  संगठन  की  जांच  करने  और  उपचारात्मक  उपायों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  एक

 उच्च  स्तरीय  समिति  भी  गठित  का  जा  रही

 पश्चिम  बंगाल  में  सहायताप्राप्त  व्च्चत  परियोजनाओं

 में  आपातित  उपकरणों  का  उपयोग

 994.  हा०  लाल  बहादुर  राबल  :

 श्री  एम०  थी०  चन्द्रशसर  मति  :

 श्री  नोतिश  कुमार  :

 थी  सुकदेव  पातवान  :

 थी  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदिय  :

 श्री  वी०  श्रीनिवात  प्रसाद  :

 क्या  विद्यत  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  अपनी  सह्टायता  प्रदत्त  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  में  स्ववेशी  उपकरणों

 तथा  अतिरिक्त  पुर्जों  के  उपलब्ध  होने  के  वावजूद  आयातित  उपकरण  तथा  पुर्जे  इस्तेमाल  करने  को  शर्ते

 लगायी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बया  है  और  उसके  क्या  कारण

 विछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  अ्रत्येक  ब्ष  उपरोक्त  उपकरणों  तथा  पुजों  के  भायात  पर

 कितनी  राशि  व्यय  की  ओर

 ताप  बिद्युत  परियोजनाओं  में  स्वदेशी  उपकरणों  का  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया

 कार्यवाही  की  है  ?

 विद्यस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्द्रौ  कल्पसाथ  :  से  विश्व  बेंक  द्वारा

 न्वित  बी  गई  परियोजनाओं  के  मामले  बेंक  के  साथ  स्पष्ट  रूप  में  यह  सहमति  है  कि  दिए  गए  ठेकों

 के  तहत  परियोजनाओं  के  लिए  उपस्करों  को  बेंक  द्वारा  प्रत्याशित  बी०  भार०  डी०

 ऋणीं  तथा  आई०  ढी०  ए०  फ्रेडिट  के  हहत  व्यवस्था  किए  जाने  हेतु  दिशा-निर्देशोंਂ  के  अनुरूप

 नुसार  की  जाएगी  जिसके  स्वदेशी  बोलीदाताओं  को  भी  शामिल  किया  जाता  बल्कि  वास्तव

 में  स्वदेशी  निर्माताओं  को  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पश्॒त्मिक  बोली  के  मामले  में  कुछ  प्राथमिकता  दी  जाती

 जिससे  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  फर्मों  के  साथ  स्पर्धा  करने  में  आस्रानी  हो  ।
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विश्ब  बैंक  से  सद्गायता  प्राप्त  तथा  विद्युत  परियोजनाओं  ५.  लिए
 उपस्करों  तथा  फुटकर  पुर्तों  के  आयात  पर  ब्यय  की  गई  राशि  निम्नवत्‌  है  .--

 रुपए

 वर्ष  आयात  हेतु  जारी  की  गई  राशि

 1:  89-90  3,44.90

 1990-91  45.06

 1991-92  1,67,21.46

 ]

 विवेशों  एअरलाएनों  का  परिचालन

 995.  डा०  राजागोपालन  धोधरण  :

 थी  प्रकाश  वो  ०  पाटोल  :

 क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  बिमान  उड़ाने  के  एअर  इण्डिया  के  अधिकार  को  लिए  बिना  भारत  में

 विदेशी  एअरलाइनों  के  परिचालन  की  अनुमति  देने  का  फोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 गया  सरकार  के  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  एअरलाइनों  के  विमानों  को  उतरने  की  सुविधाएं  प्रदान
 की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सोगर  विमानन  ओर  परयंटल  घंत्रो  साधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्त  भहों  उठता  ।

 और  अल्तर्राष्ट्रीय  हवाई  कंपनियों  को  भ्वतरण  सुविधाएं  द्विपक्षीय  हवाई  सेवा  करार
 के  अधीन  दी  जाती  है|  मे  सुधिधाएं  सामान्यतः  परस्परना  के  सामान्य  स्वीकृत  सिद्धांत  के  भाधार  पर  दी

 जाती  हैं  |

 996.  थी  एन ०  के०  बालियान  :  क्‍या  सचता  और  प्रसारण  सन्‍त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ककिः
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 क्‍या  सरकार  का  विल्‍्ली  में  अत्ोरंजन  कर  नीति  पर  पुतविचार  करने  का  प्रस्ताव
 भोर

 यदि  तो  लत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्‍या

 सचना  ओर  प्रसारण  मम्त्रालय  पमें  उपसग्धी  गिरिजा  ओर  संविधान

 में  राज्य  की  सूची  की  प्रविष्टि  संध्या  62  राज्य  सरकारों  को  फिश्मों  के  प्रदशत  के  लिए  मनोरंजन  कर

 लगाने  की  पूर्ण  शक्तित  प्रदान  करती  केन्द्रीय  सरकार  क  पास  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  निर्देश  जारी

 करने  की  सांविधिक  शक्षितयां  नहीं  है  ।

 राज्यों  में  हिस्दो  समाचार  बलेटिनों  का  द्रबशंत  प्रसारण

 997.  भी  राम  पूजन  पढेल  :  क्‍या  सूखना  ओर  प्रसारण  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  हिन्दी  समाचार  बुलेटिन  का  देश  के  कतिपय  भागों  में  प्रसारण

 नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  और  ऐसा  किए  जाते  के  कारण  कया  ओर

 सभी  राज्यों  में  दूरदर्शन  हिन्दी  समाचार  बुलेटिन  प्रसारित  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए

 गए  हैं  ?

 सथना  और  प्रसारण  मस्त्रालय  में  उपमस्त्रो  विरिजा  से  हिन्दी  के

 राष्ट्रीय  समाचार  बुलेटिन  दूरदशन  केन्द्र  मद्रास  को  छोड़क  सभी  केन्द्रों  द्वारा  रिले  किए  जाते

 नाडु  सरकार  के  अनुरोध  पर  दूरदशंत  मद्रास  द्वारा  इस  बुलेडिन  को  रिले  करना  बन्द  कर  दिया

 गया  था  |  मद्रास  केन्द्र  से  इस  बुलेटिन  को  फिर  से  शुरू  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 तेनूघाट  ताप  बिद्युत  परिधोजना

 998,  श्री  शिबू  सोरेन  :  क्‍या  विद्युत  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेनूघाट  ताप  विद्युत  परियोजना  का  निर्माण  कायं  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  धतराशि  ऊ्च  की  गयी  है  और  प्रथम  बरभ  में  इससे

 किसनी  बिजली  का  उत्पादन  की  सम्भावना  और

 (a)  ऐसे  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  है  जिनकी  भूमि  को  इस  परियोजमा  के  लिए

 अधिग्रहीत  किया  गया  था  और  कितने  व्यक्तियों  को  अभी  भी  रोजगार  दिया  जाना  बाकी  है  ?

 बविज्ञुत  प्रस्तालय  में  राज्य  अम्त्रो  कश्पनाथ  नहीं  ।  1979  में
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 त3+++++त+नतनननतनत+  $$

 स्वीकृति  की  गई  तेनघाट  ताप  विद्युत  परियोजना  (2X 210  का  निर्माण  का  पूरा

 नहीं  हुआ  है  ।

 परियोजना  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  कारणों  में  ये  शामिल  भूमि  अधिग्रहण  में
 भेल  के  साथ  टरनं-की  आधार  पर  ठेके  को  अध्तिम  रूप  दिए  जाने  में  निधियों  की  कमी

 सम्बन्धी  कार्यस्थल  पर  कानून  तथा  ब्यवस्था  सम्बन्धी  स्टेक  को  तेयार  करने  में
 विलम्ब  तथा  स्टार्ट-अप  विद्युत  की  उपलब्धता  में  विलम्ब  ।

 हम  परियोजना  पर  1992  तक  675.82  करोड़  रुपए  की  राशि  खचचे  की  जा  चुकी
 है  ।  परियोजना  के  प्रथम  चरण  के  पूरा  होने  पर  कुल  420  मे०  बा०  बिजली  का  उत्पादन  होने  की
 प्रत्याशा  है  ।

 तेनूघाट  विद्यत  निगम  लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  366  जिनक्की  भूमि
 ग्रहीत  की  गई  को  रोजगार  उपलब्ध  करा  दिया  गया  जिला  प्रशासन  ने  उन  लोगों  की

 अतिरिक्त  सूची  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  जिन्हें  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  पर  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।

 प्रतारण  परिषद्‌  का  गठन

 999.  श्री  रथि  राय  :

 श्री  साईमत  सरास्डोी  :

 क्री  नारायमभाई  जमलाभाई  राठवा  :

 बाण  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  हु  में  प्रसारण  परिषद्‌  का  गठन  किया

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 परिषद्‌  के  सदस्यों  क ेनाम  और  उनको  क्‍या  विशिष्ट  कार्य  नियत  किया  गया  !

 पृचना  ओर  प्रसारण  सात्रालय  में  उपसन्त्री  गिरिजा  हां  ।

 सरकार  ने  दूरदर्शन  के  मैंद्रो  चैनलों  और  आकाशवाणी  के  एफ०  एम०  चैनलों  पर  समय  कआ्राबंटन  करते

 की  स्कीम  के  अन्तगंत  समय  प्रसारण  समितिਂ  का  गठन  किया  समिति  के  अध्यक्ष  और

 सदस्यों  के  नाम  एवं  उसके  कार्यों  की  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विधरण

 प्रसारण  परिषद  भारतीय  समय  प्रतारण  ससितति  के  कृष  में  पुन.नामित
 किया  गया  के  अध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  नाम  ओर  कार्य

 श्री  पी०  एस०  देवधर  अध्यक्ष
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 2.  सुश्री  मृणाज  पाण्डें  सदस्या

 3.  श्री  निशिल  चत्रवर्ती  सदस्य

 4.  श्री  हबीब  तनवीर  सदस्य

 5.  श्री  अनिल  बोरडिया  सदस्य

 6.  डा०  कपिला  वात्सयायन  सदक्ष्या

 7,  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  का  एक  प्रतिनिधि  पदेन  सदस्य

 ४.  जब  दूरदर्शन  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  विचार-विमर्श  पदेन  सदस्य

 हो  तो  दूरदर्शन  के  महानिदेशक  और  इंजीनिपर-इन-चीफ

 9.  जब  आकाशवाणी  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  विचार-विमर्श  पदेन  सदस्य

 हो  तो  अ।काशवाणी  के  महानिदेशक  और  इंजीनिय  र-इन-घीफ

 समिति  के  कार्य

 टेलीविजन/रेडियो  चेनल  पर  समय  आवंटित  करने  के  प्रयोजन  से  सावंजनिक

 सुचना  जारी  कर  व्यक्तियों  जो  भारत  के  नागरिक  होंगे/कम्पतियों  से  जिनमें  भारतीय

 शेयर  होल्डरों  का  बहुमत  होगा/भागीदारी  कर्मों  जिनके  समस्त  भागीदार  भारत  के

 नागरिक  आवेदन  आमृत्रित  करेगी  ।

 आकाशढाणी/द्रदर्शन  के  चेनलों  पर  कार्यक्रमों  के लिए  लाइसेंस  जारो  करेगी  और

 उपयुक्त  समय  का  आबटन  करेगी  ।

 लाइसेंसधारी  द्वारा  टेलीकास्ट/प्रसारित  कार्यक्रम  की  समीक्षा  करेगी  |

 लाइसेंसों  के आस्थगन  और  रहुकरण  पर  विचार  निर्णय  कारंवाई  करेगी  ।

 चँनलों  पर  कार्यक्रमों  के  लिए  गुणवत्ता  क ेआयाम  तय

 इस  योजना  के  अन्तगंत  लाइसेंसधारियों  द्वारा  टेलीकास्ट/प्रसारित  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में

 शिकायतें/कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  मंत्र  प्रस्तुत  करेगी  ।

 लम्गित  विद्युत  परियोजनाएं

 1000.  प्री  पाला  के०  एम»  संब्यू  :

 डा०  के०  एस०  सोखम  :

 श्री  फोडोकुग्नोल  सुरेश  :

 थी  एस०  बो०  योरात  :
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 श्री  श्रो  चाइल  जान  अंजलोज  :

 क्री  के०

 लिब्ित  उत्तर

 खोमती  केसरवाई  सोनाजो  को  रसागर  :

 क्या  विद्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीक्ृति  हेतु  लम्बित  तमिलनाडु  और  महू  राष्ट्र
 की  जल  विद्युत  और  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कया

 इन्हें  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  विलम्ब  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  ओर  इनके  कब  तक  चाल  होने

 की  सम्भावना  है  ?

 विध्यत  मंत्रालय  के  राज्य  स्त्री  कल्पनाथ  :  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 मोदन  किए  जाने  के  लिए  तमिकनाडु  और  महाराष्ट्र  को  निम्नलिखित  विद्युत  परियोजनाएं  लम्बित

 क्‍33+-+-+++-न-+न-+-न-+-न+मनन-मभ»«+ननननकमम

 हैं  :--

 कमस  ०  पथ  रियोजना  का  नाम  बतंमान  स्थिति

 1  या  2  3

 केरल

 1.  प्रथानकुद्टी  2x  120

 मे०्मा०

 2.  अदिरापल्‍ली  (22

 3.  ब्रह्मपुरम  के  समीप  डी०जी  विद्युत

 संयंत्र  (100  मे

 ०जी०  विद्यत  संयंत्र

 0

 कसार  कोडे

 विद्वत

 $,  नद्ठाकारा  के  समीप  डी०जी०  विद्युत

 संयंत्र  (120

 के०वि०  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी-आधिक  दृष्टि
 से  स्वीकृत  कर  दी  गई  पर्यावरण  एथं  बन

 लय  की  स्वीकृति  प्रतीक्षित  है  ।

 --

 सभी  प्रकार  के  लिकेज/टिप्पणी  के  उत्तरों  ओर

 भद्यतन  परियोजना  रिपोर्ट  प्रतीक्षित
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 1.  पेरालयार  25

 2.  पिललईपेहमलनल्लूर

 (300

 3.  पिहलईपेरूमलनल्‍लूर  सी०सी  ०जी  ०टी  ०

 (300

 4.  उत्तर  मद्रास

 (19८  500

 5.  श्री  मुशनाम  में  लिग्नाइट  आधारित

 ताप  विद्युत  केन्द्र-मंसस  तमिलनाडु

 इंडस्ट्रीज  कंप्टिव  पावर  कारपोरेशन

 लि०  प्रवतंक  मंसर्स

 जी०  एम०  स्वामी  एसोसिएट्स

 (1>८210  मे  एक

 (1X2'0  दो

 महाराष्ट्र

 1.  भीबपुरी  पम्पड़  स्टोरेज  स्कीम

 (1x  90

 2.  १०  महाराष्ट्र  ता०वि०के  ०  एसं०

 ई०्बी०  (500  मे०

 3.  पिम्पलगांव  जोगे  पम्पड़  स्टोरेज

 (2X  300

 340

 30  199?

 3
 a  5५5

 के०्थि०प्रा०  हारा  तकनीकी-आर्थिक  दृष्टि  से
 मस्मोक्न स्वीकृत  कर  द्री  गई  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय

 की  स्वीक्षुति  प्रतीक्षित  है  ।

 के०वि०्प्रा०  द्वारा  तकनीकी-आर्थिक  दुष्टि  से

 स्वीकृत  कर  दी  गई  है  और  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय

 की  प्रतीक्षा  है  ।

 सभी  प्रकार  के  लिकेज/स्वीकृतिपां  प्रतीक्षित  हैं  ।

 के०वि०प्रा०  ने  मैं>०  जी०एम०  स्वामी  एसोसिएट्स

 को  13-11-91  को  सूचित  किया  है  कि  यहू  प्रस्ताव

 व्यवहारिक  प्रतीत  होता  है  और  विभिन्‍न  निवेश

 सुनिश्बित  किए  जाने  के  लिए  वे  कायंवाही  कर

 सकते  हैं  और  आगे  विचार  किए  जाने  के  लिए  2

 महीने  के  अन्दर  अद्यतन  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  सकते

 के०  बि७  प्रा०  द्वारा  तकनोकी-आध्िक  दृष्टि  से

 स्वीकृत  कर  दी  गई  है  और  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय
 ०  ०  का

 की  प्रतीक्षा

 नें  दी
 --

 पर्थाबरण॑  दृष्टि  से  स्वीकृति  लम्बित  है  ।  कैं०  थिं८

 प्रा०/के०्ज०  आयोग  की  दिप्पणियों  के  उत्रों  को

 प्रतीक्षा  है  ।
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 2  ना
 नियत  5  a

 3

 4.  दभोल  के  समीव  में०  कान्फिडेन्स

 शिविंग  कं०  लि०  महाराष्ट्र  का  बजरा

 स्थित  विद्युत  संयत्र  (110

 कि rrਂ

 सभी  प्रकार  के  लिफेज/स्बीकतियां  प्रतीक्षित  हैं  ।

 5.  में०  एनरोन  पावर  कारपोरेशन  यू०

 एस  ०ए०  तथा  जनरल  इलेकिदृक
 रेशन  यू०एस  ०ए०  का  दभोल  सी०सी०

 जी०्ट।०  (2000  2550

 तकनीकी-आधिक  दृष्टि  से  स्त्रीकृत  किया  जाना  झौर  निवेश  सम्बन्धी  अनुमोदन  विभिन्‍न

 घटकों  पर  निर्भर  करता  है  जिनमें  के०वि०प्रा०  और/अथवा  के०  ज०  आयोग  की  विभिन्‍न  टिप्पणियों  /

 प्रक्षणों  के  उत्तरों  में परियोजता  अधिकारियों  से  श्राप्त  परियोजना  रिपोर्ट  की  विभिम्न  निवेशों

 की  उपलब्धता  तथा  इंधन  की  कोयले  की  गोदी  सम्बन्धी  जल  की

 लब्धता  जैसी  पर्बावरण  एबं  बन  सम्बन्धी  वृष्टि  से  विधियों  सम्बन्धी  बाध।ए  आदि

 शामिल  हैं  |  इसको  महेतजर  रखते  हुए  यह  अनुमान  लगा  पाना  कि  सभी  सम्बन्धितों  से  अपेक्षित  सांविधिक

 स्वीक्ृतियां  प्राप्त  करने  और  अवतः  सम्बन्धित  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  कितता  समय

 लगेगा  ।

 कम्प्यूटर  तथा  टेलोफोन  क्षेत्र  के  लिए  य्रोपोय  समुदाय  सहायता

 1001.  क्री  राम  सिह  काएवां  :

 प्रो०  रोशा  धर्मा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोरीय  समुदाय  से  कम्प्यूडदर  तथा  टेलीफोन  क्षेत्रों  के  लिए  कुछ  सद्वाथता  सम्जन्धी

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कामंवाही  की  गई  है  अंथबा  किये  जाने  का  विचार

 संथधार  मंत्रालय  में  उपभंत्रो  पो०  बो०  शंगंया  सायडे  :  (%)  मे  भारत

 सरकार  और  यूरोपीय  देशों  के  संगठन  ई०  के  बीच  तकमीकी  सहयोग  ओर  दूरसंचार  के

 विभित  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञों  के  आदान-प्रदान  के  लिए  1991  में  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर
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 किए  गए  समझ्नौता  ज्ञापन  के  तहत  ही  कुछ  भारतीय  इन्जीनियरों  को  विभिन्‍न  योजनाभों  के  अन्तर्गत

 विदेश  भेजा  गया  था  ।  इसके  भारत  ओर  यूरोपीय  देशों  के  बीच  भाईनेट  पर  डाटा  दृण्टरचेंज
 के  आदान-प्रदान  के  लिए  1992  एक  कार्यस्थल  की  भी  स्थापना  की  गई  है  ।

 स्वतन्त्रता  सेनामियों  को  टेलीफोन

 1002.  श्री  जनादंन  मिश्व  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  स्वतन्त्रता  सेन!नियों  को  वरीयता  के  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  देने

 का  विचार  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  यह  सुविधा  कब

 तक  उपलब्ध  कराये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संजार  मंत्रालय  में  उपपरस्त्रो  पो०  थी०  रंया  और  स्वतन्त्रता

 सेनानी  15  1992  में  सेनानीਂ  श्रेणी  के

 अन्तगंत  सर्वोच्च  अग्रता  के  आधार  पर  एक  टेलीफोन  कनेक्शन  के  हकदार  हो  गए  इससे  पूर्व  स्वतंत्रता

 सेनानी  विशेषਂ  श्रेणी  के  अन्तर्गत  एक  टेलीफोन  का  पजीकरण  करने  के  हकदार
 थे  ।  निर्धारिए  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  वाला  प्रत्येक  स्वतन्त्रता  सेनानी  इस  श्रेणी  के  अन्तर्गत  उस  स्थान

 पर  एक  टेलीफोन  कनेत्शन  पाने  का  हकदार  है  जहां  वह  सामान्यतः  निवास  करता  इस  श्रृणी  के

 अन्तगंत  कोई  संस्थापना  फीस  वसूल  नहीं  की  जाती  है  और  सामान्य  किराए  का  केवल  आधा  हिस्सा  द्दी
 प्रभायं  होता  है  ।

 नये  पर्यटन  रथल

 003.  भ्री  राजेश  कुमार  :

 झोमती  शोला  गोसम  :

 क्या  नागर  विभानन  ओर  पयेटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विकास  हेतु  सरकार  ने  किम्द्दी  नये  पर्यटन  स्थलों  का  पता  लगाया

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  1990-91,  1991-92  और  1992-93  में  आज  तक  कुल  कितनी  राशि
 अभावदित  की  गई  है  7

 सागर  विमानम  और  पयंटन  भन्‍्त्री  माधवराव  :  से  नए  परयंटक  स्थलों
 का  अभधिनिर्धारण  ओर  विकास  करना  युरुवतया  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेबारी
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 केन्द्र  सरकार  पयंटन  की  भाधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  उनके
 पारस्परिक  प्राथमिकता  और  धन  की  उपलब्धता  के आधार  पर  आर्थिक  सहायता  प्रदान  करती

 है  ।

 )

 शाज्यों  के साई  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 1004.  प्रो०  राता  रावत  :

 को  आर  सुरेसत्र  रेडडो  :

 कया  जल  संसाधन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जल  संसाधनों  और  सिंचाई  संज्रियों  के  दसवें  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  च।लू  परियोजनाओं

 को  शीघ्र  पूरा  करने  तथा  आठवीं  योजना  अवधि  में  पूरा  करने  पर  बल  दिया  गया

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  अन्य  क्या  सिफारिशें  की  गयी

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  राज्य  मंत्रियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 अभी  तक  लम्बित  अथवा  अधूरी  जल  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाने  के  सुझाव  दिए  गए  थे  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्यावरण  :  जी  हां  ।

 इस  सम्मेलन  में  की  गयी  सिफारिशें  विबरण-|  में  दी  गयी

 राज्य  जिन्होंने  सम्मेलन  में  भाग  लिया  की  सूची  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 इस  सम्मेलत  ने  आठवीं  योजना  अबा४  के  दौरान  जो  निर्माण  के  उन्‍नत  स्तर

 पर  को  पूरा  अभिज्ञात  की  गयी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  काये  योजनाएं  प्रतिपादित

 परियोजनाओं  की  प्रगति  का  निकट  प्रबोधन  करने  तथा  उनकी  प्रगति  की  व्यापक  रूप  से  तिमाही

 पुनरीक्षा  करने  के  लिए  अपेक्षित  नित्रयों  क  वर्ण  आवंटन  को  सिफारिश  की

 राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  क ेजल  संसाधन  तथा  सिचाई

 मत्रियों  के  2।  1992  को  आयोजित  बसवें

 राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  की  गई  लिफरिशे

 सद  सं०  ।  :  तिचाई  परियोजताओं  का  विसपोषण

 (i)  संसाधनों  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  है  कि  निधियों  को  थोड़ा-थोड़ा
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 करके  नहीं  दिया  जांए  तथा  निर्माण  की  उन्‍नत  अवस्था  पर  परियोजनाओों  के  लिए  भ्रपेक्षित

 निधियां  आबटित  की  जानी  छादिए  ताकि  उन  परियोजनाओं  को  आठवीं  योजना  में  पूरा
 करना  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 राज्य  सरकारें  आठवीं  योजना  के  दोरान  अभिज्ञात  की  गयी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने

 के  लिए  वर्षबार  व्यापक  कार्ययोजना  तैयार  करेंगी  तथा  उनको  प्रभावशाली  ढंग  से  अमल

 में  लायेंगी  तथा  प्रत्येक  के  लिए  अपेक्षित  निधियां  भाबंटित  करेंगी  ।

 (i

 (iii)  राज्य  सरकारें  इन  परियोजनाओं  की  प्रगति  का  निकटता  से  प्रधोधन  व्यापक

 तिमाही  पुनरीक्षा  करेंगी  तथा  केन्द्रीय  जल  जल  संसाधन  मंत्रालय  तथा  योजना

 आयोग  को  इसको  सूचला

 (५)  राज्य  सरकारे  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए  अत्यावश्यक  नई  परियोजनाओं  को

 शुरू  करने  के  वास्ते  सिचाई  क्षेत्र  को योजना  आबंटन  बढ़ाने  पर  विचार  कर  सकतो  हैं  ।

 संसाधनों  को  बढ़ाने  के लिए  प्रदान  किए  जा  रहे  क्षेत्रीं  क ेलाभभोगियों  से  प्रसार

 लेने  पर  विचार  कर  सकती  हैं  ।

 पद  सं०  2  :  सिखाई  परियोजनाओं  से  जल  आपूर्ति  का  प्राधधान

 (i)  राष्ट्रीय  जल  मीति  के  अमुरूप  सिंचाई  तथा  बहु-प्रयोजनी  परिवोजनाक्षों  में  मानवों  और

 जानवरों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पेयजल  घटक  की  शामिल  किया  जाना

 चाहिए  ।

 ऐपी  उद्देश्यपृ्ण  परियोजना  तैयार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  शहरी  और  ग्रामीण  जल

 आपूर्ति  विभागों  के  विशेषज्ञों  को शामिल  करते  हुए  एक  बहु-विषयक  यूनिट  बनाएगी  ।

 राज्य  सरकारें  वित्तरोषण  और  निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  उचित  समन्वय  भी

 सुनिश्चित  करेगी  ताकि  परियोजनाओं  के  पेयजल  घटक  से  सम्बन्धित  कांयं  अन्य  घटकों  के

 समरूप  बल  सके  ।

 सद  सं०  3  :  जल  संसाधन  परियोजनाश्ों  के  लिए  पर्यावाणित  तंपारी

 प्रत्येक  राज्य  ये  गठित  करेगा  :

 ()  पर्यावर्णीय  चिस्ताओं  वाली  जल  संसाधन  परियोजनाओं  के  प्रतिपादन  और  क्रियास्वयन  में

 परियोजना  प्राधिक्रारियों  की  सहायता  करने  के  लिए  सम्बन्धित  सचिब  की  भध्यक्षता  में

 जल  संसाधन  कृषि  मत्स्य

 स्वास्थ्य  आदि  जंसे  क्षेत्रों  के विशेषशों  को शामिल  करके  एक  पर्यावर्णीय  बहु-विषयक

 (1)  पर्यावरणीय  आंकड़े  एकत्र  रखने  और  उनमें  धुधार  के  लिए  पर्यावरणीय  आंकड़ा  बैंक

 ओर
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 (ni)  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  पर्यावरण  सम्बन्धी  सुरक्षा  उपायों  के

 क्रियान्दयन  को  देखने  के  लिए  एक  राज्य  स्तरीय  पर्यावर्णीय  प्रबोधन  तन्त्र  ।

 सद  सं०  4  :  जल  संसाधन  परियोजनाओं  के  लिए  पुनर्वास  उपाय

 (i)  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  टिप्पणियों  पर  विवार  करने  के  बाद  पुनर्स्थापन  और  पुनर्वास
 राष्ट्रीय  नीति  के  मसौदे  को  नया  रूप  दिया  जायेगा  तथा  तीन  महीनों  के  अन्दर  अनुमोदन
 के  लिए  राष्ट्रीय  जल  संत्ाधन  परिषद  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 (॥)  राष्ट्रीय  नीति  के  मसोदे  में  दिए  गए  सिद्धांतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  राज्य

 स्थापन  और  पुनर्वास  पर  अपनी  बिस्तुत  नीति  तैयार  करेगा  ।

 (iii)  अस्तराज्यीव  परियोजताओं  के  सम्बन्ध  में  जहां  जलमस्तनता  केवल  एक  राज्य  तक  सीमित

 है  सामान्यतवा  उत्राज्य  की  पुनर्स्थापन  और  पुनर्वास  नीति  लागू  जहां
 मग्नता  एक  से  अधिक  राज्य  में  है  वहां  एक  एकीकृत  सइमत  नीति  जो  विशेषरूप  से  उस
 परियोजना  के  लिए  भागीदार  राज्यों  द्वारा  त॑यार  की  जायेगी  ।

 मद  सं०  5:  कमान  क्ष त्र विकास  कार्यक्रम

 (i)  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  को  कमान  क्षेत्र  प्रबन्ध  कार्यक्रम  के  रूप  में  मान्यता  दी  जाएगी
 ताकि  इसे  बहु-विषयक्  बनाया  जा  सके  और  इसका  प्रभावी  क्रियान्वयन  किया  जा  सके  ।

 (ii)  सम्पूर्ण  तिषाई  नेटवर्क  तथा  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  का  नियन्त्रण  परियोजना  ह्तर
 पर  एकल  अभिकरण  दे  अन्तर्गत  रक्ा  जाता  चाहिए  ताकि  सिंचाई  जल  भापूति  की

 सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 (४)  जल  उपयोग  में  सुधार  करने  और  सुक्षम  स्तर  पर  अवसंरचनात्मक  देखरेख  के  लिए
 किसानों  के  संघों  के  जरिए  माइनर  के  सिंचाई  जल  के  वितरण  को  प्रोत्साहित  किया  जानता

 चाहिए  ।

 सद  सं०  6  :  लधू  सिलाई  ढेंकों  का  पुनर्स्याषन

 (i)  सम्बन्धित  राश्यों  द्वारा  बतंमान  टेंकों  को  पहले  से  विकश्तित  सिंचाई  क्षमता  को  तत्काल

 पुनः  प्राप्त  करने  की  मम्भावना  के  आधार  यदि  मितध्ययी  के  पुनर्वास/अझाधुनिकी-
 करण  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 (1)  बे  ऐसे  कार्यों  क ेलिए  समेकित  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  तथा  जहां  आवश्यबः

 उन्हें  बाह्य  सहायता  की  सूची  में  रखें  ।

 (॥)  भारत  सरकार  जवाहर  रोजगार  योजना  प्रावधानों  से  ऐसे  कार्यों  क ेवित्तपोषण  पर  विचार
 करें  ।
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 नदी  घाटी  क्षेत्र  में  मृदा  संरक्षण  और  एकीकृत  बाटरंशेड  प्रबंधन  को  भौजदा  केन्द्रीय

 जित  योजनाएं  चाल  रहेंगी  |  आवाह-क्षेत्र  के  सुकार  में  जो  लागत  आयेगी  उसको  नदी

 घाटी  परियोजना  की  लागत  के  साथ  मेहीं  जोड़ा  जाता  चाहिए  बंयोंकि  प्राथमिक  रूप  से

 इस  सुधार  की  आवश्यकता  भूमि  के  छ्वास  को  रोकने  और  उसकी  उत्पादकता  बनाए  रखने

 के  लिए  राज्य  भी  आवाह  श्र॑णी  में  ऐसी  ही  परियोजनाएं  कुछ  छोटे  सिंचाई  टेकों  में

 चलायेंगे  जहां  इस  प्रकार  के  मुदा  ह्वास  की  संभावनाएं  हैं  ।

 सद  सं०  8  :  भूमिगत  जल  के  स्तर  को  बढ़ाने  के  कार्य क्रम

 ()  भूमिगत  जल  विकास  के  कारण  देश  के  कुछ  क्षेत्रों  मे ंभूमिगत  जल  का  स्तर  गिर  गया

 वहां  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  भूमिगत  जल  के  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  कदम  उठायेगी
 है

 (0)  जिन  हाइड्रोजियोलोजिकल  क्षेत्रों  मे ंमूमिगत  जल  बढ़ाने  की  तकंनीक  विकसित  की  गई  है

 वहां  भूमिंगत  जल  स्तर  सुधार  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  कंरमे  पेर  विचार  भाठवीं

 पोजना  में  केन्द्र  सरकार  केन्द्रीय  प्रयोजित  स्कीमों  के  माध्यम  से  राज्यों  की  इस  काये  में

 मदद

 (iii)  केस्वीय  भूमिगत  जल  बो्ड  इस  प्रकार  के  खोजपूर्ण  और  चालू  परियोजनाओं  को  उपयुक्त
 प्रौद्योगिको  को  हाइड्रोजियोलोजिक  स्थितियों  में  बहां  मौद्योगिकी  अभी  बनानो  है  परखते

 हैतु  इनके  निबटान  में  शीघ्रता  ला  सकती  है  ।

 भद  सं०  9  :  बाढ़  प्रवन्‍्धत

 (i)  बाढ़  क्षेत्रों  में  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  और  विकास  कार्यों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मूलभूत
 नागरिक  सुविधाओं  को  बाढ़  से  बचाव  के  समय  बनाए  रखने  के  उपायों  को  उच्च

 मिक्रता  दी  जायेगी  जिससे  बहां  के  लोगों  की  दैनिके  दिनचर्या  पर  बाढ़  से  पड़ने  वाले

 विपरीत  प्रभाव  को  कम  किया  जा  सके  ।

 (7)  नियामक  तंत्र  के  बाढ़  मंदानों  में  आवासीय  तथा  विकांसात्मक  कार्यों  से  बाढ़  क्षतियों

 में  बढ्धि  होती  जब  तक  बाढ़  मंदान  जोनिंग  पर  विधान  नहीं  बना  लिया  तब

 तक  राज्य  सरकारें  बाढ़  मैदानों  में  ऐसे  कार्यों  के  नियमन  के  लिए  उपयुक्त  प्रशासनिक

 उपाय  शुरू

 (iii)  वर्तमान  नेटवर्क  का  अधुनिकीकरण  करते  सभी  बाढ़प्रवण  बेसिनों  में  बाढ़  पृर्वानुमान
 नेटबर्क  स्थापित  करते  की  मावश्यकता  है  ।

 (९)  लोगों  में  जागहुकता  उत्पस्त  करने  और  बाढ़  प्रथन्ध  में  लोगों  की  भागीदारी  सुनिश्चित
 करने  कै  लिए  बाढ़  खतरा  मानचिंत्र  प्राथमिफता  के  आधार  पर  तैयार  किए  जाने  चाहिए  ।
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 मद  सं०  10  :  सिचाई  प्रधन्ध  नोति

 (i)  सम्मेलन  मोटे  तौर  पर  जल  के  इष्टतम  उपयोग  के  लिए  सिंचाई  प्रणाल्यों  के  सपुबित
 प्रबंध  और  प्रचालन  एवं  संयुकत  किसानों  की

 रख-रखाव  जल  प्रशिक्षण  आदि  ज॑से  दिश्ञा-निर्देशों  के  बारे  में  इस  नीति  में

 बल  देने  पर  सहमति  हुई  क्योंकि  इससे  उत्पादकता  बढ़ाते  हुए  जल  की  बचत  में  मदद
 मिलेगी  ।  डिप  जंसे  सफल  सिद्ध  प्रोद्योगिकी  जिसमें  पर्याप्त  प्रोत्साहन  भी  शामिल

 लागू  करने  की  सिफारिश  की  गयी  ।

 (ii)  सम्मेलन  में  सिफारिश  की  गई  है  कि  राष्ट्रीय  जल  धघंसाधन  परिषद  के  तत्वाधान  में  इस

 नीति  को  शीघ्र  अन्तिम  रूप  दिया

 आसध्र  प्रदेश

 क्री  सी०  रामचरद्र  लघु  सिचाई  सम्भी

 असम

 1.  श्री  जहीरुल  सिंचाई  मन्‍्त्री

 2.  श्री  हरेन  बाढ़  नियन्त्रण  मन्त्री

 बिहार

 श्री  जगदानन्द  जल  संसाधन  मन्‍्त्री

 गजरात

 श्ली  सी०  डी०  मृह  मन्त्री  एवं  जम  संसाधन  मन्‍्त्री

 हरियाणा

 श्री  जगदीश  सिंचाई  एबं  संसदीय  कार्य  मन्त्री

 हिमाचल  प्रदेश

 श्री  विद्या  सिंचाई  एवं  लोक  स्वास्थ्य  मस्त्री

 कर्माटक

 1.  श्री  मल्हारी  यावड़ा  एस०  वृहद  एवं  मध्यम  सिंचाई  मम्त्री

 2,  श्री  के०  एस०  मल्लिकार्जुन  लघु  सिचाई  राज्य  भन्त्री

 147
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 केरल

 श्री  टी०  एम०  सिंचाई  एवं  संस्कृति  मन्जी

 मध्य  प्रवेश

 श्री  र'महित  वित्त  मन्त्री

 भहाराष्ट्र

 1.  श्री  पदमसिह  सिंचाई  मन्त्री

 2.  श्री  रणजीत  सिंचाई  राज्य  मन्त्री

 मणिपुर

 थी  एच०  थोई  थोई  सिचाई  एवं  बाढ़  नियन्त्रण  मन्त्री

 श्री  सी०  डब्ल्यू०  कृषि  एवं  सिचाई  मन्त्री

 श्री  कृषि  शाज्य  मन्त्री

 उड़ोसा

 1.  श्री  बिजय  सिचाई  मंत्री

 2.  श्री  मार०  के०  ग्राम  विकास  मम्त्री

 पंजान

 श्री  एच०  एस०  सिंचाई  एवं  बिद्युत  मन्त्री

 1.  श्री  कैलाश  सिंचाई  मन्त्री

 2.  श्री  भंवर  लाल  कमान  क्षेत्र  विकास  मन्त्री

 श्री  थिरू  एस०  लोक  निर्माण  मन्त्री

 श्री  रतिमोहन  लोक  निर्माण  विभाग  मस्त्री

 148.
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 न  ननफरअ२2>9७नन«न-म-म

 उत्तर  प्रदेश

 श्री  ओम  प्रकाश  सिंचाई  मन्त्री

 पश्चिमो  बंगाल
 क्‍या

 डा०  उमर  लघु  सिंचाई  के  प्रभारी  मर्त्री

 2.  श्री  देवब्रत  सिंचाई  एबं  जल-मार्ग  के  प्रभारी  मन्त्री

 सेल्युलर  मोबाईल  टेलोफोम

 क्षी  पृण्थो राज  डो०  चग्हाण  :

 थो  ग्रवास  काममत  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  महानगरों  में  सेल्युलर  मोबाई  फोनों  तथा  रेडियो  पेजिंग  सबविसेज

 क्षारम्भ  करने  के  लिए  ठका  दिया  है

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  शर्तों  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  भोर  इनमें  शामिल  होने  बाली

 पार्टियां  कौन-कौन  सी

 क्‍या  इन  पार्टियों  ने  देश  में  कोई  उपकरण  बनाने  का  प्रस्ताव  रखा  और

 इस  सम्बन्ध  में  होने  वाला  संभावित  वाषिक  विदेशी  मुद्रा  ख्  कितना  होगा  ?

 संचार  संत्रालय  में  उपसन्‍्त्रो  पो०बी०  रंगंया  :  और  सरकार  ने  सेल्यूलर
 मोबाईल  फोन  का  ठेका  देने  के  लिए  8  बोलीदाताओं  को  अनन्तिम  रूप  से  चुना  चूंकि  एक

 असफल  बोलोदाताओं  ने  अदालत  में  दावा  किया  मामला  न्यायाधीन  है  ।

 चूंकि  निविदा  सैल्यूलर  मोबाइल  सेवा  के  प्रचालन  के  लिए  निविदा  में  देश  में

 इसके  विनिर्माण  की  कोई  शर्त  नहीं  थो  ।

 निविदा  दस्तावेज  में  उल्लिखित  शर्तों  में  से  एक  शर्त  यह  है  कि  विदेशी  मुद्रा  की  सम्पूर्ण

 आवश्यकता  विदेशी  भागीदारों  द्वारा  पूरी  की  जानी  इसलिए  विदेशी  मुद्रा  का  खब  शून्य  है  ।

 महाराष्ट्र  में  देलोफोन  एक्सचेंजों  को  इसलेक्ट्रालिक  एक्सचेशों  में  बदलना

 डा०  गुणवन्त  रामभाऊ  सरोदे  :  कया  संचार  मम्त्री  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे  किः

 मद्दाराष्ट्र जिला-बार टेलीफोन एक्सचेंजों की सख्या कितनी है तथा इनमें से इलेक्ट्रालिक णएक्सचेंजों की संख्या कितनी और
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 चालू  वर्ष  के  दौरान  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदले  जाने  वाले
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का

 जिलावार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  संत्रालय  में  उपसंत्रो  पो०  बी०  रंगेया  ब्यौरे  में  दिए  गए

 ब्यौरे  में  दिए  गए  हैं  ।

 31-10-92  को  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  कार्य रत  देलोफोम  एक्सचेंजों

 ओर  उनमें  से  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंगों  को  जिलेवार  संख्या

 ऋम  जिले  का  नाम  एक्सचेंजों  की  कुल  इलेक्ट्रातिक  एक्सचेंजों  की

 सं०  संख्या  कुल  संख्या

 1  2  3  4

 |  पुणे  न+  111(--1  आर०एल  ०्यू०  62

 2.  थाणे  ध््  66  37

 3.  अहमद  नगर  न  152  69

 4.  ओरंगाबाद  न+  5।  22

 5.  जालना  32  Jw

 लादूर  _  38  24

 7.  बीड  ण्य्य  31  14

 8.  उस्मानाबाद  शा  24  14

 9.  तावेड  न  54  24

 10.  परभनी  न  44  15

 11.  नागपुर
 न  $9(-3  भार ०एस  ०यरू  ०)  32

 12.  अकोला  _  43  19

 13.  अमराबती
 न  51  26

 14.  भान्दा
 न  $0  3868
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 2  3  4

 15...  बुलढाना  —

 56
 56  28

 16.  चन्द्रापुर
 न  36  19

 17.  गड़चिरोली
 न  16  16

 18.  वर्धा
 न  34  22

 19.  यवतमाल
 न  41  17

 20.  कोल्हापुर
 न  80  31

 21.  सोलापुर
 न  70  48

 22...  सिन्धुदुर्ग  तन  37  45

 23.  रत्तागिरि  —  62  20

 24.  सांगली
 न  81

 235.  सतारा  ना  70  29

 26...  नाधिक  गा  117  52

 27.  जलगांव
 न  108  53

 28. |  घुले  —  72  19

 29...  रायगढ़  --  62  49

 बाल  वर्ष  1992-93  के  दोराम  इलेक्ट्रातिक  एक्सलेंजों  में  बदले  जाने  बाले

 टेलोफोन  एक्सचेंलों  के  जिलेबार

 जिले  का  नाम  92-93  के  दोरान  कार्यक्रमानुसार
 बदले  जाने  के  लिए  निर्धारित
 टेलीफोन  एक्सबेंजों  कौ  धंस्षया

 है|  2

 घुले  12



 लिखित  उसर  30  1992

 कम
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 2

 रायगढ़  8

 जलगांव  23

 नासिक  14

 थाणे  10

 रत्नागिरि  21

 सांगली  30

 सिन्धुदुर्ग  6

 सतारा  18

 कोल्हापुर  22

 शोलापुर
 24

 नागपुर
 1

 भौरंगाबाद
 5

 जालना
 2

 बीड  $

 लटूर

 '
 $

 उस्मानाबाद
 4

 नान्‍्देड
 6

 परभनी
 8

 अहमदतगर
 209

 पुणे  हि
 31

 11

 12

 सुंडारा
 9

 बुलढाना
 2

 खन्‍्द्रापुर
 5

 यवतमाल
 ब
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 ]

 कफलकता  विभानपसन  से  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ाने

 1007.  भरी  विजय  कृष्ण  हाण्डिक  ;

 प्रो०  सालिनी  भद्टाआ्राय

 क्या  नागर  विमान  और  पयंटन  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कई  विदेशों  विमान  सेवाओं  ने  कलकत्ता  से  अस्तर्राष्ट्रीय  उड़ाने  भरने  के लिए  सरकार

 से  अनुमति  मांगी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  देश  के  पूर्वि  क्षेत्र  में  मुक्त  उड़ान  नीति  का  विद्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  भन्त्री  साधवराव  :  ओर  नहीं  ।
 तथापि  29  एयरलाइनों  को  कलकत्ता  से  ऊपर  हवाई  यातायात  के  अधिकार  लेकिन  इस  समय  केवल
 आठ  एयरलाइनें  ऐसे  अधिकारों  का  उपयोग  कर  रहो  हैं  ।

 से  (8)  कार्गो  उड़ानों  के  सम्बन्ध  में  स्काई  पालिसीਂ  उन  सभी  हवाई  अड्डों  पर

 जाग  होतो  है  जो  पूर्वी  क्षेत्रों  में  स्थित  हवाई  अड्डों  सहित  अन्तर्राष्ट्रीय  परिचालकों  के  लिए  उपलब्ध  हैं  ।
 हपाई  टेक्सियों  जहां  भी  आवश्यक  हवाई  अड्डा  प्राधिकारियों  के  पृ॑-अनुमोदन  से  देश  में  उन
 सभी  प्राधिकृति  हवाई  अड्डों  के  लिए  परिचालन  की  अनुमति  हैं  जो  निर्धारित  परिघालनों  के  लिए
 उपलब्ध  हैं  ।

 बिल्‍लो  में  भाटी  खबानों  का  चालू  करना

 1008.  धो  ममताज  क्‍या  स्ान  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  भाटी  खातों  को  पुनः  चालू  करने का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  कब  तक  चालू  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  सन्‍आालय  के  राज्य  सम्त्री  बलराम  सिह  :  जी  नहीं  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भाटी  खान  क्षत्र  को  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  वन्य  प्राणी  शरण  स्थल  घोषित  किया  गया  है  ।

 दूरवशंन  धाराबाहिकों  के  चयन  में  अतियमितयाएं

 1009.  थ्रो  चरेतत  पी०  एस०  चोहान  :

 शो  बललभ  पाणिप्रही  :

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :

 शोमती  कृष्णत्र  कौर  :

 रो  अन्ना  जोशी  :

 शो  सरत  कुमार  संगल  :

 डा०  डी०  बेंकटठेश्वर  राव  :

 बया  सूचना  और  प्रसारण  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कछ्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदशंन  द्वारा  प्रायोजित  धारावाहिकों  के  चयन  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच

 रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  60  घारावाहिकों  के  चयन  में  अनियमितताएं  बरती  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है/किए  जाने  का  बिचार  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिजा  और  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  ने  एक  अन्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिसके  अनुसार  62  धारावाहिकों  के  चयन  मे

 मितताएं  बरती  गई  हैं  उन्होंने  प्रस्ताव  किया  है  कि  दूरदर्शन  के  कुछ  करमंचारियों  के  विरुद्ध  पी०  ई०  दज

 की  जाए  ताकि  यह  पत्ता  चल  सके  कि  क्‍या  करंचारियों  ने आपराधिक  अ्रष्टाचार  सम्बन्धी  कोई  आचरण

 किया  है  ।
 ह

 दूरदर्शन  से  उन  धारावाहिक  के  सम्बन्ध  में  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  के  लिए  कहा  गया

 है  जिनके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  किसी  अनियमितता  की  रिपोर्ट  नहीं  की  प्रायमिकताओं  का

 निर्धारण  दूरदशंन  का  कार्यक्रम  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  किया  जाएगा  ।

 भष्य  प्रदेश  में  स्थीकृति  हेतु  लम्बित  बिद्यस  समंत्र

 1010,  थी  सत्यनारापण  जठिया  :  क्या  विद्युत  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  बिजली  की  आपूर्ति  और  कमी

 प्रति  घंटा  की  राज्यवार  स्थिति  क्या  और
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 न  नीतीत  तन  न  नननीननीणननीनननीनीननमननन  ननगभ:£28;६;ा-

 आज  तक  मध्य  प्रदेश  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  लम्बित  पड़े  बिजली  धरों  को  केन्द्र

 सरकार  की  मंजूरी  देने  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  ओर  उनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  उत्पादन-क्षमता

 कितनी  है  ?

 विद्युत  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कल्पताथ  :  1992  के  दौरान

 विद्युत  सप्लाई  सम्बन्धी  स्थिति  ओर  वास्तविक  ऊर्जा  उत्पादन  का  ब्यौरा  और  में

 दिया  है  ।

 मध्य  प्रदेश

 परियोजना  का  नाम  क्षमता  अभ्युक्ति

 1  2  3

 बाणसागर-टोंस  2X  10=20  कुछ  शर्तों  क ेअधीन  22-11-91  को  स्वीकृत  की

 विद्युत  गई  है  |  स्कोम  राज्य  सरकार  द्वारा  स्वीक्षत

 )  की  गई  है  |  शर्तों  को  पूरा  किए  जामे  के  संबंध
 में  पुष्टि  प्रतं  क्षित  है  ।  पर्यावरण  एवं  वन  संबंधों

 स्वीकृति  भी  लम्बित  है  ।

 बोधधाट  ज०वि०  500  मे  ०वा०  योजना  आयोग  द्वारा  स्वौक़ृत  की  गई  है  परन्तु
 परियोजना  (4  ><  125  पर्यावरण  एबं  वन  मन्त्रालय  की  स्वीक्षृति

 क्षितहे  ।

 हसदेव  बांगों  ज०वि०  120  मेन्वा०  योजना  आयोग  द्वारा  स्‍्टीक्ृत  परस्तु  पर्यावरण

 परियोजना  (3>८40  एवं  बन  मन्त्रालय  को  स्वीक्ष॒ति  प्रतीक्षित  है  ।

 सिषध  नदी  2X  20+1xX20  20  के  ०वि०प्रा०  द्वारा  जांच  की  जा

 परियोजना  की  =60  रही
 गरीखेरा  एम०  पी०  पी०

 विन्ध्याचल  सुण्ता०ग्बि०  2X 500 5::1000  के०  वि०  प्रा०  द्वारा
 परियोजना  1989  में  स्वीकृत  ।  निवेश

 संबंधी  स्वीक्ृषति  प्रतीक्षित  है  ।
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 1  2  3

 रायगढ़  2X500=1000  कुछ  लिकेज/स्वीकृतियां
 श्चित  को  जानी  हैं  ।

 मेंस  सेंचुरी  टंक्सटाइल्स  22८210-420  योजना  आयोग  द्वारा  ४/88  में

 इंडस्ट्रीज  लि०  द्वारा  पेंच  ता०  राज्यक्षंत्र  में  स्वीकृत  ।

 वि०के०

 बीना  4X250=1000  कुछ  लिकेज/स्वीकृतियां
 श्चित  की  जानो  हैं  ।

 92,  92  के  दोरान  बास्तविक  विशुत  सप्लाई  स्थिति

 निवल  भिश्यू०
 ता

 क्षेत्र/राज्य/प्रणाली
 92

 आवश्यकता  उपलब्धता  (%)

 1  2  3...  4.  5

 उससरो  क्षेत्र

 सण्डी  गढ़
 380  380  0  0.0

 दिल्ली  6168  6124  44  0.7

 हरियाणा  6770  6608  162  2.4

 हिमाचल  प्रदेश  है  869  869  0  0.0

 जम्मू  व  कश्मीर  1940  1661  279  14.4

 पंजाब
 11870  1261  609  5.1

 राजस्थान
 7527  7368  159  2.1

 उत्तर  प्रदेश  18830  16648  2182.  11.6

 जोड़  क्ष  54354  50919  3435  6.3
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 1  2  3  4  5

 पश्थिमो  क्षेत्र

 गुजरात  14655  14277  378  2.5

 मध्य  प्रदेश  11759  10692  1067  9.1

 महाराष्ट्र
 24925  23387  1538  6.2

 गोवा  438  438  0  0.0

 जोड़  51777  48794  2983  5.8

 शक्षिणों  क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश  14455  13289  1166  8.1

 कर्नाटक  11660  8850  2810  24.1

 केरल  4390  4195  195  44

 तमिखनाडु  14285  5  14052  233  1.6

 जोड़  44790  44386  4404  9.8

 पूर्थो  क्षत्र

 बिहार  4705  2881  18:4  38.8

 दा०धा०  निगम  4395  3323  1071  24.4

 उड़ीसा  4790  4103  687  14.3

 पश्चिम  बंगाल  7065  6551  514  7.3

 जोड़  20955  16858  58  497  19.6

 उत्तर-पूर्वों  क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश  95.2  66.5  28.7  30.1

 असम  1432.8  1197.7  235.1  16.4

 मणिपुर  159.3  128.2  31.1  19.5
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 मेघालय

 मिजोरम

 नागाल॑ण्ड

 तिपुरा

 जोड़  क्ष

 अखिल  भारत

 30  1992

 2  3  4  5

 153.4  147.6  5.8  3.8

 60.2  46.7  13.5  22.4

 83.8  67.3  16.5  19.7

 168.3  131.0  37.3  222

 2153.0  1785.0  368.0  17.1

 174029  158742  15287  8.8

 92  के  दोराव  ऊर्जा  उत्पादन  का

 राज्यवार/प्रणालीवार  ब्योरा

 राज्य  का  नाम

 tt

 बी०बी०एम०बी०

 दिल्ली

 जम्मू  व  कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश

 हरियाणा

 .  राजस्थान

 पंजाब

 उत्तर  प्रदेश

 गुजरात

 महाराष्ट्र
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 केरल

 तमिलनाडु

 बिहार

 उड़ीसा

 पश्चिम  बंगाल

 डी०वी०सी०

 सिक्किम

 असम

 मेघालय

 त्रिपुरा

 मणिपुर

 अरुणाचल  प्रदेश

 अखिल  भारत
 ee

 विद्यत  मंत्रियों  की  बंठक

 लिखित  उत्तर

 1011.  को  बो०  शोभनाडोश्वर  :  क्या  बिज्ञुत  मश्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  विद्युत  मंत्रियों  को  नई  दिल्‍ली  में  भायोजित  हाल  की  बैठक  में  लिए  गए  निर्णय  का

 ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  निर्णयों  पर  अपनी  मंजूरी  दे  दो  भौर

 इन  निर्णयों  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?
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 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  से  4  1992  को  राज्यों

 के  विद्युत  मंत्रियों  तथा  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  अध्यक्षों  का  एक  सम्मेलन  नई  दिल्‍ली  में  क्रायोजित  किया

 गया  था  जिसमें  निम्नलिखित  ध_कल्प  स्वीकार  किए  गए  थे  :---

 (1)  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  विश्वस्त  वाणिज्यिक  सिद्धांतों  पर  कार्य  करने  तथा  विद्युत
 सप्लाई  1948  में  निश्चित  किए  अनुसार  प्रतिबर्ष  3%  सांविधिक  न्यूनतम
 लाभांश  अजित  किया  जाना  आवश्यक  है  ।

 (2)  फिलहाल  50  पैसे  प्रति  यूनिट  को  दर  से  न्यूनतम  राष्ट्रीय  कृषि  टंरिफ  निर्धारित  किए  जाने

 की  आवश्यकता  है  |

 (3)  राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय  टेरिफ  बो्डों  का  भतिशीघ्र  गठन  किया  जाना  आवश्यक

 (4)  जल  विद्युत  का  विकास  किए  जाने  तथा  अगले  दशक  तक  जल  विद्युत  एवं  ताप  विद्युत

 अनुपात  में  सुधार  किए  जाने  की  इष्टि  से  25000  मेगावाट  की  जल  बिद्युत  क्षमता  को

 जोड़े  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  अधिष्ठापित  क्षमता  का  ईष्टतम  समुपयोजन  किया

 जा  भके  और  विद्युत  प्रणाली  की  विश्वसनीयता  को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  टेरिफ  बोढ्ढ  तथा  पांच  क्षेत्रीय  टेरिफ  बो्डों  का  गठन  किया  जा  चुका

 है  ।  राज्य  बिजली  राज्य  सरकारों  के  नियंत्रणाघीन  संगठन  अतः  उपर्युक्त  संकल्पों  को

 न्वित  किए  जाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्णय  लिए  जाने  हैं  ।

 महाराष्ट्र  से  प्रकाशित  होने  वाले  समाचारपन्नों  में  विशापन

 1012.  भ्री  बिलासराघ  नागनाथराव  गृड़ेवार  :  क्या  सूचना  ओर  प्रप्ताशण  मत्जो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  से  प्रकाशित  होने  वाले  समाचारपत्रों  में  विज्ञापन  देने  हेतु  क्या-बया  मानदण्ड

 निर्धारित  किए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  मानवण्डों  को  उदार  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  सम्त्रालय  सें  उपम्म्नत्रो  गिरिजा  :  प्रचार  अवेक्षाओं  तथा

 धनराशि  की  उपलब्धता  के  अनुसार  सरकारी  विज्ञापन  उन  समात्रार॒पन्नों  को  जारी  किए  जाते  हैं  जो
 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  की  विज्ञापन  सूची  में  सूचीबद्ध  होते  हैं  ।  यह  नीति  महारराष्ट्र  से

 प्रकाशित  समाचारपन्रों  सहित  सभी  समाचन्नारपन्नों  पर  समान  रूप  से  लागू  होती  है  ।
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 नहीं  ।  वर्तमान  मानदण्डरों  को  पर्याप्त  समझा  गया  है  ।

 (a)  और  प्रशन  नहीं

 ]

 डो०ए०बी०पी०  के  पास  घिल्ापनों  हेतु  पजोकृत  समाधाश्यत्र

 1013.  भरी  चन्द्रेश  पटेल  :  सचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 (5)  डी०ए०वी  ०पी०  के  पास  सरकारी  विज्ञापनों  हेतु  पजीकृत  साभ्ता6हिक
 काओं  तथा  अन्य  पत्रिकाओं  की  संख्या  क्रितनी

 (4)  डी:ए०वी०पी०  के  विज्ञापनों  की  दर  क्‍या  है  तथा  डी०ए०वबी०पी०  द्वारा  लघु  समाघार

 साप्तहिक  पत्रिकाओं  तथा  अन्य  पत्रिकाओं  के  पंजीकरण  हेतु  निर्धारित  मानदण्डड  क्ष्या  भौर

 पंजीकृत  किए  जाने  वाली  साप्ताहिक  अन्य  पत्रिकाओं  तथा  समाचार  पत्रों  की

 संख्या  कितनी

 सचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  सें  उपभन्त्रो  गिरिजा  :  इस  समय  सरकारी
 विज्ञापन  जारी  करने  के  लिए  विज्ञापन  और  दश्य  प्रचार  निदेशालय  के  पास  3317  समाचारपन्र/साप्ता-

 हिक  तथा  पत्रिकाएं  विज्ञापन  सूची  में  सुच्चीयद्ध  हैं  ।

 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  को  विज्ञापन  वरें  समाचारपन्रों  की  प्रसार  संख्या  के
 अनुसार  समान  रूप  से  लागू  किए  जाने  के  लिए  विशेषज्ञ  भमिति  द्वारा  तैयार  किए  गए  दर  ढांचे  के
 आधार  पर  नियत  की  जाती  समाचारपत्रो/पत्रिकाओ  के  पंजीकरण  के  लिए  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार
 निदेशालय  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  मानदष्ड  का  ब्योरा  मोटे  रूप  में  बलहन  विघरण  मे  दिया  गया  है  ।

 24-!  1-92  की  स्थिति  के  अनुसार  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ने

 पत्रिकाओं  के  पंजीकरण  के  लिए  255  नए  भावेदत  पन्न  प्राप्त  किए

 बविंवरण

 सरकारो  विज्ञापन  जारी  करने  के  लिए  विज्ञापम  ओर  दृश्य  प्रथार

 निवेशालय  में  समाजारपत्रीं  के  प्रोकरण  के

 लिए  व्यापक  मानदण्ड

 ।.  प्रध्येक  समाचारुपत्र  भारत  के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  के  कार्वालब  में  पंजीकृत  होना  चाहिए
 और  उसके  पास  अपेक्षित  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  हो  ।

 2.  समाचा  रपन्न/पत्रिकाओं  की  न्यूनतम  प्रसार  संदधा  2000  प्रतियों  से  कम  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 द्
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 तल जल  नी  सील

 तथापि  निम्नलिखित  मामलों  में  रियायतें  दी  जा  सकती  हैं  :---

 प्रति  अंक  500  प्रतियों  की  प्रसार  संख्या  वाला  विशेष/बंज्ञानिक  तकनीकी

 पत्रिकाएं  ।

 सीमावर्ती  श्रथवा  दूरदराज के  क्षेत्रों  में  प्रकाशित  होने  वाले  संस्कृत

 पत्रों/पत्रिकाओं  तथा  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  अथवा  जनजातीय  अपना  मुख्य
 रूप  से  जनजातीय  पाठकों  के  लिए  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  से  प्रकाशित  हाते  वाले

 500  प्रतियां  प्रति  अंक  वाले  समाचारपत्र/पत्रिकाएं  ।

 3.  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  का  कम  से  कम  चार  महीने  की  अवधि  में  बिना  किसी  रूकावट  के

 नियमित  रूप  से  प्रकाशन  होना  चाहिए  तथा  उसे  सरकारी  बिज्ञापन  प्राप्त  करने  की  पात्रता

 से  पूर्व  प्रेस  एवम्‌  पुस्तक  रजिस्ट्रेशन  अधिनियम  1867  के  प्रावधानों  का  अनुपालन  करता

 चाहिए  ।  त्रमासिक  पत्रिकाओं  के  लिए  विचार  से  पूर्व  कम  से  कम  दो  अंक  प्रकाशित  करना

 जछूरी  है  !

 4.  सरकारी  विज्ञापनों  की  स्वीकृति  हेतु  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  का  निम्नलिखित  न्यूनतम  मुद्रण
 क्षेत्र  होना  चाहिए  ।

 भावषधिकता  स्यूनतम  सुव्रण  क्षेत्र

 देनिक  160  स्टेंडडं  सें०

 साप्ताहिक  और  पाक्षिक  480  स्टेंडड  कालम  सें०

 मासिक  तथा  अन्य  पत्रिकाएं  960  स्टेंडड  कालम

 5.  जनजातीय  भाषा  अथवा  जनजातीय  पाठकों  के  लिए  प्रकाशित  समाचा  रपन्रों/पत्रि-
 काओं  के  मामलों  में  छूट  दी  जा  सकती  है  ।

 6.  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  की  प्रसार  संझ्या  सनदीलेखाकार  अथवा  व्यवसायिक  तथा  प्रतिष्ठित
 लेखा  निकाय  अथवा  संस्थान  द्वारा  प्रमाणित  होनी  चाहिए  ।

 बिसानचालकों  हेतु  सेवानिवृति  आयु

 1014.  भरी  प्रफुल  पटेल  ;  क्या  खागर  बिमानस  ओर  पर्यटन  सम्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 क्या  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  ने  विमासश्चालकों  को  60  साल  की  आयु  तक  विमान
 बघलाने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 क्या  इस  क्षेत्र  में  सरकार  ने  बेशोजगार  ब्यक्तियों  की  संख्या  में  बुद्धि  पर  विचार  किया

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  इस  सन्दर्भ  में  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  और

 उसके  क्या  १रण  हैं  ?

 तागर  विभामन  और  पयंटन  मन्चो  साधथराब  :  से  199.  से  पूर्व
 विमानचालकों  को  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  निर्धारित  कोई  अधिकतम  आयु  सीमा  नहीं

 सरकार  ने  अब  ?-2-92  वाणिज्यिक  विमानन  में  विमान-चालकों  की  आवश्यकता  ओर  उनके

 रोजगार  दी  स्थिति  जेसे  संगत  पहलुओं  को  यान  में  रखते  ष्यावसाथिक  पायलेट  लाइसेंस  जारी
 करते  के  लिए  अधिकतम  आपु  60  वर्ष  निर्धारित  की  है  ।

 कोचीन  हवाई  अड्डा

 व
 1015.  प्रो०के०वो०  बासस  :  क्या  सागर  विसानन  और  पप्रटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 क्कः

 कया  सरकार  के  पास  कोचीन  हवाई  भ्रड्ुं  की  हवाई  पट्टी  के  आधुनिकीकरण  और  बिस्तार
 के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्तरन्धी  ब्योरा  कया

 क्‍या  कोचीन  में  नये  हवाई  अड्'ु  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  झंत्री  माधवराव  से  कोचीन  में  न  तो
 बतंमान  धावनपथ  के  विस्तार  और  न  नए  हवाई  अड्डु  के  निर्माण  का  हो  कोई  प्रस्ताव

 पश्चिस  बंगाल  में  करये  लोहे  को  कमो

 1016.  भी  हन्तान  सोल्लाह  :

 करी  हाराधन  राय  3

 डा०  असीम  बाला  :

 क्या  दुस्‍्पात  सम्जो  यह  बताने  की  कछूपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  को  फच्चे  लोहे  की  कमी  से

 फाउंडियों  में  संकट  भा  गया

 पश्चिम  बंगाल  में  फाउंडियों  के  लिए  कितने  कच्चे  लोहे  की  आवश्यकता

 सरकार  ने  कितना  आवंटन  किया  भोर
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 उद्योग  के  सुचारू  रूप  से  चलते  रहने  के  लिए  राज्य  को  भौर  अधिक  मांत्रा  में  आबटन  के

 लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  छिए  हैं  ?

 इस्पात  प्रत्रालय  के  राज्य  भत्रो  सन्‍्तोष  सोहय  :  अभ्यावेदनत  प्राप्त  टुए  हैं  कि  कुछ
 हकाइयां  कच्चे  लोहे  की  कमी  का  सामना  कर  रहो  इसका  मुख्य  कारण  मुख्य  उत्पादों  द्वारा
 पश्चिमी  बंगाल  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  ए  गए  माल  को  न  उठाया  जाना  है  ।

 पश्चिमों  बंगाल  में  अधिकांश  फाउण्ड्री  इकाइयां  लघु  उद्योग  क्षीत्र  में  उद्योग
 पश्चिमी  बंगाल  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  पश्चिमी  बंगाल  की  फाउप्डी  इकाइयों  सहित  लघु  उद्योगों
 को  वर्ष  1992-93  में  कच्चे  लोहे  की  मांग  एक  लाख  टैंन

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  फाउण्डी  इकाइयोंਂ  सहित  पश्चिमी  बंगाल  की  लघु  उद्योग  की

 इकाइयों  के  लिए  विकास  आयुक्त  लोहा  और  इस्पात  द्वारा  कच्चे  लोहे  का  कुल  आबंटन  75,000  टन

 बंगाल  लघु  उद्योग  निगम  को  33,500  टन  तथा  इण्डियन  फाउप्डी  एसोसिएशन  को  41,500
 किया  गया  लघु  उद्योग  की  इकाइयों  को  छोड़कर  अन्य  उद्योगों  की  जरूरतों  को  मुख्य  उत्पादकों

 द्वारा  उनके  वितरण  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  सीधे  पूरा  किया  जाता  है  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  पश्चिमी  बंगाल  में  लघु  उद्योगों  के लिए  कच्चे  लोहे  का  आबंटन  पिछले

 वर्ष  की  तुलना  में  46.3%:  अधिक  विकास  लोहा  ओर  इस्पात  ने  पश्चिमी  बंगाल  लघु
 उद्योग  निगम  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  की  गई  पेंशकश  पर  शीघ्र  कारंबाई

 उन्होंने  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयत्र  और  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  को  भी  सलाह  दी  है
 कि  वे  गताबधि  पेशकशों  में  उल्लिखित  मात्रा  की  सप्लाई  उपभोक्ताओं  को  सीधे

 कच्चे  लोहे  के  आयात  को  निर्बाध  बनाथा  गया  है  ताकि  कच्चे  लोहे  के  प्रयोकता  उद्योग  अपनी

 सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  कर  कच्चे  लोहे  पर  भायात  शुल्क  की  भी  ।6  1992  से  55%  से

 घटाकर  35  प्रतिशत  कर  दिया  गया  सरकार  ने  निजी  क्षेत्र  में  कच्चे  लोहे  का  उत्पादन  करने  के

 कार्य  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए  हैं  ।

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  टो०बो०  प्रसारण  क्षेत्र  में  बद्ध

 1017.  श्ोमती  बिभू  कुसारों  देवो  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मिजोरम  और  मणिपुर  संहित  पूर्वी  राज्यों  में  विशेषतया  स्थानीय

 आदिवासी  भाषाओं  में  टो०्वी०  प्रसारण  की  कोई  परियोजना  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचता  कोर  प्सारण  मंत्रालय  में  उपसतन्नो  ओर  ह  (a)  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  में  गुवाहाटी  और  अगरतला  जी  पहले  से  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  प्रसारित  कर  रद्द
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 नीति

 के  अलावा  इस  समय  डिब्रूगढ़  और  धिलचर  शिलांग  और  तुरा  इम्फाल

 ईटानगर  आईजोल  में  स्टूडियो  केन्द्र  काय  न्वियनाधी न  हैं  ।

 उल्लिशित  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्रों  के चालू  होने  के फलस्वकृप  सम्बन्धित  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  से  स्थानीय

 भाषा  में  कार्यक्रम  प्रसारित  करना  सम्भव  होगा  ।

 जहां  तक  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  दूरद्शन  सेवा  के  बिस्तार  का  सम्बन्ध  इस  प्रयोजन  के  लिए

 संसाधनों  को  उपलब्धता  होने  पर  वर्तमान  में  ।6  टी०वी०  द्रांसमीटर  कार्यान्वयताधीन  हैं/की  स्थापना

 का  विचार

 नए  हवाई  भड़डों  हेतु  नीति

 1018.  डा०  वाई  ०एस०  राजशेखर  रेडडी  :  क्‍या  मागर  गौर  पयंटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  नये  हवाई  क्षेत्रों  को  स्वीकृति  देने  के  संबंध  में  अननी  नीति  की  पुनरीक्षा

 करना  चाहती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  आनन्‍्ध्र  प्रदेश  के  गेग्नावरम  हेबाई  अड्डे  को  आधुनिक  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  साधवराव  :  और  वर्तमाननीति

 भली  प्रकार  चल  रही  है  और  इसमें  किसी  प्रकार  के  संशोधन  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 और  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  बोहग  737  थिमानों  में  परिचालन  के

 लिए  विजयवाड़ा  हवाई  अड॒डें  के  उन्नयन  के  लिए  योजनाएं  तंयार  की  परन्तु  राष्ट्रीय  विभान॑पत्तन
 प्र्ििकरण  के  पास  संसाधनों  की  कमी  के  वहू  अभी  तक  इस  परियोजना  को  शुरू  नहीं  कर

 सका  है|

 खानपान  ठेका

 1019.  श्रो  सुघोर  सावस्त  :  क्या  शागर  बिसानल  ओर  परमंटन  मन्नी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  एपर  इन्डिपा  के  लिए  छीत-पाम  भोर  अध्ये  बधह्तुओं  का  ठेका  विदेश  कम्पनियों  को

 दिया  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया  हे  और  इसके  क्या  कारभ
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 क्‍या  सभी  एयरलाइन्स  में  ठेकों  का  आवंटन  सहकारी  समितियों  को  दिए  जाने  को  वरीयता

 दी  जाती  और

 न्प  थ्प  त््प  ८

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 तागर  विभानम  और  परंटन  मंत्रो  माधवराब  :  और  एअर  इंडिया  द्वारा

 आरतीय  स्टेशनों  पर  विदेशी  कम्पनियों  को  खान-पान  के  ठके  नहीं  दिए  भारत  में  उपलब्ध  न

 होने  और  गुणवत्ता  को  देखते  बिदेशों  से  कुछ  उपभोज्य  वस्तुओं  की  खरीद  की  जाती  विदेशी

 एजेंसियों  द्वारा  उस  समय  छान-खान  को  वस्तुओं  की  पति  की  जाती  है  जब  विदेशों  में  हस  प्रकार  की

 मदों  को  विमान  में  ले  जाते  की  आवश्यकता  होती

 और  ठेके  सामान्यतः  निविदाओं  के  आधार  पर  दिए  जाते  सहकरी  समितियों

 की  पेशकशों  दरों  की  प्रतियोगी  सामग्री  की  समय  पर  आपूर्ति  आदि  जंसी  शर्तों  के

 भ्रधीन  उचित  विचार  किया  जाता  है  ।

 प्रष्य  प्रदेश  के  पयंटक  केस्द्रों  में टेलीफोन  सुविधा

 1020.  भरी  असलम  शेर  खान  :  कया  संचार  भ्षत्री  य६  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  जनजातीय  क्षेत्र  के  महत्वपूर्ण  पयंटक  केन्द्रों  को

 प्रमुख  शहरों  से  जोड़ने  के  लिए  संचार  सुधिघा  उपलब्ध  कराने  का  और

 गदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  पी०  घो०  रंगया  :  हां  ।

 मध्य  प्रदेश  के
 जनजातीय  क्षेत्र  में  चुने  हुए  दस  पर्यटन  स्थल

 माण्ड ,
 ओम  बुरहानपुर  ओर  इम  सभी  दस  स्थानों

 पर  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  कर  दी  गई  है  बुरहानपुर  और  धार  के  दो  पयंटन  स्थलों  पर  एस०टी०डी०

 सुविधा  भी  प्रदान  कर  दी  गई  है  और  शेष  स्थानों  पर  एस०टी०डो०  सुविधा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 क्षवधि  के  दोरान  उत्तरोत्तर  रूप  मै  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पग्रामोभ  डाकघर

 1021.  भरी  रामलक्षत  सिह  यावथ  :  कया  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्राभोण  डाकघर  खोलने  के  लिए  क्‍या  मापदंड  निर्धारित  किए  गए

 रा  किए  जाने  के  बावजूद  प्रामीण  डाकधर  नहीं शत (७)  क्या  कुछ  गांवों  में  आवश्यक  शत  को

 खोले  गए  और
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 यदि  तो  ऐसे  गांवों  राज्य-वार  संस्या  कितनी  है  ?

 संचार  संज्रालय  में  उपबत्नो  पी०  थो०  रगेया  :  डाकघर  खोलने  के  मानदंड

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 हां  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 प्रासोण  क्षेत्रों  में  नए  डाकघर  खोलने  के  लिए  सापदंड/मामदंड

 शाखा  डाकघर  खोलने  के  लिए  1-4-91  से  लागू  हुए  निम्नलिश्ित  मानदंड  अपनाए  गए

 (i)  जनसंस्या
 :

 सासास्य  क्षेत्रों

 गांवों  के  एक  ग्रुप  की  जनसंक्या  3000  गांव  में  डाकधर  खोलने  का  प्रस्ताव

 ज २  आर  ५,  फ्रिज
 हो  उसकी  ख्या  । नप

 रेगिस्तानी  ओर  धुर्गम  क्षेत्रों  में  :

 किसी  एक  गांव  की  जनसंसया  500  या  गांवों  के  किसी  एक  ग्रुप  की  जनसंख्या

 1000  ।

 (0)  दूसी  :

 सामास्य  क्षेत्रों  में  :

 मौजूदा  नजदीकी  डाकघर  से  न्यूनतम  दूरी  3  कि०मी०  होगी  ।

 (a)  रेगिस्तानो  ओर  दुर्ग  क्षेत्रों

 पहाड़ी  क्षेत्रों  को  छोड़फर  दूरी  की  सीमा  बढ़ी  होगी  जिसका  ऊपर  उल्लेख  किया

 गया  विशेष  परिस्थितियों  के  कारण  जिम  मामलों  म  दूरी  की  णतं  में  छूट  हो

 उन  मामलों  में  निदेशालय  द्वारादी  जा  सकती  प्रस्ताव  प्ेजते  समय  विशेष

 परिस्थितियों  का  स्पष्ट  उल्लेख  किया  जाना  चाहिए  |

 (9)  अनुमानित  आय  :

 सामास्य  क्षेत्रों  में  :

 स्यूनतम  अनुमानित  आय  लागत  का  33  प्रतिशत  होगी  ।
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 रेगिस्तानी  भोर  दुर्ग  क्षत्रों  में  :

 नतम  अनु  आय  लागत  का  135  प्रतिशत  होगी  ।

 बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  उड़ोसा  को  विदेशों  सहायता

 1022.  डा०  कािकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  विदेशी  सहायता
 योजनाओं  के  तहत  बाढ़  नियत्रण  योजनाओं  का  ब्योस  क्य्रा

 वया  उड़ीसा  में  कांसांवासा  नदी  संबंधी  बाढ़  नियंत्रण  योजना  के  लिए  विदेशी  सहायता

 योजना  में  से  स्वीकृति  देने  की  कोई  मांग  की  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कल  संसाधन  मंत्रो  विद्यायरण  :  विदेशी  सहायता  के  तहत  उड़ीसा  सरकार

 द्वारा  भेजी  गयी  कोई  भी  बाढ़  नियंत्रण  स्कीम  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  लबित  नहीं

 जी  नहीं  ।

 भ्रश्न  नद्हीं

 गुजरात  में  खनिजों  को  खोज

 1023,  श्रो  हर्रितिह  चावड़ा  :  क्या  झ्वान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  -  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  गुजरात  में  खनिजों  का  पता  लगाने  हेतु  सर्वेक्षण  कराने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  गुजरात  और  अन्य  राज्यों  के  लिए  इस  संबंध  में  कोई  योजना  बनाई

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बलरास  सिह  :  भौर  जी  हां।|  भारतीय

 भूवेशञानिक  सर्वेक्षण  ने  गुजरात  में  वषं  1992-93  के  दौरान  भार  खनिज  अन्वेषण  कार्य  आरंभ  किए

 उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 1.  बनासकांठा  जिले  में  अम्बामाता  बहुधातु  निक्षेप  के  बिस्तार  क्षेत्रों  में  शेल  विशात

 भौर  खनिजीकरण  संभावनाएं  ।
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 2.  बनासकांठा  जिले  के  घोडा-धनपुपा  क्षेत्र  में  सामरिक  खनिओं  की  खोज  ।

 3.  जाभनगर  जिले  की  अलेच  पहाड्डियों  में  सोने  का  पता  लगाने  के  लिए  ज्यालामुणो  और

 उसकी  संबद्ध  चट्टानों  का  क्रध्ययच  ।

 4.  गुजरात  में  लिग्नाइट  के  लिए  क्षेत्रीय  गवेषण  ।

 और  हाँ  |  योजना  अवधि  के  दौरान  गुजरात  और  अन्य  राज्यों  के  लिए

 भारतीय  भ्वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  तैयार  किए  गए  खनिज  गवेबण  कार्यक्रम  का  ब्यौरा

 इस  प्रकार

 खनिज  गवेषण

 (+)  गैर-कोयला  खनिण/धाटुएं

 आधार  धातु  पश्चिम

 मध्य  जम्मू  और  अदुगाचल  हिमाचल
 केश्ल  में  40  अन्वेषण  ।

 Fag  स्वर्ण  काययंक्रम--कआंध्र  मध्य

 उत्तर  हिमाचल  अरुणाचल  गुजरात  में
 40  अन्वेषण  ।

 .  डिन-टंगस्टन  मध्य

 पश्चिम  आंध्र  जम्मू  ओर  कश्मीर  मे  15  अन्वेषण  ।

 fern  प्लेटिनम  समूह  की  धातुओं  के  लिए  कार्यक्रम

 जम्पू  और  कश्मीर  में  9  अस्तषण  ।

 5.  मोलिब्डेनम  के  मेघालय  मे  3  अन्वेषण  ।

 6.  बहुधातु  पश्चिम  मध्य  हिमाचल
 सिविकम  में  13  अन्वेषण  ।

 7.  हीरा  कार्यक्रम  ~  आन्ध्न  मध्य  प्रदेश  भे  8  अन्बेषण  ।

 8.  पश्चिम  बंगाल  में  उबंरक  खनिन  ।

 9.  मणिपुर  में  लोह  समूह  मेग्नीज  के  श्वनिज  |

 10.  मध्य  उत्तर  प्रदेश  में  चुना-पत्थर  ब  डोलोमाइट  तथा  अन्य
 खनिज  ।
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 कोयला  ओर  लिग्याइट

 1.

 2.

 पश्चिम  बगाल  ओर  बिह्दार  में  दामोदर  घाटी  कोयला  बेसिन  (4  ।

 पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  में  राजमहल-बीरभूम  मास्टर  कोयला  बेसिन  (2
 ।

 3.  उड़ीसा  भौर  मध्य  प्रदेश  में  महानदी  घाटी  कोयला  बेसिन  (4  ।

 4.  मध्य  प्रदेश  में  सोत  घाटी  बेसिन  (2  ।

 5.  महाराष्ट्र  में  वर्धा  घाटी  कोयला  बेसित  ।

 6.  आंध्र  प्रदेश  में  गोदाबरी  घाटी  कोयला  वेसिन  ।

 7.  तमिलनाडु  में  बस्ट  कोस्ट  लिग्नाइट  फील्ड  ।

 राजस्थान  और  गुजरात  में  वेस्ट  कोस्ट  लिग्नाइट  फोल्ड  ।

 कनमटिक  में  टो  ०बो०  प्रसारण  केसर

 1024.  श्री  बो०  घनंजय  कुभार  :  क्‍या  सूचमा  ओर  प्रसारण  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क#पा  करेंगे

 कर्नाटक  में  टी०वी०  प्रसारण  केन्द्र  कहां-कहां  पर  स्थित  हैं  ओर  इनकी  क्षमता  कया

 क्‍या  दक्षिण  कन्‍नड़  जिले  में  बेलथामगड़ी  सुविधा  और  पुत्तर  तलुकों  को  ढी०बी०  प्रसारण

 सीमा  कक्ष  त्र  से  बाहर  रखा  गया  है

 क्‍या  सरकार  को  पुत्त्र  में  एक  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  करके  इन  क्षंत्रों  को  टी०वी०
 रण  सीमा  क्षेत्र  में  शाधिल  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमन्नो  गिरिजा  अपेक्षित  सूचना
 संल'न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 से  कर्नाटक  जिले  दक्षिण  कन्नड़  में  मौजूदा  टी  ०बी०  नेटवर्क  में  तीन  अल्प  शक्ति  ढी०

 वी०  ट्रान्समीटर  अर्थात्‌  उडिप्पी  तथा  बतवाल  में  जिले  के  सुलिया  तथा

 पुत्तर  तालुकों  को  इन  ट्रान्समीडरों  से बीच  की  दूरी  अधिक  होने  के  कारण  दूरदर्शन  सेवा  प्राप्त  होने  की

 उम्मीद  नहीं  जिले  के  इन  क्षत्रों  में  दुरदशशन  सेवा  को  सुबुढ़  बताने  के लिए  समय-समय  पर  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  जिले  में  दूरदर्शन  सेवा  को  सुदृढ़  बनाने  के  दृष्टिकोण  से  पर्याप्त  साधनों  तथा  परस्पर

 मिकताओं  पर  निर्भर  करते  हुए  मंगलौर  में  मौजूदा  अल्प  शक्ति  टी०बी०  ट्रान्समीढर  को  उच्च  शक्ति  टी»
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 वी०  ट्रान्समीटर  में  बदलने  की  परिकल्पना  इस  ट्रान्समीटर  के  चालू  हो  जाने  पर  बेलतानगड़ी  सुलिया
 तथा  पुत्त्र  तालुकों  सहित  समूचे  दक्षिण  कन्नड़  जिले  को  दूरदर्शन  सेथा  प्राप्त  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 विवरण

 कर्माटक  में  टी  ०थो  ०  ट्रांसमोटर

 ऋ्रमसं०  ट्रान्समीदर  का  स्थान  ट्रान्सभीटर  की  शक्ति

 |  2  3

 1.  बंगलौर  पर  10  किस्बा०  या

 2.  गुलबर्गा  किन्या०

 3...  शिमोगा  किन्वा०

 4.  अथानी  या०

 5.  बंतवाल  बा०

 6.  बीदर  बा०

 7.  बेलगांव  वा०

 8.  बेल्लारों  वा»

 9.  बीजापुर  बा०

 चित्रदुगं  बा०

 धारवाढ़  बा०

 जिकमंगलूर  बा  ०

 दावणगेरे  बा०

 बिकोडी  वा०

 गडग  बेतागेरी  बा

 संदूर  बा०

 हसन  बा०

 हास्पेट  बा
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 19.  कोलार  गोल्ड  फील्ड  100  बा०  है

 20.  कारवाड़  100  वा०

 21.  मादीकेरी  100  बा०

 22...  रानी  बेन्नूर  100  बा०

 23.  मंगलौर  100  वा०

 24...  मंसूर  100  वा०

 25.  सिरसी  100  वा०

 26.  रायबर  100  बा०

 27.  तिपतूर  100  बा०

 28.  उडिपी  100  बा ०

 आप  प्रदेश  को  लियाई  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 क्षो  थो  ०एन०  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  आम््र  प्रदेश  से  प्राप्त  प्रमुख  सिंचाई

 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 योजनावधिि  के  दौरान  प्रत्येक  योजना  के  लिए  कितनी  केम्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराये

 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल  संस!ध्न  संत्रो  विद्याशरण  :  राज्य  सरकार  ने  बुहृद  निर्माणाधीन  पूर्व

 आठवीं  योजना  परियोजनाओं  जिनकी  नवीनतम  अनुमानित  लागत  लगभग  5778.5  करोड़  रुपए  है  तथा

 7  नयी  बुहृदद  परियोजनाओरों  जिनकी  अनुमानित  लागत  लगभग  4685.5  करोड़  रुपए  को  भाठवीं

 योजना  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  किया

 योजना  आयोग  वृहद  और  मध्यम  सिंचाई  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दोरान  2066.78

 करोड़  रुपए  के  परिष्यय  के  लिए  सहमत  हो  गया  इसमें  से लगभग  करोड़

 रुपए निर्माणाधीन बहद स्कीमों के लिए हैं तथा 33 करोड़ दपए नयी परियोजनाओं के लिए
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 बिभिन्‍न  विप्रानपसलों  पर  यात्रो  प्रातायात  में  बढ़ि

 1026.  थो  अलराज  पासी  :  क्या  नागर  ब्रिमावन  और  पर्यटन  मसत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 किः

 (%)  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  बर्ष-बार  तथा  घरेलू  और  अल्तर्राष्ट्रीय  विभिन्‍न

 विमानपत्तनों  पर  यात्री-यातायात  में  हुई  वृद्धि  का  ब्यौरा  क्या  और

 बढ़े  हुए  यात्री-यातायात  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  भषवा

 उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 सागर  विभानम  और  पर्यटन  सन्‍्ञो  साधवराब  :  एक  विवरण  संलग्न

 उठाए  जाने  वाले  कदमों  में  नए  टमिनल  काम्प्लेक्सों  का  तीव्रता  से

 बाहुर  निकलने  के  लिए  टैक्सी  पद्मयों  और  एप्रनों  का  विस्तार  तथा  जहां  भी  आवश्यक  और  ब्यवहायं

 हृगाई  हवाई  यातायात  नियंभण  भोर  संचार  प्रणालियों  का  भाधघुलिकीकरण  सम्मिलित  हैं  ।
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 टेलीफोस्सਂ  निजो  पार्टियों  को  सोंपना

 1027.  भौ  बोर  सिह  महतो  :

 श्री  चित्त  बसु  :

 क्या  संचार  भन्तज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  टेलीफोन्सਂ  को  निजी  कम्पनियों  के  एक  समूह  को  सौंपने  का  बिचार

 णदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्‍या  और

 कम्पनियों  के  नामों  सहित  पूर्ण  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  अन्त्रालय  में  उपसस्जो  पो०  बो०  रंगेया  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पयंटन  स्थलों  के  बिकास  हेतु  विदेशों  से  प्रस्ताव

 1028.  श्री  सत्यदेव  सिह  :  क्या  शागर  बिमानन  ओर  पयंटन  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  भारत  में  विभिम्न  पर्यटन  स्थलों  के  विकास  के  लिये  विदेश  से  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सागर  घिमावन  और  पयंटन  सस्त्रो  साप्तृवराब  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  गहीं  उठता  |

 बिहार  में  लगदोशपुर  में  विद्युत  प्रिड

 1029.  झी  तेखनाशायण  सिह  :  क्‍या  विद्युत  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  बिहार  में  जगदीशपुर  में  विद्युत  प्रिड  स्थापित  करने  हेतु  आबंटित

 राशि  का  अपना  हिस्सा  दे  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 यह  राशि  कब  तक  दे  दी  जायगी  ?

 विद्युत  सन्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्रो  कल्पनाथ  :  से  विद्युत  मन्त्रालय  ने  बिहार
 के  भोजपुर  जिले  के  जगदीशपुर  में  क्रियान्वयन  हेतु  कोई  पारेषण  परियोजना  हाथ  में  नहीं  ली

 ]

 डाक  सेवा  हेतु  बिमान

 1030.  प्रो०  शाम  कापसे  :  क्‍या  संचार  मनत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाक  विभाग  का  विचार  नई  दिल्‍ली  और  कलकत्ता  में  शीघ्र  डाक

 पहुंचाने  हेतु  रात्रि  डाक  सेवा  चलाने  के  लिए  विमान  खरीदने  का

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  अनुमानित  व्यय  कितना  और

 यह  व्यवस्था  कब  तक  शूरू  कर  दी  जाएगी  ?

 संचार  मम्प्रालय  में  उपसन्‍्त्री  पो०  बी०  रगेया  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पृथ्धों  क्षेत्र  में  बिद्युत  को  कमो

 1031.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  विद्युत  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  लम्बे  समय  से  विद्युत  की  समस्या  चल  रही

 यदि  तो  क्या  पूर्बी  क्षेत्र  को  अन्य  अतिरिक्त  विद्युत  उपलब्धता  वाले  क्षेत्रों  से  विधुत
 उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  गया  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारथ  हैं  ?

 विद्युत  मन्त्रालय  के  राज्य  सरभो  कल्पना  :  92  की  अवधि  के

 दौरान  पूर्वी  क्षेत्र  मे  20955  मिलियन  यूनिट  ऊर्जा  की  आवश्यकता  थी  इसकी  अपेक्षा  16858

 यूनिट  ऊर्जा  उपलब्ध  थी  जोकि  4097  मिलियन  यूनिट  (19.6%)  ऊर्जा  की  कमी  का  योतक  है  ।

 ओर  पूर्वी  क्षेत्र  में  विशज्युत  की  कमी  की  परिस्थितियों  से  राहृत  के  लिए  दिन  प्रतिदिन

 विद्युत  की  उपलब्धता  और  अ्रणालोगत  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करते  हुए  दक्षिणी

 तथा  उस्तर-पूर्वी  निकटवर्सी  क्षेत्रों  से  विद्युत  उपलब्ध  करा  कर  सहायता  प्रदान  को  गई
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 92  के  दोरान  उपलब्ध  कराई  गईं  सहायता  का  ब्योरा  निम्नवत  है  ३--

 निम्नलिखित  क्षेत्रों  से  मिलियन  यूनिट

 पूर्वी  क्षेत्र  को  महायता

 उत्तरी  क्षेत्र  169.2

 पश्चिमी  क्षेत्र  87.1

 दक्षिणी  क्षेत्र  9.8

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  63  9

 दिहलो  में  अस्थायी  कर्नंक्‍्श

 1032.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्ब्ली  :  क्या  संजार  झात्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देलीफोन  के  अस्थायी  कनेकक्‍्शनों  की  स्वीकृति  देने  के  लिये  निर्धारित  मार्गनिर्देश  और
 दण्ड  क्‍या

 टेलीफोन  के  अस्थायी  कनेक्शन  को  स्वीकृति  देने  में  कम  से  कम  कितना  समय  लगता

 टेलीफोन  के  अस्थायी  कब्नक्शमों  की  समयावध्ति  को  कितनी  बार  बढ़ाया  जाता  है  अथवा

 स्वीकृति  दी  जाती  भौर

 1992  के  दौरान  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  के  कितने  अस्थायी  कनेब्रशन  दिये  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालब  के  उपसन्त्री  पी०  बो०  रंगेंया  :  और  अस्थायी  टेलीफोन
 कनेबशन  बोमा  प्रदर्शनी  आदि  क  आधार  आवेदकों  की  अस्थायी  आवश्यकताओं
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  मंजूर  किए  जाते  ऐसे  कनेक्शन  उपर्युक्त  आवश्यकता

 की  प्रकृति  को  ध्यान  में  रद्वते  हुए  तत्काल  मंजूर  किए  जाते  हैं  ।

 समान्यतया  अस्थायी  कनेक्शनों  की  मंजूरी/उनकी  अवधि  बढ़ाने  की  मंजरी/उनकी  पुनः
 मंजरी  अधिकतम  4  वर्ष  के  लिए  दी  जाती

 1992  के  दोरान  दिल्‍लो  में  641  अस्थाबी  कनेबश्नन  मंजर  किए  गए  ।

 दिल्‍ली  दूरदशंत  में  समाजार  धालक

 1033.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पढल  :  क्‍या  सूचता  ओर  प्रसारण  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 हिल्ली  दूरदर्शन  केन्द्र  में  स्थायी  तथा  न॑मित्तिक  समाचार  वाचकों  की  सख्या  कितनी

 (a)  मैमित्तिक  समाचार  काचकों  को  कितनी  घन-राशि  का  भुगतान  किया  जाता

 कया  दूरदशशंत  कमंचारियों  ने  काम  की  स्थितियों  और  अन्य  लाभो  दे  सम्बन्ध  में  कोई
 मांग  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (8)  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उपसन्त्रो  गिरिजा  :  दिल्‍ली  दूरदर्शन  में
 चार  नियमित  कमंचारी  और  44  नैमित्तिक  आ्ध्स्टि  समाचार  बाचन  का  काय॑  कर  रहे  हैं  ।

 नैमित्तिक  समाचार  वाचकों  को  राष्ट्रीय  बुलेटिन  के  लिए  प्रति  एसाइनमेन्ट  क ेलिए  500
 रुपये  ओर  क्षेत्रीय  बुलेटिनों  के  लिए  प्रति  एसाइनमेंट  के  लिए  500/-  रुपए  और  क्षेत्रीय  बुलेटिनों  के  लिए
 प्रति  एसाइनमेंट  के  लिए  250/-  रुपये  की  दर  से  भुगतान  किया  जाता  है  ।

 सरकार  को  दिल्‍ली  दुरदर्शन  में  समायार  वाचकों  को  ऐसी  किसी  यूनियन  के  बारे  में

 जानकारी  नहीं

 भौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टेलोफोन  सासलों  के  निपटान  के  लिए  खुलो  अदालत

 1034.  प्रो०  मालिनो  भदटाचाय  :

 को  अमल  द्ख  :

 भी  भजय  मुश्लोपाध्याय  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हाल  ही  में  टेलीफोन्स

 की  प्रथम  खुली  अदालत  में  निपटाये  गए  मामलों  की  संख्या  तथा  उसमें  उठाए  गए  मुख्य  मुद्दे  क्या-क्या
 हि

 संचार  संत्रालय  में  पी०  थो०  रंगेधा  :  अभी  आल  में  कलकत्ता  ठेलीफोन

 के  खुले  सत्र  में  निम्नलिखित  प्रमुख  मुह  उठाए  गए  थे  :--

 बिल  बनाने  से  संत्रंधित  समस्याएं  अर्थात  अधिक  राशि  के  विन  बिलों  का

 भुगतान  न  होने  पर  टेलीफोन  काटने  से  पूर्व  नोटिस  जारी  ब.रता  और  एक्सचेजों  में  चेक

 संकलन  बाक्त  को  व्यवस्था  करना  ।

 वाणिज्यिक  अधिकीरियों  से  मिलने  में  समस्याएं  ।
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 अधीनस्थ  स्टाफ  का  असहयोगी  ग्बेया  ।

 शिकायतों  को  टूर  करने  के  संबंधित  अधिकारियों  से  मिलने  के  समय  भेंट  करने

 में  असुदिधा  ।

 कुल  मिलाकर  168  उपभोक्ताओं  से  खराब  टेलीफोनों  के  बारे  में  अलग  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  और  इन  शिकायतों  पर  कारंगाई  की  गई  कार्य  आदेशों  को  कार्य  रुप  नदेने  के  बारे  मे  41

 विशेष  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  जिसमें  से  7  कार्य  आदेशों  को  पहले  ही  निपटाया  जा  चुका  है  ओर  शेष

 काय॑  आदेशों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  प्रगति  पर

 ,

 दिल्नो  में  ओ०  बी०  जारो  होने  के  पश्चात  टेलोफोन  शनेक्शन  देना

 1035.  श्री  गोविस्द  चन्द्र  क्या  संचार  संप्री  ५ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिप्रिटेड  ने  तीन  महीने  की  अबधि  समाप्त  होने  के

 बावजूद  तथा  ओ०  बी०  नम्बर  जारी  किए  जाने  के  बाद  भी  अपने  प्रयोकताओं  को  टेलीफोन  कनेक्शन  नहीं
 दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 दिल्‍ली  में  ऐसे  कितने  एक्सचेंज-बार  लम्बित  पड़े  और

 इन  सभी  मामलों  कब  तक  सबको  टेलीफोन  कलेक्शन  दे  दिए  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पी०  बो०  रगेया  और  (a)  अधिकांश
 फोन  ओ०  बं।०  जारी  होने  के  बाद  मानदंडों  के  अन्तगंत  ही  सस्थापित  किए  गए  जिन  गैर-व्यवहाय॑
 क्षेत्रों  में  बाह्य  नेटवर्क  में  पयप्ति  केबल  जोड़े  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  उन  क्षेत्रों  से  संबंधित  कुछेक  ओन्‍०्बी ०
 जारी  होने  के  बाद  टेलीफोन  प्रदान  करने  मे  तोन  महीने  से  भी अधिक  समय  लग  जाता  है  ।

 इस  संबंध  में  एक  विवरण  सलग्न

 के  अग्त  तक  सभी  विचाराधीन  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  सभी  संभव
 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 3  महीने  से  अधिक  समय  तक  बिलंबित  ओ“०वग्री०  की  क्षेत्रवार  और  एक्सबेंज-वार  संदया
 दिखाने  बाला  विवरण  ।

 ee  भा  4-०  हनन  कीं  न न  टन  र  +  जलन,  नमन
 क्षेत्र  .  एक्सचेंज  का  माम  लंबित  भो०  बी ०  की  सश्या

 2  3
 ह

 केस्रीय दिल्ली गेट ..
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 2  3

 पूर्व  शाहदरा/ममुना  विहार  594

 लक्ष्मीनगर  मयूर  बिह्वार  440

 ईदगाह  108

 योग  :  1222

 उत्तर  तीस  हजारी  80

 शक्तिनगर  1322

 केशवपुरम  46

 नरेला  38

 गलोपुर
 14  ।

 बादली  122

 बोग  ॥  1746

 दक्षिण  सेहुरू  प्लेस  684

 झोखला
 283

 होौजदास
 200

 योग  :  1167

 पश्चिम
 राजोरी  गार्ड न

 153

 करोलबाग
 592

 दिल्‍ली  कैंट  और  शादीपुर  32

 अनकपुरी
 115

 नजफगढ़
 153

 580
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 नल  ज-+जञ  ज+  5  लि  त++त+++

 2  3

 का  नांगलोई  34

 कर

 हैरितगर  28

 योव  :

 सकल  योग  :  ३242

 ओ

 सध्य  प्रदेश  में  बिल्ललो  क्षमता

 1036.  थ्री  खेलम  राम  जांगड़  :  क्‍या  विद्युत  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  मध्य  प्रदेश  में  प्रत्येक  बिजलीघर  में  वर्ष-बार  बिश्युत  उत्पादन  में
 कितनी  बृढ़ि  हुई

 कया  केन्द्र  सरकार  का  विचार  राज्य  में  बिजलीधघरों  को  वतंमान  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  भ्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मम्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  कल्पनाथ  :  मध्य  प्रदेश  में  विद्युत  केन्द्रबार

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  निम्नवत  है  :--

 विद्युत  केन्द्र  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि

 “1989.90  1990-91  1991-92

 प्  प्स

 -  >>  -----

 विन््याचल  टी०  पी०  420  210  0.0

 जल  बविश्वत

 बाण  सागर  0.0  ९0.0  105.0

 बीरसिगपुर  0.0  0.0  20.0

 तथा  मध्य  प्रदेश  की  बे  विद्युत  परियोजनाएं  जिन्हें  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  गया  है
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 तथा  जिन्हें  केन्द्रीय  प्राधिकरण
 ने

 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  तथा  आठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान

 जिनसे  लाभ  प्राप्त  हो  जाने  की  प्रत्याशा  है  उनका  ब्यौरा  निम्नवत

 बीरमिंगपुर  यूनिट  2  मन्प्र०  ताप

 पेंच  टी०  पी०  बी०  मन्प्र०  ताप

 बीरसिंगपुर  विस्तार  म०प्र०  ताप

 बाणसागर  टोन  म.०अ०  जल

 बाणसागर  टोन  म०प्र०  जल

 हासदेओ  बांगो  म०प्र०  जल

 टावा  म०प्र०  जल

 राजघाटद  (50% )  म०प्र०  जल

 सरदार  सरोवर  (57%)  मण०प्र०  जल

 सरदार  सरोवर  (57%)  म०“०प्र०  जल

 बाणसागर  म०प्र०  जल

 कुल  जोड़  :

 ताप"-दाप  विद्युत

 जल  न्ण्जल  विद्युत

 रा०  क्षे०  5-  राज्य  क्षेत्र

 के०  केन्द्रीय  क्षेत्र

 ]

 हृरसथार  विभाग  में  राजस्व  हानि

 राज्य  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 4५ राज्य  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 के०  क्षेत्र

 420.0

 420.0

 420.0

 120.0

 12.0

 22.5

 285.0

 541.5

 20.0

 2351.0

 420.0

 420.0

 420.0

 30.0

 60.0

 120.0

 12.0

 22.3

 285.0

 541.5

 20.0

 2351.0

 1037.  करी  बी०  भोनिषाप्त  प्रसाव  :  क्या  संचार  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  नीति  अपनाई  है  जिसके  अनुसार  दूरसंचार  विभाग  को  हुईं
 राजस्व  की  हानि  के  लिए  स्टाक  सदस्यों  को  उत्तरदायी  ठहराया

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  द्वानि  के  लिए  कितने  मामलों  में  उत्तरवायित्व  निर्धारण  कर

 दिया  और
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 (7)  इस  कदम  से  विभाग  में  किस  हृद  तक  कार्य  कुशलता  बढ़ो  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  बो०  रंगेया  ?  यदि  विभाग  को  हुई  किसी
 आध्िक  हानि  के  सिलसिले  में  किसी  कर्मचारी  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  जिम्मेदार  ठहराया  जाता  है  तो  उस
 दशा  में  अनुशासनिक  नियमों  के  अन्तगेत  उससे  पेसा  वसूल  करने  सम्बर्धी  उपयन्ध  पहले  ही  विद्यमान

 हाल  ही  में  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  कोई  नीति  अपनाई  गई  है  ।

 और  सूचना  एकत्र  फी  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आकाशवाणो  तथा  द्रदर्शन  को  प्राप्त  बानिश्यिक्त  आय

 1038.  श्रो  के०  तुलसिऐया  बांडायार  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 दूरद्शत  तथा  आक्राशबाणों  में  विभिन्न  श्रेणियों  की  वर्तमान  विज्ञापन  दरें  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आकाशवाणी  एवं  दूरदर्शन  में  विज्ञापन  की  दरों  को  बढ़ाने  का

 और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सूचना  ओर  प्रतारण  नज्ञालय  में  उपमंत्री  गिरिजा  :  आकाशवाणी  पर

 विज्ञापनों  की  दरें  (30  सेकेण्ड  की  स्पाट  चैनल/श्रेणी  पर  निर्भर  करते  हुए  90/-  से  900/-
 रुपए  तक  है  तथा  दूरदछंन  के  मामले  में  दरें  500  रुपए  से  1.30  लाख  उपए  (10  संकेण्ड  की  स्पाट

 है|

 और  दरें  (i)  कबरेज  क्षेत्र/भ्रोताओं  के  सम्भावित  आकार  (ii)  कार्यक्रम  निर्माण  की

 लागत  में  बुद्धि  और  प्राहक  सेवा  और  (ii)  विशेष  स्‍्लाटों  के  लिए  विज्ञापनदाताओं  की  मांग  पर

 निर्भर  करते  हुए  समय-समय  संगोधित  की  जाती  है  ।

 ]

 चांडिल  ताप  विद्यत  परियोजना

 10  39.  भी  मोहम्मद  अलो  अशरक  फासमोी  :

 क्री  रामठडुल  चौधरी  :

 क्या  विद्युत  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चांडिल  ताप  विद्युत  परियोजना  का  कार्यान्वयन  निजी  क्षेत्र  द्वारा

 किए  गए  पूंजी  निवेश  के  माध्यम  से  कराने  का  भोर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा,क्या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  के  राण्य  सन्त्रो  कल्पनाथ  :  हवा  ।

 बिहार  में  घांदील  में  2  2८250  मेगावाट  की  कोयला  आधारित  ताप  विद्युत  परियोजना

 को  आर०  प्री०  जी०  इण्टरप्राइजेज  लि०  द्वारा  |  37  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागतों  पर  मिजी

 क्षेत्र  में  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इस  समय  परिग्रोजना  को  1996-97  तक  चालू  कर  दिए
 जाने  फा  कार्यक्रम  है  ।

 |

 होटल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  में  लाभ/घाटा

 1040.  श्री  के०  थो०  तंग्फाबाल  :  क्या  सागर  विसामन  और  पयंटन  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 होटल  कारपोरेशन  क्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  पास  कितने  होटल

 होटल  कारपोरेशन  आफ  हृण्डिया  के  होटल  को  पिछले  तीन  बर्षों  में  कितना  लाभ/हानि

 क्या  सरकार  के  पास  होटल  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  का  और  अगि  विस्तार

 फरने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  घंत्रो  साधवराब  :  ओर  विवरशण-पत्र

 संलग्न  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 भारतीय  होटल  निगम  के  होटलों  की  संड्या  चार  भारतीय  होटल  जापांत  के
 होकके  क्लब  के  सहयोग  से  राजगिर  पर  सेंटार  होबके  होटल  चला  रहा

 भारतीय  होटल  निगम  के  पिछले  तीन  ब्षों  क ेलाभ  और  द्वानि  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए
 हैं  :--

 भारतोय  होटल  मिगम  के  लाभ/(हानि)

 1989-90  9-90  (934.12  लाख

 1990-91  (1483.42  लाख

 1991-92  (138  1.26  लाख
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 ]

 उत्तर  प्रबेक्ष  में  पयंटन  का  चिकास

 '041.  थी  राजेख  कुमार  कया  नागर  विमानम  और  परंटन  मंत्री  यहु  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 (8)  देश  में  पर्यंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  भविष्य  में  बनाई  जाने  वाली  संभावित

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 इस  सभ्व्न्ध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ऐे  क्रेक्क  सरकार  बे  श्वाफता  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या

 इस  प्रयोजन  के  लिए  बर्ष  1992-93  के  दोरान  कितनी  घनराशि  मंजूर  की  गई  और

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  विदेशी  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  में  कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई

 तागर  विमानन  और  पयंटन  संत्री  म्रापवराव  :  प्यंटल  का  विकास  करना
 एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  यह  जिम्मेबारी  मुख्यतया  राज्य  सरकारों  की  है  ।  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  राज्य
 सरकारों  को  उनसे  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  धन  की  उपलब्धता  और  पारस्परिक  प्रा6्नमिकृताओों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  वित्तीय  सहायता  देता  है  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  5  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 हैं  ।

 ह

 वर्ष  1992-93  के  लिए  प्राथमिकता  प्राप्त  स्कोमों  हेतु  निर्धारित  163.24  लाख  रुपए  को
 राशि  में  से  3.58  लाख  रुपए  की  राशि  स्वीकृति  करके  अवमुक्त  को  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  महत्वपूर्ण  पर्यटक  केन्‍्द्री  पर  पयंटक  सुविधाएं  बढ़ाई  हैं  ।
 संभावित  पयंटकों  में  पयंटक  जानकारी  का  प्रच्चार  करते  के  लिए  नियमित  प्रचार  क्राग्रंकम  किए  जाते  हैँ
 ताकि  अधिसंझूय  विदेशी  पयंटकों  को  आक्रुष्ट  किया  जा  सके  ।

 देश  में  इलक्ट्रानिक  दस्त चज

 डा०  परश्रास  गंगवार  :  कया  संचार  प्रको  वह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 देश  में  1991-92  के  दोरान  स्थापित  किए  गए  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  की  राज्यथार
 संक्षया  क्या

 उनमें  से  कितने  एक्सचेंच  खराब  पढ़े  और

 183



 लिखित  उत्तर  30  1992

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संचार  संत्रालप  में  उपसंत्री  पो०  बो०  रंगेबा  :  जानकारी  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई

 शून्य  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिबरण

 देश  में  वर्ष  1991-92  के  दोराम  स्थापित  इलेक्ट्रानिक  एक्स$जों  को  सूची

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  1991-92  के  दोरान  स्थापित

 इलेक्ट्रानिक  एकक्‍्सचेंजों  को

 संख्या

 1  2  3

 1.  भरांध्र  प्रदेश  403

 2,  असम  76

 3.  मणिपुर  6

 4.  मेघालय  8

 5.  मिजो रम
 *  ।

 6,  नागालेंड  11

 7.  त्रिपुरा  9

 8.  अरुणाचल  प्रदेश  ।

 9.  बिहार

 |
 51

 10.  गुजरात  एवं  नागर  211

 दमन  एवं  दिव  संध  राज्य  क्षेत्रों  सहित

 11.  हरियाणा  150

 12.  हिमाचल  78

 13.  जम्मू  व  कश्मीर  23

 586
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 ।.  2  हिशा  3
 ee

 प्लाएः
 14.  कनटिक  ~

 हि  376

 15.  केएत  संघ  राज्य  vt
 155

 (३21४

 16  मध्य  प्रदेश  539

 17.  महाराष्ट्र  =  326

 +  दि  aa
 18.  पंजाब  संघ  राज्य  129

 19.  राजस्थान  131

 20.  तमिलनाडु  संघ  193

 राज्य  क्षेत्र

 21.  उत्तर  प्रदेश  285

 22.  उड़ीसा  150

 23.  पश्चिम  बंगाल  मान  निकोबार  135

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 24.  सिक्किम  6

 25.  दिल्‍ली  राज्य  10

 ]

 नेशनल  स्पीड  पोस्ट  नेटवर्क

 1043.  को  शंकरतिह  बाघेला  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 नेशनल  स्पीड  पोस्ट  नेटवर्क  में  विभिन्‍न  राज्यों
 के

 500  और  इससे  अधिक  दूरी

 के  तए  केन्द्रों  का  ब्योरा  क्या  है  जिन्हें  स्पीड  पोस्ट  के  साथ  जोड़ने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जगले  मिश्चित  स्थान  चाट  आई०  के  लिए  कमीशन

 के  आधार  पर  स्पीड  पोह्ट  के  प्र!इवेट  प्रतिनिधि  नियुक्त  करने  का  और

 अम्य  प्राइवेट  कूरियर  सेवाओं  की  तुलना  में  स्पीड  पोस्ट  की  प्रगति  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्या
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 संचार  संत्रालय  में  उपसेत्रो  पी०  जो०  रंबेशा  राष्ट्रीय  नेटवर्क  के  अन्तगंत

 नए  स्पीड  पोस्ट  केन्द्र  खोलना  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रकिया  जब  भी  किसी  स्थान  को  स्पीड

 पोस्ट  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  होता  तब  उसकी  नियमित  परिवहन  सुविधाओं  की  उपलब्धता

 भौर  वाणिज्यिक  एवं  मार्कट  की  व्यवहायंता  को  मद्देनजर  रखते  हुए  जांच  की  जातो

 स्पीड  पोस्ट  के  लिए  कमोशन  आधार  पर  प्राइबेट  प्रतिनिधि  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 1986  में  सबसे  स्पीड  पोस्ट  की  शुरूआत  तबसें  इमका  परियात  371.61  प्रतिशत

 भौर  राजस्व  585.61  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  सरकार  के  पास  अन्य  प्राइवेट  कूरियर  सेवाओं  के  कारोबार

 के  बारे  में  कोई  प्रामाणिक  जानकारी  नहीं  है  जिससे  वे  दोनों  सेवाओ  के  बीच  किसी  प्रकार  का  तुलनात्मक
 विश्लेषण  कर  सके  ।

 उड़ीसा  में  बेतरणी  नवी  पर  बहुउद्देशोय  परियोजना

 1044.  थी  लोकनाथ  चोधरी  :  क्‍या  जल  संसाधन  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  वैतरणी  नदी  पर  बहुउद्देशीय  परियोजना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और

 संघ  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विधाखरण  :  से  उड़ीसा  सरकार  ने  दो  चर  गे
 में

 भी  मकुणंड  बहु-प्रयोजनी  परियोजना  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  के  लिए  परियोजना

 जिसमें  बेतरणी  नदी  पर  निओपाड़ा  पर  एक  बांध  तथा  क्रमशः  48  मेगावाट  और  345  मेगावाट  की

 स्थापित  क्षमता  के  दो  विद्युतघरों  के  निर्माण  और  328.15  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर

 बेतरणी  डेल्टा  में  1400  बगं  किलोमीटर  क्षेत्र  को  बाढ़  लाभ  प्रदान  करने  की  परिकल्पमा  की  गई

 स्वीकृति  के  लिए  1980  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  हुई  जांच  के  परियोजना

 रिपोर्ट  को  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  बास्ते  1983  में  रा्य  सरकार  को

 लोटा  दिया  गया  था  ।  केन्द्र  में  संशोधित  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 केन्द्रीय  जल  भायोग  में  परियोजना  का  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 स्पोड  पोस्ट  काशपोरेशन

 1045.  श्री  शरद  विधे

 श्री  गोविशर्दराव  तनिकाम

 क्या  संचार  मंत्रो  यद्ट  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :
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 कया  सरकार  ने  पृथक  स्पीड  पोस्ट  कारपोरेश्षब  स्थापित  किए  आने  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  पर
 विचार  किया

 पद  तो  तत्सम्बश्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसके  कब  तक  कार्यान्वित  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 सेंचारे  संतालप  में  राज्य  भंज्ो  पो०  बो०  रभैथों  :  जी  हां  ।

 और  मामला  विचाराधीन  है  ।

 राजस्थान  के  रणकपुर  तंथा  भोलबाड़ा  को  दायमाग  से  भोड़मा

 1046.  क्री  गुमान  सल  लोढ़ा  :  क्‍या  तागर  बविज्नालन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  *

 क्या  राजस्थान  के  रणकपुर  और  भीलवाड़ा  के  लिए  वायुदृत  सेवा  आरम्भ  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 लागर  बिमामन  ओर  पयंटन  पत्नी  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  वायुद्रृत  के  लिए  वंतंमान  में  किसी  नए  स्टेशन

 की  विमान  से  जोड़ना  सभव  नहीं  है  ।

 ]

 मंदी  बेसित  विकास  बोजना

 1047.  श्रीमती  सुसिन्रा  महालन  :

 श्रीमती  बंसुस्धरा

 क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  देश  में  नदी  घाढो  के  समप्र  विकास  के  लिए  कोई  योजना  बताई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कया  ऐसे  संस्थाएं  बनाने  से  पूर्व  राज्य  सरंकारों  से  सल।हू  ली  गयी
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 विभिन्‍न  नदी  बेसिनों में  जल  क्षमतों  का  उपयोग  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के लिए  उन  नदी

 बेसिन  संगठनों  को  कितनी  राशि  नियत  कौ  गी  और

 (3)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लल  संसाधन  मंत्री  विद्याशरण  से  वर्ष  1987  में  अपनायी  गयी

 राष्ट्रीय  जल  नीति  समग्र  रूप  नदी  बेसिन  के  योजनाबड़ध  विकास  और  प्रबन्ध  के  लिए  उपयुक्त
 संगठन  स्थापित  करने  की  सिफारिश  को  बिभिन्‍न  मंचों

 पर  विस्तृत  विचार-विमर्श  करने  के

 देश  में  नदी  बेसिन  संगठनों  का  गठन  करने  के  लिए  इस  विषय  पर  नीति  टिप्पण  तेयार  किया  गया  है  ।

 1992  में  राष्ट्रीय  जल  बोर्ड  को  चौथी  बंठक  में  हुस  पर  विचार  किया  गया  था  ।  जंसाकि  बेठक

 में  निर्णय  लिया  गया  इसे  सभी  राज्य  सरकारों  को  उनकी  जांच  और  टिप्पणियों  के  लिए  परिचरालित

 कर  दिया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ]

 असम  में  विद्यतोकरण

 1048.  श्रो  प्रधोत  डेका  :  कया  बिद्यत  ससत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  असम  में  विद्य  तीकरण  की  गति  बहुत  धीमी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 1990-9;  और  1991-92  के  दोरान  राज्य  की  कितनी  सहायता  मंजर  की  गई  और

 वास्तव  में  कितनी  सह्बायता  दी  गई  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नो  कह्पनाथ  ओर  उपलब्ध  सूचना  के

 के  अनुसार  असम  में  21,995  आाबाद  गांवों  (1971  की  जनगणना  के  में  से  21464  गांबों

 का  31-1-92  तक  विद्युतीकरण  कर  दिया  गया  है  इस  प्रकार  असम  में  विद्युतीकरण  की  प्रतिशतता

 9.8  प्रतिशत  हो  गई  है  जोकि  अखिल  भारत  भौसत  84  प्रतिशत  से  अधिक  है  ।

 ग्राम  विद्यतीकरण  के  लिए  योजनागत  आडंटन  और  1990-91  तथा  1991-92  के

 दौरान  असम  राज्य  बिजली  बोड  द्वारा  इसके  समुपयोजन  का  ब्यौरा  निम्नवत  है  :--

 रुपये

 वर्ष  ग्राम  विद्युतोकरण  के  लिए  का  समुपयोजन
 योजनागत  आबंटन

 1990-91  1510  हु  1510

 1991-92  ]-५2  850  600
 A
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 सहानगरों  में  हेलोफोन  संबंधी  शिक।यते

 1049.  श्रीमती  गिरिजा  देवो  :

 बरी  शरद  यादव  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 देश  के  महानगरों  में  टेलीफोन  सेवाओं  के  परिचालन  के  संबध  में  जनता  की  क्‍्या-बया

 परेशानियां  शिकायतें

 उपभोक्ताओं  द्वारा  औसतन  की  जाने  वाली  शिकायतों  की  संदया  क्या  है  तथा  शिकायतों

 की  प्रकृति  क्या  और

 देश  में  टेलीफोन  सेवाओं  के  सुधार  के  लिए  सरकार  ने  कया  कदम  उठाए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  सें  उपसंत्रो  पो०  थो०  रगेया  ($)  अन्य  शिकायतों  ये

 शिकायतें  मुक्यतया  टेलीफोन  की  खराबियों  ओर  इन  खराबियों  को  दूर  करने  ओर  अधिक  राशि  के  बिल

 बनाने  के  बारे  में  थी  ।

 चार  महानगरों  से  संबंधित  1991-92  के  ब्यौरे  हस  प्रकार

 शहर  का  नाम  31-3-92  को  ढोी०ई०एल०  प्रति  100  स्टेशन/प्रतिमाह॒  अधिक  राशि  के

 की  संख्या  दोषों  की  संझया  बिल  जारी  करने

 संबंधी  बिलों  का
 प्रतिशत

 बम्बई  791222  19.4  0.52

 कलकत्ता  274426  18.2  0.1

 दिहली  605272  22.6  0७.40

 मद्रास  186473  21.0  0.56
 a tt लत  नल  ततततहक्‍हभन्‍++++ 5  न्जन  ऑिजजीनन  नाते  अजजनओ  +  जलन  जि  ता

 दुरसंत्रार  सेवाओं  के  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  में  सुधार  करने  के  लिए  बिभाग  ने

 लिखित  उपाय  शुरू  किए  हैं  :

 पुराने  देलीफोन  मेकेनिकल  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  एक्सचेंज  लगाता  ।

 पुराने  टेलीफोन  उपकरणों  को  नए  उपकरणों  द्वारा  बदखता  ।

 दोषयुक्त  केबिलों  को  बदलना  !
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 भारी  ऊपरी  संरेषण  लाइनों  के  स्थान  पर  भूमिगत  केबिले  बिछाना  ।

 बड़े  शहरों  में  केबिल  डकट  को  व्यवस्था  करना  ।

 विभाग  के  स्टाफ  को  ग्राहकोन्मुच्न  प्रशिक्षण  देना  ।

 इन  सेवाओं  का  कंप्यूटरीकरण  :

 दोष  बुक्रिग  तथा  मरम्मत

 और

 विशेष  सेवाएं  ।

 सरकारो  में  दस्पात  का  उत्पादन

 1050.  श्री  के०  पो०  सिंह  देव  :  क्‍या  इस्पात  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बतंमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौराम  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  के  मुकाबले  सरकारी  क्षेत्र

 के  कुछ  इस्पात  संयंत्रों  में  उत्पादन  मिर  गया

 यदि  तो  1992  के  अन्त  तक  प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  का  माहुवार

 निष्पादन  कितना  और

 सरकार  द्वारा  अड़चनों  का  पता  लगाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  ग्रए  हैं  जिससे  कि

 प्रत्येक  संयंत्र  प्रतिमाह  अपने  लक्ष्य  की  प्राप्ति  कर  सके  ?

 इस्पात  सन्त्रालय  के  राज्य  भनत्री  सम्तोष  मोहन  दुर्गापुर  इस्पात

 संयंत्र
 तथा  विशाापट्टणम  इस्पात  संयंत्र  में  आई  कुछ  गिरावटों  को

 छोड़कर

 ]  ५92  की  अवधि  में  सरकारो  क्षेत्र  के
 मद

 संयंत्रों
 में  बिक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  कुल  मिलाकर

 लक्ष्य  के  अनुरूप  रहा  ।  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 अडचनों  का  पता  लगाया  गया  है  और  लक्ष्य  की  प्राष्ति  के  लिए  कदम  उठाए  गए  जो

 निम्नलिखित  हैं  :-:

 (i)  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  उत्पादन  में  गिरावट  का  कारण  धमन
 भट्टी  नं  ०4

 और

 ।  जिनका  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  के  अन्तग्ंत  पुननिर्माण  किया  जाना  की  खराब  स्थिति  के

 घुनिकीकरण
 के  पश्च/त  धमन  भट॒टी  नं०  2  को  चालू  करने  में  विलम्ब  का  होता  धमन

 ।  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए  काये  योजना  बनाई  गयी  है  ।
 साथ

 भद्ठी  न०

 (0)  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पसी  लिमिटेड  में  उत्पादन  में  गिरावट  का  कारण  इस्पात

 गलन  शाला  में  आ  रही  प्रचालन  सम्बन्धी  समस्याओं  क्षोर  बेलन  भिन्नों  के  लिए  क्रप्न  सामग्री  की  कमी

 का  होता  है  ।  उपचारात्मक  कारंबाई  करने  क॑  परिणामस्वरूप  इस्पात  गलन  शाला  में  उत्पादन  स्थिर
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 हो  गया  है  और  अनुष॑ंगी  संयंत्रों  से  बेलन  मिलों  के  लिए  भरण  सामग्री  को  बढ़ाने  हेतु  कारंवाई  को

 गयी

 (0)  विशाखापट्टणम  दस्पात  संबंत्र  में  उत्पादन  इकाइयां  इस  समय  स्थिरीकरण  की  प्रक्रिया  में

 वर्ष  के  दौरान  की  इकाइयों  के  स्थिरीकरण  तथा  की  इफाइयों  से  सम्बन्धित  निर्माण

 कार्यकलापों  की  पुनराबुत्ति  के कारण  उत्पन्न  समस्याओं  से  उत्पादन  लक्ष्य  के  अनुरूप  नहीं  हुआ  ।

 उत्पादन  बढ़  रहा  गत्यावरोधों  को  समाप्त  करने  और  उत्पादन  को  इष्ठतम  स्तर  पर  स्थिर  करने  के

 लिए  प्रबंधत  ने  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  बिदेशी  विशेषज्ञों  को  नियुक्त  करना  भी  शामिल  है  ।
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 द्रदश्शंत  प्रसारण  केन्द्र

 1051,  डा०  विश्वनाथम्‌  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 किः

 शहूरो  क्षेत्र  की  तुलना  में  ग्रांभीण  क्षेत्रों  में  दूरदशंत  प्रसारण  क्षेत्र  का  प्रतिशत  कपा

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992-93  के  दोरान  पूरे  श्रीकाकुलम  क्षेत्र  को  दूरदशंन
 प्रसारण  क्षेत्र  में शामिल  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ,

 सबच्चना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपभण्यो  गिरिजा  इस  समय  देश  की

 लगभग  93.4%  शहरी  जनसंछया  की  तुलना  में  अनुणानित  78.1  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंधछया  को  दूरदर्शन
 सेवा  उपलब्ध  इन  कवरेज  आंकड़ों  में  विनारे  के  उन  क्षेत्रों  बी  जनसंडया  शामिल  जहाँ  संतोषजनक

 रिसेप्शन  प्राप्त  करने  के  लिए  ऊचे  एंटीने  और  बूस्टर  लगाने  अपेक्षित  होते  हैं  ।

 और  श्रीकाकुलम  जिले  में  1992-93  के  दौरान  दूरदर्शन  सेवा  सुदृढ़  करने

 का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  भी  दूरदशंत  विस्तार  की  भावी  योजनाओं  की  दिशा  में  कोई
 भी  कदम  साधनों  की  उवलब्वता  पर  निर्भर  करते  हुए  चरणबद्ध  ढग  से  उठाया  जा  सकता  है  !

 महानगरों  में  टेलीफोन  स्थानांतरित  करना

 1052.  श्री  जगबीर  सिह  वरोण  :

 भ्री  गुरदास  फकासत  :

 क्‍या  सचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  अन्तर्गत  मद्दानगरों  में  टेलीफोन  स्थानांतरित
 करने  में  छ्ट  महीनों  से अधिक  लगते

 कया  दोनों  स्थानों  पर  टेलीफोन  उस  समय  तक  निष्क्रिय  रहता  है  जब  तक  कि  स्थानांतरण
 के  अनुरोध  के  पएचात्‌  उन्हें  दूसरे  स्थान  पर  नहीं  लगा  दिया

 क्‍या  महानगर  टेलीफोन  लिमिटेड  इस  निष्क्रियता  की  अवधि  के  लिए  भी  शुल्क  बसूल  कर

 रहा  है  जिसमें  उसने  कोई  टेलीफोन  सेवा  प्रदान  नहीं

 क्या  सरकार  ने  उस  अवधि  का  टेलीफोन  शुल्क  माफ  करने  का  कोई  निर्णय  लिया  है
 जिसमें  टेलीफोन  खराब/निष्क्रिय  रहता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  प्रंत्रालय  में  उपसंग्रो  पो०  वो०  रंगेैया  :  तकनीकी

 अड़चनों  के  कारण  कुछ  मामलों  में  विलंब  होता  ऐसे  मामलों  को  टेलीफोन  शिफ्ट  करने

 संबंधी  अनुरोधों  को  वाजिब  समय  के  भीतर  निपटाया  जाता

 नहीं  ।  टेलीफोन  शिफ्ट  करने  के  उन  माभलों  में  हो  टेलीफोन  काम  नहीं  करते  जिसमें

 कि  उपभोक्ता  विशेषरूप  से  अनुरोध  करते  अन्यथा  टेलीफोन  पहले  के  स्थान  पर  काम  करते  रहते

 नहीं  ।  किराए  में  छूट  तब  दी  जाती  है  यदि  स्थानांतरण  के  दौरान  निष्क्रियता  की

 अवधि  विभागीय  कारणों  से  दिन  से  अधिक  हो  ।

 भोर  (&)  प्रोराटा  छट  तभी  दी  जाती  है  जब  कभी  कोई  टेलीफोन  विभागीय

 कारणों  से  7  दिन  या  इससे  अधिक  समय  से  लगातार  खराब  पड़ा  रहता  यदि  कोई  टेलीफोन

 विभागीय  कारणों  से  14  दिन  या  इससे  अधिक  समय  से  खराब  पड़ा  रहता  है  तो  मासिफ  कियया  माफ

 करने  सम्बन्धी  निर्णय  भी  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 ]

 गुजरात  के  बन  क्षेत्रों  में  द्रसंचार  प्रणाली

 1053.  श्री  बम्वुभाई  वेशमुल  :  कया  संजार  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  गुजरात  के  बड़ोदरा  जिले  के  वन  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  प्रणाली  को  मजदूँते
 बनाने  दह्ेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्ष्या  सरकार  का  पहाड़ों  क्षत्रों  में  सुक्ष्म  तरंग  प्रणाली  की  स्थापना  करने  का  बिचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  बी०  रंगंया  बंदोंदरां  के  ग्रामीण  तथा

 बन  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सकेंजों  और  आधुनिक  संचारण  माध्यम  जैसे  एन०ए०भार०
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 भार०  ओर
 यू  ४एच०एफ०  प्रणालियों  की  पंस्थापना  दूरधंचार  प्रणाली  को  मज़बूत  बताया  जा

 रहा  है  ।

 (@)  और  जी  हां  ।  चूंकि  बदोदरा  जिले  में  कोई  पहाड़ी  क्षेत्र  नहीं  अतः  फिलहाल

 करा

 में  माइक्रोवेव  प्रणाली  स्थापित  करने  की  कोई  ब्ोज़ना  नहीं  बूसरे  पहाड़ी  क्षेत्रों  जहां
 कहीं  भी  यह  आवश्यक  और  आर्थिक  रूप  से  व्यवहायं  वहां  समुचित  समय  आने  पर  यह  प्रणाली
 प्रदान  करने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 ]

 भंध्र  प्रदेश  में  पर्यटन  स्थलों  का  विकास

 1054.  थ्रो  के०बो  ०आर०  चोधरी
 भी  एम०बो०बो०एस०  मति  :

 क्या  सागर  विमानन  ओर  पथंटन  सम्प्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  राज्य  में  पर्यटन  स्थनों  के  विकातुम्त  हे
 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ढ्यौरा  कया

 इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  क्या  का्रंघाही  की  गई  और

 इस  ब्रयोजनाथ  1992-93  के  दोरान  भश्री  तक  कितनी  वित्तीय  अद्वग्मता  दी  पई  है  ?

 नागश  विमानन  ओर  पयंटन  मन्चो  माधवराव  :  से  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 से  राज्य  में  पर्यटन  का  विकास  करते  के  लिए  चौर्दह  प्रस्ताव  1992  में  ही  मिले  इन

 प्रस्तावों  को  संलग्त  विवरण  में  सूचीबद्ध  किया  गया  है|  राज्य  क ेलिए  1992-93  हेतु  130.00  लाख

 हपए  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 विवरण

 bce  राव
 ऋम  सं७  प्रस्ताव  का  नाम

 2

 आंध्र  प्रवेश

 1.  मेडक  में  पर्यटक  गृह

 2...  श्रीसलम  में  वन  मृह
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 1  2

 3  विशाखापशतनम  के  लिए  पंदल  भ्रमण  उपकरण

 4.  तिहूपति  के  लिए  उैेदल  भ्रमण  उपकरण

 5  राजामुन्द्री  के  लिए  जल-क्रीड़ा  उपकरण

 €,  फोल्लेरू  के  लिए  जल-क्रीड़ा  उपकरण

 7.  होसंले  पहाड़ी  पर  टंन्टों  में  आवास

 8.  विशाखापशनम  में  टंन्टों  में आवास

 9.  हैदराबाद  में  बौद्ध  प्रतिमा  पर  दोपसज्जा

 10.  हैदराबाद  के  प्रवेश-द्वार  पर  मेहराबों  पर  दीपसज्जा

 11.  हुसेनसागर  हैदराबाद  में  परिम्रमण  हेतु  नोका

 12.  विशाखापतलनम  में  पर्यटक  परिसर

 13.  दक्षिण  उत्सव

 14.  आनन्‍्ध्र  खाद्य  उत्सव

 उरी  बिश्ुत  परियोजना

 1055.  श्री  गुददास  कामत  :  गया  बिश्वत  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जम्मू  और  कश्मीर  में  उरी
 ग्द्युत

 परियोजना  में  कायंरत  कुछ  विदेशियों  ने  इस
 परियोजना  से  निकलने  का  आग्रह  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिधुृत  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पमाथ  :  स्वीडन-पू०  के  ०  व्यापार  जिसे
 नेशनल  हाइडो  इलेक्ट्रिक  कारपोरेशन  लि०  ने  अम्मू  तथा  कश्मीर  की  उरी  जल  विद्युत  परियोजना  को
 टन-की  आधार  पर  क़्ियान्वित  करने  का  उत्तरदायित्व  सौंपा  ने  एन०एच०पी०सी०  अथवा  भारत
 सरकार  की  परियोजना  से  अलग  होने  के  बारे  में  अपनी  इच्छा  यदि  से  अवगत  नहीं  कराया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बालासोर  में  डारुघर  भबन

 1056.  भरी  अर्जुन  चरण  सेठी  :  कया  संथार  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  विशेषरूप  से  बालासोर  में  श्रंझोधित  अनुमानों  तथा  योजना  के  अनुसार
 डाकघरों  के  लिए  विभाग  के  भवनों  का  निर्माण  काय॑  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  भसत्रालय  में  उपसन्त्रो  पो०  थो०  रंगेया  :  से  बालासोर  जिले  में

 तीन  विभागीय  डाकघर  भवन  परियोजनाओं  की  स्थिति  निम्तानुसार  -

 ())  बांता  डाकधर  :

 बांता  डाकघर  का  निर्माण  करने  के  लिए  संगोधित  योजना  को  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और

 किसी  ठेक्रेदार  को  निर्माण  कार्य  सौंपने  के  लिए  टेंडर  मंगाने  क ेलिए  भी  नोटिस  जारी  कर
 दिया  गया  इस  परियोजना  में  धृमि  सम्बन्धी  विवाद  के  कारण  हुआ  जिसे

 अब  सुलझा  लिया  गण

 (ii)  जलेश्वर  डाकधघर  :

 इस  परियोजना  का  काम  चल  रहा  है  और  इसका  55  प्रतिशत  काम  पूरा  हो  चुका  है  ।

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  26  लाख  रु०  है  ।

 (iii)  बालासोर  प्रधान  डाकधर  :

 बालासोर  प्रधान  डाकघर  भवत्रन  के  विस्तार  काय  की  मजूरी  दे  दी  गई  है  जिसकी

 मानित  लागत  25.6  लाख  र०  है|  टेंडर  आमंत्रित  करने  के  बाद  निर्माण  कार्य  सौंपा

 जाना

 ]

 हरियाणा  को  विश्व  बेक  सहायता

 1057.  भी  धर्मपाल  सिंह  सलिक  :  क्या  जल  संसाधन  मत्नो  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  जल  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  दी  गयी  विश्व  बेंक  से  प्र/प्त  महायता  में  से

 कितने  प्रतिशत  धनराशि  खर्च  की  गयी  और

 (a)  भविष्य  में  जल  संसाधन  के  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  क्रितनी  घनराशि  उपलब्ध  कराने  का

 बिचार  है  ?
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 खल  ससाधन  मन्री  विद्याचरण  :  और  हरियाणा  सरकार  ने  विश्व  बैंक

 द्वारा  सहायता  प्राप्त  हरियाणा  फरियोजना  के  अम्तगंत  कुल  ऋण  का  100  प्रतिशत  ओर

 हरियाया  परियोजना  के  अन्तगंत  कुल  संशोधित  ऋण  का  100  प्रतिशत  उपयोग  किया  है  ।

 हरियाणा  राज्य  हाल  ही  में  भ्रतिरिब्त  संहभागी  राज्य  के  रूप  में  राष्ट्रीय  जश्ष  प्रबन्ध  परियोजना  में

 शामिल  हुआ  है  और  उनकी  स्कीम  50.00  करोड़  रुपए  की  सहायता  के  लिए  23-6-92  को  अमुमोदित
 की  गयी  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गधी  सूचमा  की  तुलना  में  1992  तक  13.64  करोड़  रु०

 का  व्यय  किया  गया  है  ।  प्रस्तावित  हरियाणा  राज्य  संसाधन  समेकन  परियोजना  अपने  प्रारम्भिक  स्तर

 में  है  ।

 सागर  तटों  का  विकास

 1058.  श्री  के०  प्रधानी  :

 श्री  गोपीनाथ  गलपति  :

 क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  का  विचार  देश  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सागर  तंटों  का  विकास

 करने  का

 यदि  तो  तटवार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  ?

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  सम्त्री  माधवराव  :  से  पयंटन  की  सुविधाओं
 का  विकास  करना  मुख्यतया  राज्य  ससकारों  की  जिम्मेवारी  है  ।  वित्तीय  राज्य  सरकारों
 से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  उनके  आपसी  प्राथमिकताओों  और  घन  की  उपलब्धता  को  ध्यान
 में  रख  कर  दी  जाती  है  ।

 ]

 राजस्थान  के  महत्षेत्र  मे ंभूजल  संसाधन

 1059.  श्री  सनफूल  क्‍या  जल  संसाधन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  के  मरक्षेत्र  में भूजल  संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया
 गया  ओर

 पद  तो  तश्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लल  संसाधन  भंत्री  विधायरण  :  जी  हां  ।
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 जल  वैशानिक  सर्वेक्षणों  तथा  वेशानिक  अम्वेषण  के  परिणामों  के  आधार  पर  राजस्थान  के

 मखक्षेत्रों  क ेभूजल  संसाधन  अनुमानतः  4545  मिलियन  घम  मीटर  राजस्थान  के  मरुक्षेत्रों  में  भूजल
 संसाधनों  की  जिले-बार  उपलब्धता  संलग्न  विथरण  में  दी  गयी  है  ।

 विवरण

 राजस्थान  के  मरू  जिलों  में  भूजल  संसाधनों  को  उपलब्धता

 हे  क्रमसं  ०
 रु

 बाधिक  कुल  पुनभरणोय  भूजल  संसाधन

 मिलियन  घन  मीठर/वबर्ष
 रा  रा

 गगानगर

 का  क्र

 32700...

 का

 2.  बीकानेर

 3.  चर  है  कृपा

 4...  शुन्झनु  356.00

 5.  सीकर  549.00

 6.  नागौर  656.00

 7.  जोधपुर

 8...  जैसलमेर

 9.  बाडमेर

 पाली  673.00

 जालौर

 कुल  :  4545.00

 एक्स

 तोस्ता  नदी  बर  पन  विशज्युत  परियोजना

 क्री  अपर  राय  प्रधान  :  क्या  बिद्युत  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशेषज्ञों  की  राय  के  अनुसार  भारत  तीस्ता  नदी  पर  एक  उत्तरी  सिक्किम  के  ऊपरी



 ४02

 लिब्ित  उत्तर

 —_—————

 आवाह्‌  क्षेत्र  पर  और  दूसरी  पश्चिम  बंगाल  के  गजालदोबा  में  दो  परियोजनाएं  स्थापित  कर

 घर

 मेगावाट  पन  विद्युत  का  उत्पादन  कर  सकता
 हि

 क्या  सरकार  को  सिविकम  और  पश्चिम  बंगाल  सरकारों  से  ऐसे  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  है
 भौर

 '

 यदि  तो  इन  परियोजनाओों  को  अपनी  मंजूरी  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  क्षय
 कारयंबाही  कर  रही  है  ?

 ु  विद्युत
 सम्ञालय  के  राज्य  मग्जी  कह्पमाथ  से  सिक्किम  तथा  पश्चिम

 बंगाल  राज्यों  में  विभिन्‍न  जल  विद्युत  स्कीमें  स्थापित  करके  तीस्ता  नदी  की  जल  यिद्युत  शक्यता  का
 विकास  करने  का  प्रस्ताव  इन  परियोजनाओं  की  बरतंमान  स्थिति  सहित  इतका  ब्यौरा  संलरत  विवरण
 में  दिया  गया  है  ।
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 विशासापट्टणम  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  सह-उत्पाद  का  उपयोग

 1061.  भी
 एस०वो०थो  ०एस०  मूलि  :  क्या  इस्पात  मर्जी  यह  बताने  की  क्पा  करेगे  कि  :

 बया  विशाख्ापट्रणम  इस्पात  संयंत्र  इस्पात  के  उत्पादन  के  दौरान  उत्पादित  सहु-उत्पादों  का
 उपयोग  कर  रहा

 (a)  यदि  तो  प्रत्येक  वर्ष  ब्यं  जाने  वाले  सह-उत्पादों  की  मात्राओं  का  उनके  मृष्य  सहित
 ब्योरा  क्‍या  और

 सहु-उत्पादों  का  उपयोग  करने  हेतु  क्या  उंपाय  करने  का  विद्यार

 इस्पात  सन्त्रालय  के  राज्य  भन्त्रो  सम्तोष  सोहन  :  से  विशाश्वापट्रणम  इस्पात
 संयंत्र  ने  सूचित  किया  है  कि  धमन  भट्टियों  में  उत्पादित  गंसों  का  संयंत्र  में  ई  धन  के  रूप  में  प्रयोग  किया

 जा  रहा  है  |  कोक  ओवनों  से  निकलने  वाले  उपोत्पादों  को  अपोनियम  सहफ़रेट  ओर  नेपथालिन  के  उत्पादन

 के  लिए  उपयोग  किया  जाता  !  92  से  31  1992  तक  उत्पाद्रित  उपोत्पादों  का

 मूल्य  21.06  करोड़  दपये  है  ।  शेष  गैस  का  संयत्र  में  ईंधन  के  रूप  में  प्रयोग  होता  उपोत्पादों  के

 मूल्य  और  उसकी  उपयोगिता  में  सयंत्र  के  प्रचालन  मे  स्थिरता  आने  के  साथ  सुधार  होगा  ।

 झंगसोर  में  स्थानोय  काल  को  पमग्र-सीसा

 '  062.  भीमतो  चस्द्र  प्रभा  अर्स  :  कया  संचार  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलोर  में  स्थानीय  काल  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई

 वि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  प्रतिबन्ध  हटाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसम्त्रो  पी०्बो०  रंगेया  :  पह  लिषम  30,000

 लाइनों  से  अधिक  की  क्षमता  रखने  बाले  इलेकट्रानिक  एक्सचेन्जों  की  सभी  टेलीफोन  प्रणालियों  पर  लागू

 होता  है  |

 काल  को  गई  पार्टी  का  उत्तर  प्राप्त  होने  पर  एक  काल  दर्ज  हो  जाती  है  और  उसके  बाद

 पांच  मिनट  की  प्रत्येक  यूनिट  को  दर  से  कालें  मोटर  की  जाती  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बिश्युत  उत्पादन  क्षमता

 1003.  श्रीमत्ती  केसरबाई  सोनाजोी  क्षोरसागर  :  क्‍या  बिद्युत  घंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  ताप  विद्यत  स्टेशनों  द्वारा  इस  समय  कितना  विद्युत  उत्पादन  किया  जा  रहा

 एन  विद्युत  स्टेशनों  की  विद्य्‌त  उत्पादन  क्षमता  क्‍या  है  तथा  क्‍या  उनकी  क्षमता  का  पूरा
 उपयोग  किया  जाता  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जो  ताप  विद्युत  स्टेशनों  की  क्षमता  का  इृष्टतम
 उपयोग  कर  रहे  हैं  ?

 विद्युत  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  कल्पनाथ  :  93  की  अवधि
 के  दोरान  देश  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  द्वारा  123795  मिलियन  यूनिट  ऊर्जा  का  उत्पादन  किया  गया

 और  19-11-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  के  ताप  विद्यूत  केन्द्रों  की  विद्युत
 उत्पादन  क्षमता  48305.5  मेगावाट  अप्रैल-अक्तूबर  92  के  दौरान  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  औसत

 संयंत्र  भार  अनुपात  53.9  प्रतिशत  ताथ  विद्युत  यूनिटों  से इसकी  इष्टतम  क्षमता  के  बराबर  विद्युत
 उत्पादन  किया  जाना  संभव  नहों  है  क्योंकि  ताप  विद्युत  उत्पादन  यूनिटों  का  यूनिट  के

 प्रचालन  की  कोबले  की  प्रणालीगत  भार  सम्बन्धी  राज्य/क्षेत्र  मे ंजल

 विद्य त  एव  ताप  विद्युत  का  यूनिटों  का  नियोजित  अनुरक्षण  कायं  तथा  जबरन  बंदियां  और  पारेषण

 संबंधी  बाधाओं  पर  निर्भर  करता  1992  के  दोराम  जिस  राज्य/प्रभाली  का  ताप

 विद्यत  संयंत्र  भार  अनुपात  राष्ट्रीय  औसत  से  अधिक  रहा  इसका  ब्यौरा  निम्तवत  है  :

 क्रम  राज्य/प्रणाली  92  के  दोरान  का

 सं०  संयंत्र  भार  अनुपात

 ।  2  3.

 दिल्‍ली  67.8

 2.  राजस्थान  68.9

 3.  पजाब  62.0

 4.  उत्तर  प्रदेश  56.5

 206



 9  1914  लिखित  उत्तर

 ||  2  3

 5.  गुजरात  51.5

 6.  महाराष्ट्र  56.7

 1.  मध्य  प्रदेश  55.9

 8.  भरांध्र  प्रदेश  58.2

 9.  तमिलनाडु  61.0

 राऊरकेला  हस्पात  संयंत्र

 1064.  ु०  फ्रिडा  तोपनो  :  क्‍या  इस्पात  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  पांचवें  ब्लास्ट  फरनेस  को  चालू  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए
 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसे  कब  तक  चालू  कर  दिया  जाएगा  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  समन्तोष  सोहन  :  नहीं  ।
 *

 भौर  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कालोकट  हुबाई  अड्डे  से  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ाने

 1065.  क्री  के०  सुरलोधरम  :  क्या  भागर  विमानन  ओर  परयंटन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कालीकट  से  खाड़ी  देशों  को  ओर  अधिक  उड़ाने  आरम्भ  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  निजी  एजेंसियों  को  ओर  से  कालीकट  से  घरेलू  उड़ाने  चलाने  के  लिए  कोई  आवेदन

 सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ा

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया

 (¥)  क्या  सरकार  का  विचार  कालीकट  हथाई  अड्डे  के
 धावनपथ  की  लम्बाई  बढ़ाने  का

 गौर
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 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्या  है  '

 नागर  विश्शनन  और  पयंटस  समन्त्री  माधवराव  सिधि  और  विमान  क्षमता

 की  कठिनाई  के  कारण  इस  समय  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  दृणि  एयरलाइंस  के  विचाराधीन  नहीं

 है  ।

 और  जी  नहीं  |  हवाई  टैक्सी  प्रचालक  कालीकट  से  अन्तर्देशीय  उढ़ानों  के  परिचालन
 के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 (2)  नही  ।

 १्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 मध्य  प्रदिंश  में  पयेटक  की  सुविधाएं

 श्री  अरविन्द  भेशाम  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  लागर  विभानम  और  पयंटन  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पर्यटन  के  विकास  और  मोड़  उज्जन

 और  मन्दसोर  में  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  कुछ  प्रस्ताव  मिले

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  ने  उन  प्रस्तावों  पर  क्‍या  कायंवाही  की

 और  में  अब  तक  इस  प्रयोजनाथ॑  राज्य  को  कितसी  वित्तीय
 यता  प्रदान  की  गई  भौर

 अस्वीकृत  किए  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सागर  विभानस  ओर  परंटर्न  भस्तो  साप्वराव  :  और  केख्रीय  पयंटन
 विभाग  को  महुए्वर  तथा  उण्जेन  के  सम्बन्ध  में  पर्यटन

 के चिकास सथा भाधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-- ग्वालियर में ध्वनि-प्रकाश प्रदर्शन (2) खजुराहो में शोचालय तथा पेयजल सुविधाओों की ध्यवस्था (3) खजुराहो में पयंटक स्वाभत केम्द्र 208
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 (4)  महेश्वर  में  पर्यटन  बंगला

 (5)  ओंकारेश्वर  में  पवंटन  बंगला

 (6)  उज्जन  कुम्भ  मेला  के  साहित्य/सामान्‍्य  प्रचार  साहिस्य  का  मुद्रण

 (7)  उज्जन  में  यात्री  निवास

 उपरोक्त  सभी  स्‍्कीमें  स्वीकृत  कर  दी  गई  हैं  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  ब्ष  1991-92  के  दौरान  पर्यटन  पर  बिप्रिन्न  परियोजनाओ
 के  लिए  163.26  लाख  तथा  वर्ष  1992-03  के  दौरान  अब  तक  24,  15,200  र०  की  राशि

 अबमुक्त  की  है  ।

 ]

 बिना  बारो  के  विए  गए  टेलोफोन  कनेक्शनों  में  धोटाला

 1067.  श्री  आरਂ  सुरेन्द्र  रेडडो  :  क्या  संथार  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने
 बिना  बारी  के  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  में  एक  बड़  घोटाले  का

 पता  लगाया

 क्‍या  हस  सम्बन्ध  में  सरकार
 को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  मिल  गई

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करते  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  बो०  रगेया  :  दूरसचार  विभाग  द्षारा  प्रस्तुत को  गई  महत्वपूर्ण  सूचना  के  आधार  पर  केकद्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  पंजाब  भोर  उत्तर  प्रदेश  में  तलाशियां  शी
 थों  ओर  दूरसंचार  विभाग  के  कर्मचारियों  सहित  लोगों  से  पूछताछ  की  दिल्‍ली  के  दो  कमंचारियों
 को  पकड़ा  गया  केन्द्रीय  जांच  ढ्यूरो  द्वारा  जांच-पड़ताल  की
 अभी  प्राप्त  होनी

 जा  रही  है  और  उनकी  अन्तिम  रिपोर्ट

 जी  नहीं  ।

 और  भाग  में  दिए  उत्तर  को  महं  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 विहलो  में  हेलीफोन

 1068.  भो  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  संचार  सम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 दिल्‍ली  में  नए  टेलीफोन  कनेबशनों  के  लिए  अब  तक  कितने  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़

 अण्हमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  ऐसे  कितने  आवेदन  पत्र  लम्ब्रित  और

 सभी  लम्बित  टेलीफोन  कनेक्शन  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  सम्त्रालय  में  उपसस्त्री  पो०  बो०  रंगैथा  :  भोर  30

 92  को  दिल्‍ली  और  अण्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह  में  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करन  के  लिए

 लम्बित  आवेदन  पत्रों  को  संब्या  3,78,854  और  757  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रस्तावों  के  अनुसार  इस  देश  की  छोटी  टेलीफोन  प्रणालियों  में

 इस  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  भर्थात  1997  तक  व्यावहारिक  रूप  से  माग  होने  पर  टेलीफोन

 प्रदान  कर  दिए  जाने  की  सभावना  बड़ो  टेलीफान  प्रणालियों  में  आठवीं  योजना  अवधि  के  समाप्त  द्वोने

 से  पहले  टेलीफोन  कनेक्शन  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  की  अवधि  घटाकर  दो  वर्ष  करने  को  आशा

 है  ।  इन  उहूँ  श्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  विस्दार  योजनाएं  तंयार  की  जा  रही  हैं  ।

 फरबका  बांध  के  प्राधिकारियों  का  कार्यकरण

 1069.  ato  असीम  बाला  :

 श्री  जापनल  अबेदिन  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  फरकका  बांध  के  प्राधिकारियों  के  दार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  से  कोई  अधभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  ससाघन  मंत्री  विद्याचरण  :  से  जबकि  फरवकका  बराज  परियोजना

 प्राधिकारियों  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ
 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  सिंचाई  एवं  जल  मार्ग  मन्त्री  तथा  राज्य  के  वरिष्ठ  अधिकारी  फरक्का

 बराज  नियन्त्रण  बोर्ड  तथा  प्रबोधन  समिति  के  साथ-साथ  तकनीकी  सलाहकार  समिति  के  सदस्य

 जो  नियमित  अन्तरालों  पर  फरक्का  अराज  परियोजना  के  कार्यक्रमों  और  कार्यक्रण  को  देखते  हैं  ।

 इस्पात  उद्योगों  के लिए  नियत  संवर्धन  परिषद

 1070.  भरी  संदीपान  भरावान  थोरात  :  क्‍या  इस्पात  मस्त्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस्पात  उद्योग  के  लिए  क्ृत्तिक  बल  तथा  निययात  संवधन  परिष  .  गठित  करने
 का  प्रस्ताव  किया  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मत्रालय  के  राज्य  भत्री  सन्‍्तोव  मोहन  :  ओर  इस्पात  उद्योग  हेतु
 निर्यात  सवर्धन  परिषद  का  गठन  करने  के  लिए  इस  समय  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहों  है  ।

 ]

 बिहार  में  टेलोफोन  एश्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेजों  में  बदलना

 107  !.  श्री  बिजप  कुमार  यादव  :  क्‍या  संथार  भम्त्रो  यह  बनाने  की  कृत्रा  करेंगे  कि  बिहार  में
 सभी  जिला  केन्द्र  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  कब  तक  इलेक्ट्रोतिक  एक्सचेंजों  में  बदने  जाने  की  सम्भावना

 सच्चार  भत्रालय  में  उपसंत्रो  पो०  बो०  रंगंपा  :  बिहार  के  50  जिला  मुख्यालयों  में
 से  33  को  इतेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  प्रदान  कर  दिए  गए  हैं  ।  शेष  सभी  17  जिला  केन्द्र  टेलीफोन  एक्मचेंजों  को
 1994-95  तक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदल  दिए  जाने  की  सभावना  है  बशतें  कि  उपस्कर  उपलब्ध

 ही  ।

 ]

 पश्चिम  बगाल  में  सुन्वरबन  को  परथंटन  स्थल  बनासा

 1072.  भ्रो  अमल  दस  :  कया  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  भन्रों  यह  बताने  की  हपा  करंगे
 कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पश्चिम  बगल  सरकार  से  सुन्दरबन  को  एक  पयंटक  स्थल  के  तौर
 पर  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ग्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  से  पयंटनों  की  सुविधा
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  सुन्दरबन  में  निम्नलिखित  सुविधाएं  स्बीकृत  की

 1.  सुन्दरबन  में  तैरता  आवास  ।

 2.  घुन्दरबन  के  लिए  परिध्रभण  पोत  ।

 सथ्य  प्रदेश  में  ट  लोफोन  एक्सचेऊों  हेतु  भूमि

 1073.  ड1०  लक्ष्मोमारायण  पांडेय  :  क्‍या  संचार  बंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 कया  मध्य  प्रदेश  के  रतलाम  तथा  मन्दघौर  जिलों  में  विद्यमान  टेलीफोन  एक्सर्थेजों  की

 क्षमता  में  बुद्धि  करने  तथा  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  हैतु  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  और

 इन  एक्सचेजों  के  भवनों  का  निर्माण  कायं॑  कब  तक  पूरा  हो  जाने  को  संभावना  है  ?

 संचार  संजालय  में  सपसंत्रो  पो०  थो०  रंगेता  :  हां  ।

 नए  टेलीफोन  एक्सबेंज  भवनों  के  निर्माण

 ग्रहण  किया  गया

 के  लिए  निम्नलिखित  स्थानों  पर  भूमि  का

 लिला  मन्दसौर

 1.  मन्दसौर

 2.  मनासा

 3.  मल्हारगढ़

 लिला  रतलाम

 1.  जाओरा

 2.  सेलाना

 3.  सिमलौढा

 मन्दसौर  और  मनांसो  में  भर्वेन  निर्माण  कां  कार्य  1994.95  में  पूरा  होने  की  सम्भविनीं
 है  |  मल्हा  सैलाना  और  सिमलौड़ा  में  भवन  निर्माण  का  काम  योजना  अवधि  के
 दौरान  शुरू  किए  जाने  ओर  उसे  पूरा  किए  जाते  की  संभावना  है  ।

 ]

 अंडोगढ़  में  ६रदशेत  कांयकस  निर्माण  केस

 1074.  क्री  पथन  कुमार  बंसल  :  क्या  सूचना  ओभोर  श्रसारण  मंत्री  यह  बंताते  कीं  कृपों  करेंगें

 चंडोगंढ़  में  दूरदर्शन  क  निर्माण  केन्द  के  स्थापना  सम्बन्धी  कार्य  में  कितनी  प्रयति  हुई
 भर

 इसके  कब  तक  यालु  हो  जाने  की  संभावना  है  ?
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 सूचता  ओर  प्रसारण  सन्‍्त्रालय  में  उपमंत्री  गिरिजा  :  परियोजना  के  लिए
 स्थाम  एवं  मुख्य  उपकरण  पहले  से  ही  प्राप्त  हो  चुके  सक्षम  प्राध्वकारी  के  अनुमोदन  पर  निर्भर  करते

 हुए  चंडीगढ़  में  स्टूडियो  केन्द्र  के  1995  के  दौरान  सेवा  के  लिए  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 बाराणसो  बिमान-पत्तन  पर  भू-अबतरण  प्रणानो
 ०  एल०  को  स्थापना

 075.  भरी  श्रा्ज  फतस्डीअ  :  क्‍या  सागर  विसामन  ओर  परयंटन  सम्जो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कथा  वाराणसी  विमान-पत्तन  पर  पिछले  दो  महीने  से  अधिक  समय  से  उपकरण  भू-अबतरण
 प्रणाली  एल०  लगाए  जाने  के  लिए  रखा  हुआ  है॥

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इसे  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  और

 उपकरण  भू-अबतरण  प्रणाली  स्थापित  न  करने  के  कारण  कितना  घाटा  हुआ  है  ?

 शागर  बिभानन  और  पयंटन  मन्‍्त्रो  साधवराव  :  से  वाराणसी  में  पहल

 मै  ही  उपस्कर  अवतरण  प्रणाली  स्थापित  कर  दी  गई  यह  इस  वर्ष  के  अन्त  ज़क  शुरू  कर  दिए  जाने

 फो  आशा  मंसर्स  जिसे  यह  परियोजना  दी  गई  द्वारा  महसूस  की  जा  रही  कुछ  ठेका

 संबंधी  समस्याओं  के  कारण  इममें  विम्म्ब  हुआ  है  ।

 इसकी  लागत  में  और  समय  में  वृद्धि  हुई  बरणाली  को  स्थापित  करने  में  विलम्ब

 के  कारण  हुई  हानि  की  मांत्रा  को  आंका  नहीं  जा  सकता  ।

 निज्ञो  विमान  कम्पनियां

 1076.  झो  शोहुन  राजले  :  क्‍या  सागर  विभानन  ओर  पयंटल  मम्प्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  धयाने  26  1992  के  भारत  टाइम्सਂ  में  लिजी  विमान  कंपनियों

 के  सम्बन्ध  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 बदि  तो  तश्सभ्बन्धी  ब्योरा  कया  ओर

 इस  सम्बध्ध  में  क्या  कदम  उठाया  लगा  है  अबबा  उढान  का  विचार  है

 लाभर  विधानत  ओर  फ्वंटस  बंत्रे  लाधवराब  :  दवा  ।

 और  नागर  विमानन  महानिदेशालय  निजी  एयरलाइनों  टेक्सी
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 के  परिचालनों  पर  लगातार  निगरानी  रखता  है  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  वे  विमान  को

 उड़न  योग्यता  और  विमान  रख-रखाव  इंजीनियरों  के  लाइसेंसिग  संबंधी  अनिबायं  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करते  विमान  के  सुरक्षित  परिचालन  के  संबध  में  नियामक  प्राधिकारियों  द्वारा  कोई  समझौता

 नहीं  किया  जाता  ।

 कलकसा  में  मथा  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  भड़डा

 ।  077.  थ्रो  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्या  सागर  विभामन  ओर  परयंटन  सम्त्रो  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :

 कलकसा  में  नये  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  का  निर्माण  पूरा  करने  की  अन्तिम  तारीख  क्या

 निर्धारित  की  गयी

 कया  निर्माण  कार्य  निर्धारित  तिथि  के  भीतर  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विभामन  ओर  पयंटन  भसत्री  माधवराब  से  कलकत्ता  में  कोई
 नये  अन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  कलकत्ता  में  नये  टर्मिनल

 कॉम्प्लेबस  के  निर्माण  के  पूरा  होने  की  प्रस्तावित  तारीख  3।  1993  है  ।

 ]

 शादो-ध्यास  छल  का  अटवारा

 1078.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  कया  जल  संस!।धन  भगजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रावी-व्यास  जल  के  बंटवारे  के  मुद्दे  को  लेकर  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  आयोजित  बेठक  का

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऐसी  कोई  बंठक  1992  में  दिल्‍ली  में  आयोजित  की  गयी

 इस  बैठक  में  राज्यों  क ेकिन-किन  मु्यमंत्रियों  ने  भाग

 उसमें  की  गयो  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  सश्ती  बिद्याचरण  :  रावो-व्यास  जल  के  बंटवारे  के  मुद्दे  पर
 अलग  से  कोई  बे3क  आयोजिय  नहीं  को  गयी  थी  ।  हरियाणा  और  राजस्थान  के  बीच  जल
 से  सम्बन्धित  विभिम्न  मुद्दों  पर  विचार-विमश  करने  के  लिए  29  ओर  30  1992  तथा
 6  1992  को  बेठके  आयोजित  की  जिनमें  रावी-व्यास  के  बंटवारे  पर  भी  विचार-विमर्श

 किया  गया
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 जी  6  1992  को  ।

 श्री  बेअन्त  श्री  भजन  हरियाणा  तथा  श्री  भैरो

 सिह  राजस्थान  ।

 और  सम्बन्धित  मुद्दों  पर  आगे  विचार-विमश  अनुवर्ती  बंठकों  में  जारो  रहेगा  ।

 डाक  थिभाग  की  घटिया  स्तर  को  सेवाएं

 1079.  डो०  बेकटेहबर  राव  :  क्‍या  संचार  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असंतुष्ट  उपभोक्ताओं  ने  चार  वक्ष  में  पूरे  देश  में  लोफ  शिक्रायत  निदेशालय  के  पास
 डाक  विभाग  के  विरुद्ध  1681  शिकायतें  दर्ज  की

 यदि  तो  इन  शिकायतों  का  मुक््प  कारण  और

 इन  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 संचार  मन्त्रालय  में  उपसःत्रो  पोौ०  बो०  रंगेया  :  जी  हां  ।  1-4-8%  से
 30-9-92  की  अवधि  के  डाक  विभाग  के  खिलाफ  लोक  शिकायत  निदेशालय  ने  1681
 यतें  दर्ज  की  ।

 ये  शिकावरतें  डाक  के  वितरण  में  सतीआईरों  के  पारगमन  में  वस्तुओं  का

 गुम  बचत  बैंक  और  कंग  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  और  सेवानिवलि  के  बाद  मिलने

 वाले  लाभ  से  जुड़  ०५क्तिगत  दावों  से  सम्बन्धित  थीं  ।

 डाक  सेबाओं  की  कार्यप्रगाली  की  आवक  पुनरीक्षा  की  जाती  डाक  पारेषण  और

 वितरण  कार्य  की  सुररवाइजरी  स्टाफ  द्वारा  मॉनीर्टा,ग  की  जाती  डाकघरों  में  पर्यवरेक्षण  कार  में

 सुधार  लाने  के  लिए  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  प्रयोजन  से  उनका  विश्लषण  किया  जाता

 रेल  विभाग  और  एयरलाइन्स  से  निरन्तर  समन्वय  रखा  जाता  है  |  पोस्ट  डाक

 पेंगन  भदालत  और  खुले  सत्र  की  बेठकें  आयोजित  करके  सभी  स्तरों  पर  शिकायत  कक्षों  को  सक्रिय  बना

 कर  जनता  के  साथ  आपसी  विचार-विनिमय  की  प्रक्रिया  में  सुघार  लाया  गया  प्रशासनिक  कार्यालयों

 का  दौरा  और  निरीक्षण  करके  व्यक्तिगत  दाबों  के  निपटान  की  भी  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ।

 एन०  टी०  पी०  सी  ०  परियोजनाओं  हेतु  विश्व  बेक  ऋण

 1080.  भ्रो  राम  नाईक  :  क्‍या  विद्युत  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  वेंक  नई  विद्युत  परियोजनाओं  के  वित्त-पोषण  देतु  नेशनल  थर्मल  पावर

 कारपोरेशन  टी०  पी०  को  ऋण  प्रदान  करने  पर  सहमत  हो  गया
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 यदि  तो  ऋण  की  राशि  कितनी  है  और  किन-किन  विद्युत  परियोजनाओं  हेतु  ऋण

 मंजूर  किया  गया

 क्‍या  विश्व  बैंक  द्वारा  ऋण  की  पहली  किश्त  जारी  कर  दी  गई  यदि  तो  इसकी  राशि

 कितनी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  मसत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  कल्पनाथ  :  से  नेशनल  थमंल  पावर

 कारपोरेशन  की  नई  विद्युत  परियोजनाओं  का  विशपोषण  किए  जाने  के  बारे  में  विश्व  बेंक  के  साथ

 विचार-विमर्श  वि.या  जा  रहा  जिन  परियोजनाओं  का  वित्तपोषण  किया  जाना  है  उनके  सम्बन्ध  में

 अभी  निणंय  नहीं  लिया  गया

 ]

 उड़ीसा  की  टेलोफोन  सलाहकार  समिति

 108  1.  थी  घ्ोकान्त  क्या  संचार  भसनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  में  सलाहकार  समिति  का  पुनर्गठन  किया  गया

 यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्थों  के  नाम  बया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 इसे  कब  तक  पुनर्गंठित  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 संचार  मन्त्रालय  में  उपसन्त्री  पो०  थो०  रंगंया  :  हां  ।

 उड़ीसा  की  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  संलरम  विवरण  में  दिए  गए

 और  उपर्युक्त  के  ध्यान  में  रखे  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिबरण

 उड़ोसा  को  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  को  सचो

 1.  सुश्री  सुशीला  तिरिया

 ससद  सदस्य

 123,  साउथ

 नई  दिल्‍ली
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 2.

 4.

 श्री  रामचन्द्र  रथ

 संत्द  सदस्य

 7,  डप्ले  नई  दिल्‍ली

 ,  श्री  शरत  चन्द्र  पटनायक

 संसद  सदस्य

 180,  साउथ

 नई  दिल्‍ली

 थी  गोपीनाथ  गणपति

 संसद  सदस्य

 विधान  सभा

 ह्

 -  श्री  बसंत  कुमार  बिसवाल
 विधायक  उड़ीसा

 .  सुश्री  देवी  विधायक
 य्द्टीया
 उडासा

 श्री  बी०  के०  देव
 विधायक  उड़ीसा

 श्री  हबीबुल्लाहू  खान

 उड़ीसा

 ,  श्री  गोविन्द  वास

 उड़ीसा

 री  उद्योलाम «  "6  और  6

 उड़ीसा

 ,  श्री  सत्य  तारायण  महापात्र
 उड़ीसा

 4.  श्री  शारदा  प्रसाद  ननन्‍्दा

 उड़ीसा

 विधिक  व्यवसाय

 1.  श्री  श्रीनाथ  मिश्र

 उड़ीसा

 शत
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 2.  श्री  जगन्नाथ  मुण्ड

 उड़ीसा

 3.  श्री  विधान  चन्द्र  मिश्र

 उड़ीसा

 श्री  अनंग  पटनायक

 उड़ीसा

 सभी  अस्य  व्यवसाय  जेसे  बास्तुलिद  भादि  ।

 1.  श्री  मोहम्मद  हसन

 उड़ीसा

 2.  श्री  एन०  के०  पटनायक

 बाणिग्य  और  उच्चयोग

 1,  श्री  बिमल  किशोर  मल्होत्रा

 उड़ीसा  लघु  उच्ोग

 उड़ीसा

 2.  री  बी०  एन०

 महा
 बाणिज्य  संघ  आफ

 उड़ीसा

 3.  श्री  एस०  एस०  सिह

 वाणिज्य  और  उद्योग

 उड़ीसा

 4.  श्री  निकुंज  चोट  राय

 अध्यक्ष

 उड़ोसा  खघु  उद्योग  पंच

 सार्वजनिक  कासगार  ओर  अन्य

 1.  श्री  ए०  पी»  पू॑  संसद  सदस्य

 2.  श्री  आय॑  कुमार  भुवनेश्कर
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 3.

 4.

 (7.

 श्री  मधुसूदत  भंजनगर

 प्री  चिरंजन  साम्बलपुर

 .  श्रीमती  जयन्ती

 पू॑  संसद  सदस्य  और  पूर्थ
 अखिल  भारतीय  कां  प्रेस

 -  श्रीमती  मक्लुभिता

 पुरी

 .  डा०  शरत  चन्द्र  भुवनेश्वर

 श्री  सुजीत

 उड़ीसा  प्रदेश  युवक  क॑पग्रेस

 -  भरी  बेकुण्ठ  नाथ  साहू

 पूृ॑  ससद  सदस्य

 श्री  खान  रजांय  लगूरी

 पू॑  विधायक

 .  डा०  श्रीनिवास  कोरापुर

 -  श्रीमती  हेम  साम्बलपुर

 .  श्री  आर०  एन०  उड़ीसा

 »  श्रीमती  उमा  राती  पूर्ब  विधायक

 उड़ीसा  प्रदेश  महिला  कांप्रेस

 ,  श्रीमती  इंदिरा  मिश्र

 तहसीलदार  उड़ीसा

 ,  श्री  हरिहर  मोहन्ता
 समरकान्त  ब्लाक  चेय

 डाकघर--समम  जिला

 उड़ीसा

 श्री  बिहारी  चन्द्र  बिसबाल

 गराफंत  हेमनन्‍्द  पूज्य  मुख्यमंत्री
 क्वार्टर  नं०  8

 उड़ीसा

 लिखित  उत्तर
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 18.  श्री  नवीन  चे०  नारायण

 19.

 24.

 27.

 बडे  हज «  अर  रामचन्द्र  खातया

 उड़ीसा

 श्री  विभूतिदास |

 सी०  एच०  ट्रक  ओनस  एसोसिएशन

 .  जी  हलधर  संरक्षी

 उड़ीसा

 श्री  नित्यानन्द  मिश्र

 पूर्व  संसद

 बोलनगी  उड़ीसा

 पर्व

 उड़ीसा

 ह्नी ब्ालल  F *  १  SI  आय  और  हुई

 श्री  भवानी

 डाकघधर--फाटक

 साम्बल  उड़ीसा

 .  श्री  जगन्नाथ  राउत

 डाकघर--वी  ०  आई  ०  पी  ०  कालोनी

 148,  भुवनेश्व  5

 उड़ीसा

 .  श्री  दामोदर  साहू

 पूर्व

 जुनागढ़,/डाकघर--जूना
 उड़ीसा

 श्री  किशोर  चन्द्र  महापात्र

 पूर्व  प्रधानाचार्य

 खरियार  कालेज

 जिला--काला  उड़ी सक

 30  1992
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 ]

 उत्तर  प्रेदेश  में  खानों  को  ोथ

 1082  श्रो  अर्जुन  सिह  यादव  :  क्या  खान  मंत्रों  यह  बेशेने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  ने  पिछले  तीन  बर्कों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  सबेक्षण

 कराया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विबरण  क्या

 प्रत्येक  घातु/खनिज  का  अंनुमामित्त  भण्डार  कितना  ओर

 इनके  समुचित  दोहन  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उछाए  हैं  ?

 खान  भसन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  बलराम  सिह  :  हां  ।

 और  भारतीय  भू-वंज्ञानिक  सर्वेक्षण  गत  तीन  वर्षों  से  (1)  आधार  धातुओं  के  लिए

 टोंस  घाटी  गार्लेबाकोट-किमलखेत  पिथोरागढ़  और  जिला  जिला

 टेहरी-पौड़ी  अल्मोड़ा  जिले  के  कुछ  भागों  (2)  सोने  के  लिए  गोरखपुर  और  सोनभद्र  तथा

 मध्य  प्रदेश  के  समीपस्थ  जिलों  (3)  प्लेटिनोइड  के  लिए  सॉनभद्र  जिले  (4)  दुलंभ  तत्वों  के  लिए

 सोनभद्र  जिले  (5)  टिन-टंगस्टन  के  लिए  बुन्देलखण्ड  हमीरपुर  जिले  में  और  (6)  सिलिका

 बालू  के  लिए  उत्त  रकाशी  जिले  में  पूर्वेक्षण/गवेषण  कर  रहा  हैं  ।

 गवेषण  के  परिणाम  कार्य  पूरा  होने  के  बाद  ज्ञात  होंगे  ।

 इस  स्तर  पर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रकाशन  विभाग  हारा  प्रकाशित  पुस्तकें

 1083.  3.  श्री  संयद  शहाब॒ह्ीन  :  क्या  सूशना  और  प्रसारण  मन्जी  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ै

 प्रकाशन  विभाग  ने  1991-92  तथा  1992  के  दौरान  भाषा-वार  कितनी

 पुस्तकें  प्रकाशित  की

 31  1991  तथा  31  1992  तक  भष्डार  में  सभी  प्रकाशनों  की  प्रतियों  की

 संख्या  क्‍या  भौर

 विभाग  द्वारा  |  1991  तथा  1  1992  को  प्रकाशित  पत्रिकाओं  के  नाम

 क्पा

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपभत्री  गिरिजा  :  प्रकाशन  विभाग  द्वारा
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 प्रकाशित  की  ॥ई  पुस्तकों  की  संद्या  का  भाषा-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 1991-92  के  1992  के  दोरान

 अंग्रेजी  44  अंग्रेजी  48

 हिर  40  हिस्दी  32

 असमिया  08  अ्समिया  08

 बंगला  05  बंगला  05

 गुजराती  12  गुजराती  12

 करन  07  कम्नड़  07

 मराठी  10  मराठी  10

 पंजाबी  02  पंजाबी  04

 समिल  06  तमिन्न  06

 ड्दू  07  उद्दू  04

 जोड़  :  141  136

 भण्डार  में  पड़ी  पु८तकों  की  प्रतियों  की  संख्या  :

 31  1991  को  31  1992  को

 30,07,500  20,05,000  प्रतियां

 एक  1991  तथा  एक  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रकाशन  विभाग  द्वारा
 प्रकाशित  की  गई  पत्रिकाओं  के  नाम  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 प्रकाशन  विभाग  हारा  1-4-1991  तथा  1-4-1992  को  प्रकाशित
 पत्रिकाओं  के  मासों  को  दशनि  विधरण

 ऋमसं०  पत्रिका  का  नाम  भाषा  आवधिकता

 2  3  4

 ।  एम्पलायमेंट  न्यूज  )  साप्ताहिक
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 1  2  3  4

 2...  रोजगार  समाचार

 कर  गा

 साप्ताहिक

 रा

 3...  रोजगार  समाचार  साप्ताहिक

 4...  योजना  )  पाक्षिक

 5  योबना  )  पाक्षिक

 6.  योजना  पाक्षिक

 7  योजना  पाक्षिक

 8.  योजना  )  सासिक

 9.  योजना  मासिक

 योजना  )  मासिक

 योजना  )  मासिक

 योजना  मासिक

 योजना  मासिक

 योजना  मासिक

 बोजना  मासिक

 कुकक्षेत्र  सासिक

 कुरुक्षेत्र  )  मासिक

 बाल  भारती  )  मासिक

 आजकल  )  मासिक

 20.  आजकल  मासिक

 आक्षाशयाणी का प्रसारण श्षेत् ड० कृपासिस्थु सोई : को हुरोश नारायण प्रभु झांदये : क्या सूचना ओर प्रसारण पषंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 2235
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 क्‍या  सरकार  का  बर्ष  1992-93  के  दोरान  सारे  देश  में  आकाशवाणी  का  प्रसारण  उपलब्ध

 कराने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  सम्त्रालध  में  उपसन्धी  तिरिंशा  और

 नहीं  |  धह  परिकल्पना  की  जोती  है  कि  :992-93  तक  देश  की  जनसंक्ष्या  का लगभग  97%
 ओर  क्षेत्र  का  90%  कबर  हो

 बिहार  में  ढाल्टनगंज  में  आकाशवाणी  केन्द्र

 1085.  5.  करो  राभदेव  रास  :  कया  सुचना  ओर  प्रसारण  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  डाल्टनगज  में  निर्माणाधीन  आकाशवाणी  केर्द्र  कब  से  कार्य  करना  शुरू  कर

 बैया  आकाशवाणी  कैन्द्र  में  कैयं  करने  के  लिये  अपेक्षित  स्टाफ  डँपलब्धघ  करे  दिया  गया

 क्‍या  इन  नियुक्तियों  में  स्थाबीय  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  और

 पदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सुश्नणा  शोर  प्रसारण  मंत्रालक्ष  में  उप-संत्री  गिरिजा  :  ओर  डाहटनगंज

 में  आकाशवाणी  केन्द्र  की  1992  के  अंत  तक  तकनीकी  रूप  से  त॑यार  हो  जाने  की  परिकल्पना

 है  और  इसके  परिचालन  तथा  अनुरक्षण  के  लिए  अपेक्षित  न्यूनतम  स्टाफ  के  उपलक्ष्य  हो  जांते  पर  ही  इसे

 घाल  किया  जा  प्रकता  है  ।

 शौर  समूह  पदों  पर  स्थानीय  व्यक्तितयों  को  भर्ती  किया  जाता  है  ।

 केरल  में  दूरदशंत  प्रतारण  क्ष त्र

 1086  श्री  कोडीकुन्मील  सुरेश  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  भस्त्री  यहे  बताने  की  ढृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दूरदर्शन  के  मलयालम  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  केरल  के  पहाड़ी  जिले  पतममुतिला  तक

 नहीं

 क्या  सरकार  ने  त्रिवेन्द्र  न्द्र  की  प्रसाएण  क्षमता  कौ  पतनमुतिशा  जिशा  तक  बढ़ाने  तथा

 ज्रिवेग्द्रम  गो  उपग्रह  द्वारा  जोड़ने  के  लिए  कदम
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 निज

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उपम्रन्नो  गिरिजा  :  पतनमुतित्ता  में

 कार्यरत  कम  शक्ति  का
 ट्रान्‍्समीटर  उपग्रह  द्वारा  दिल्‍ली  से  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  करता  पतनमुतित्ता

 जिले  के  अन्य  स्थान  त्रिवन्द्रम  तथा  कौचीन  में  कार्यरत  उच्च  शत  के  ट्रान्समीटसं  से  ढ़ी  ०बी०  सेवा  प्राप्त

 करते  हैं  जो  कि  राष्ट्रीय  सेवा  के  अतिरिक्त  मलयालम  कायंक्रमों  का  भी  प्रसारण  करता  बोच  की

 दूरी  एवं  पहाड़ी  भूभाग  होने  के  कारश  ड्रिले  में  हन  ट्रान्समीट्स  की  कवरेड्  सीमित

 और  त्रिवेन्द्रम  में  कायंरत  विद्यमान  0  क्रिग्या०  टी०बी०  ट्रांसमीटर  की  शक्ति

 बढ़ाने  हेतु  वतंमान  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  तथापि  केरल  राज्य  में  पूर्ण  क्षत्रीय  टरी०बी०  सेवा  प्रदान
 करने  के  उद्ं एप  से  अत  क्ष  में  पर्याप्त  साधन  एवं  सुविधा  के  उपलब्ध  होने  उपग्रद्ठ  द्वारा  दूरदशंन

 त्िय्रेन्द्म  से  राज्य  में  सभी  टी  ०वी  ०
 टूान्समीटर्स  को  जोड़े  जाने  पर  विवार  किया  जा  रहा  है  ।

 धर्षा  दस्पात  संयंत्र

 1087.  श्री  रामचन्द्र  भरोतराव  घंगारे  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 वर्धा  में  इस्पात  संयंत्र  का  लाइसेंस  किस  तिथि  को  दिया

 इसमें  केन्द्र/राज्य  सरकारों  की  वित्तीय  भागीदारी  कितनी-बि  तनो  और

 इस  सयंत्र  के कब  तक  चालू  होन  की  सम्भावना  है  ?

 इस्पात  मत्रालय  के  राज्य  मत्रो  संतोष  मोहन  :  महूराष्ट्र  में  वृर्धा  जिले  के  भूगांव
 में  इस्पात  सयत्र  स्थापित  करने  के  लिए  मंससे  लायड्स  स्टील  इण्डस्ट्रीज  म्लेंससं  इटग्रेटिड
 स्टील्स  को  31-10-198  5  को  आशय-पत्र  दिया  गया

 परियोजना  में  केन्द्र/राज्य  सरकार  की  कोई  वित्तीय  भागीदारी  नहीं  है  ।  अखिल

 भारतीय  बिक्तोम  संस्थातों/बेंकों  त ेपरियोजन  के  लिए  205.88  करोड़  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  मंजूर
 की

 कम्पनी  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  अनुसार  सयंत्र  के  1994  तक  चालु  होने  की  संप्तावना
 है  ।

 ।

 जल  अन्तरण  लिकों  के  लिए  भू-सर्वेक्षण  ओर  परीक्षण

 1088.  श्रोमती  दिल  कुसारो  भंडारी  :  क्‍या  जल  संसाधन  भरती  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  ने  बतिपय  जल  अंतरण  लिकों  के  सम्बन्ध  में
 क्वेक्षणों  और  परोक्षण  का  कोई  काय॑  भारम्भ  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  इस  सम्पन्ध  मे  कोई  प्रगति  हुईं

 याद  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरक।र  का  विचार  उस  अभिकरण  को  ह्विमालय  क्षेत्र  में  जल  अन्तरण  लिकों  का

 अध्ययन  करने  का  निदेश  देने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बनाए  गए  कायंक्रण  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  सनन्‍्त्रो  विद्याचरण  :  और  जी  राष्ट्रीय  जल  विकास

 अभिकरण  ने  प्रायद्वीपीय  क्षेत्र  में हीन  जल  अन्तरण  सम्पर्कों  अर्थात्‌  (i)  (॥)

 वेतवा  और  (ii)  पार-तापी-नमंदा  में  सर्वेक्षण  और  अग्वेधण  प्रा-म्भ  किया

 और  निम्नलिखित  अभिकरणों  को  विभिन्‍न  प्रकार  के  कार्यों  में  पहले  ही  लगाया  जा

 चुका  अन्‍वेषण  पूर्ण  करने  की  लक्ष्यांकित  ताराख  1993-94

 कार्य  की  मद  भभिकरण

 जलाशय  क्षोत्र  सर्वेक्षण  भारतीय  सर्वेक्षण

 भू  तकनीकी  अन्वेषण  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 कृषि-सामाजिक-आथिक  और  पर्यावरणीय  राष्ट्रीय  प्रयुकतत  आधथिक  अनुसंधान
 प्रभाव  भध्यपन  परिषद

 परियोजना  घटकों  के  लिए  अन्य  सिविल  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण
 इनन्‍्जीनियरी  सर्वेक्षण

 ee  «नमक  Ss

 (2)  से  सरकार  द्वारा  तैयार  किए  गए  जल  संसाधन  बि१स  के  लिए  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  मे

 प्रायद्षीपीय  और  हिमालयी  क्षेत्र  विकास  दोनों  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण
 का  वर्तमान  अधिदेश  प्रायद्वीपीय  नदी  विकास  से  सम्त्रन्धित  हिमातयी  घटक  प्रारम्भ  करने  के  लिए
 राष्ट्रीय  अल  विकास  अभिकरण  के  उह्ूं  श्यों  की

 धशोधित  करने  को  आवश्यकता  हैं  ।

 भुक्नेश्वर  में  आकाशधाणो  केख

 1089  हरी  अनादि  खरण  दास  :  कया  सचना  एवं  प्रसारण  सन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 कया  उड़ीसा  5  पहाडी  क्षंत्रों  पारालाखमेद्दी  में  प्रधारित  रेडियो
 कार्यक्रम  भलीवांति  नहीं  सुते  जाः  सक्नते

 226



 9  19:4  लिखित  उत्तर

 क्या  भवनेश्वर  में  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  लिए  ट्रांसमीटरਂ  रुगाने  की  मांग

 की  जा  रही  और

 गे  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिला  :  इस  समय  सम्बलपुर
 जिने  में  कोरापुत  जिले  में  महकानगिरि  तथा  गजम  जिले  मे  प।रालाखमेदी  उड़ीसा  में  आकाएਂ

 वाणी  के  किसी  भी  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  से  कबर  नही  हो  हैं  तथापि  सम्बलपुर  तथा  ज॑ंपोर  मे

 ट्रांपमीटरों  तथा  बहरामपुर  में  स्थानीय  आवाशवाणी  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ाने  की  स्कीमों  के  पूरा  हो  जाने
 पर  मत्कानणिरि  तथा  पारालाखमेदी  को  इन  आक!शवाणी  केन्द्रों  से  कवरेज  प्राप्स  होने
 लगेगी  ।

 ia)  हां  ।

 भुवनेश्वर  में  शार्ट  बेव  ट्रांसमीटर  स्थाफ्ति  करते  का  वतंमान  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  शारदा  वदी  भूमि  कटाय

 1090.  जी  ०  एल०  कनोजिया  :  बया  जल  संसाधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बणा  उत्तर  प्रदेश  के  तराई  क्षेत्र  में  शारदा  नदी  द्वाशा  अधिक  भृमि  क्षेत्र  में  प्रति  वर्ष  भूमि
 कटाव  द्वता  है  ता  कृषि  योगा  भूमि  छः  महीनों  तक  जलमग्त  रहती  ओर

 यदि  तो  इस  भूमि  कटाब  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  संत्रो  विद्यालरण  :  टेढ़े-मेढ़े  बहने  की  प्रकृति  की  वजह  से  शारदा

 नदी  से  भिन्न  परिमाण  के  क्टाव  हुए  शारदा  शद्दायक  परियोजना  के  अन्तर्गत  जल  जमाव  क्षेत्र

 35,200  हैफ्टेयर  है  जो  कुल  कृषि  योग्य  कमान  क्षत्र  का  लगभग  2%  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  गांवों  भौर  कस्बों  के  समूह्दों  की  सुरक्षा  के  लिए  30  से  अधिक

 छोघी  स्कीमें  शुरू  की  हैं  ।

 साहतिक  परयेटन

 1092.  रो  सुबास  चत्ह  सायक  :  क्या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  सम्गों  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  ने  देश  में  साहसिक  पयंटन  की  विशाल  संभावनाभों  का  पता  लगाने  के  लिए
 कोई  योजना  तैयार  नी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  प्रयोजनाथ्थ  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  और
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 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  कैन्द्रीये  सरकार  की  मिले  सुझावी  का  बंयौरा  क्‍या

 सागर  विमानन  ओर  पयंटम  मगत्री  साधवराब  :  से  केन्द्रीय  सरकार

 देश  में  साहसिक  पर्यटन  का  संवधंन  करने  के  लिए  राज्य  हरकॉरों  तथा  संध  राज्य  क्षेत्रों  को  वि-य

 सहायता  प्रदान  करके  प्रोत्साहित  करती  है  ।  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्ष  त्रों  से  प्राप्त  विशिष्ट

 प्रस्तावों  पर  उनके  पारस्परिक  प्राथभिकताओं  तथा  धन  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखकर

 बिततीय  सहायता  दी  जातो

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  साहसिक  एवं  सेल  पंयंटने  के  विक।स  के  लिए  120.00  लाख  रुपए
 आवंटित  किए  गए  हैं  ।

 लक्षह्वोप  में  पयंटन  विकास

 1093.  भी  अनंतराय  देशभसक्ष  :  क्या  सागर  जिसामत  ओर  पयंटन  खंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ते  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लक्षद्वीप  द्वीपो  में  पयंटन  विकास  दवेतु

 एक  विह्तृत  बहब्‌  योजना  तैयार  की

 यवि  तो  उक्त  योजनावधि  के  दौरान  उन  द्वीपों  पर  उपल$््ध  करायी  जाने  बाली

 आधारभूत  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्या

 कया  इन  द्वीपों  को  केन्द्रीय  पूंजी  निवेश  सम्बन्धी  सहायता  बन्द  कर  दी  गई

 क्‍या  इससे  यहां  आने  बाले  पयंटक  अपेक्षित  सख्या  में  नही  पहुंच  पा  रहे  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मस्ती  माधघवर।थ  :  नहीं  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  लक्षद्वीप  के  संघ  राज्य  ्रशासन  द्वारा  हाथ  में  लीं

 गई  प्रस्ताक्षित  मुर्य  स्कीमों  में  शामिल  हैं  कदमत  में  जल-क्रीड़ा  संस्थान  का  सूचना  और

 परयेटक  कुटीरों  के  निर्माण  तथा  जल-क्रीड़ा  उपकरण  गअगाति  में  पयंटक  गृह  तथा  पयंटकों  के  लिए

 बोट  ।

 केन्द्रीय  विवेश  राज  सहायता  स्कीम  को  लक्षद्वीप  सह्दित  पूरे  देश  में  समाप्त  कर  दिया  गया

 है  ।  संध  राज्य  क्षेत्र  के  प्रेशांसेन  ने  अपनी  योजना  में  इंसंकी  प्रतिपूर्ति  हेतु  विशेष  प्रावध।न  किमा

 है  ।

 नहीं  ।

 (2)  प्रहन  नहीं  उंठतां  ।
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 बिल्‍लो  में  अनधिकृत  कालोनियों  के  लिए  बिश्ललो  के  कनेक्शन

 1094.  श्री  साईमन  सरांडो  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  अनधिक्ृत  कालोनियों  में  रह  रहे  लोगों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  से बिकास
 प्रभार  जमा  करा  देने  के  बावजूद  उन्हें  बिजली  के  कनेक्शन  नहीं  दिए  गए

 यदि  तो  इसके  कया  कारंण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कायंबाही  की  है  अथवा  करेगी  ?

 विद्युत  मसत्रालय  के  राज्य  संत्री  कल्पमाथ  :  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है
 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  हृरद्ंन  रिले  टावर

 1095.  5.  श्री  जीवमे  शर्मा  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  के  अंपाीबत  और  दीदीहाट  तर्था  अंल्मोड़ा
 जिले  के  बागेशवर  ओर  में  व  1992-93  के  दौशान  दूरदर्शन  रिले  टावरों  की  स्थापना  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  इनके  कब  तक  स्थापना  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मम्जभालय  में  उपभम्त्रो  गिरिण्ा  :  ओर  उत्तर

 प्रदेश  में  चम्पावत  में  एक  अल्प  शक्ति  हीव्बी०  हांसमीटर  तथा  दीवीडीट

 पियौरागढ़  जिले  एक  अति  अल्प  शक्ति  टी  ०बी  ०  द्रासमीटर  तथा  अल्मोड़ा  जिले  के

 चोखूषिया  में  अन्च  जेति  अध्प  शेवित  ट्रांसमीटंर  इंस  सम  विभिन्‍त  चरणों  में  कार्यस्वियनाधीन  ससाध्नों

 को  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  अल्मोड़ां  जिंले  के  बोगेएबैर  में  भी  एंक  अति  अल्प  शक्ति  टो०वी०

 ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  परिकरुपना  जहां  चम्पाबत  में  अल्प  शक्ति  ही*०बो*  ट्रांसमीटर  तथा

 दीदीहाट  और  चोखुटिया  में  अति  अल्प  टी०वी०  ट्रॉसमीटरों  को  1993-94  के  दोरान  चालू  करने  का

 कार्यक्रम  है  ।  बागेश्वर  में  अति  अल्पशक्ति  टी०बी०  द्रांसमीटर  1994-95  क॑  दोरान  चाल  होने  की

 उम्मीद  है  ।

 बिहूर  में  प्रामोण  टेलीफोन  केना

 1096.  थी  छेद्ो  पासधा्  :  क्‍य  संचार  सन्‍्दी  बहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  1990-91,  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  बिहार  में  ग्रामीण  टेलीफोत

 केन्द्र  खोलने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  कया  प्रगति  हुई  और

 इस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विदार

 संचार  मव्रालय  हें  उपमत्री  पी०  बो०  रवगेया  :  हां  ।

 प्रगति  के  ब्योरे  इस  --

 वर्ष  लक्ष्य  प्रगति

 1990-91  23  40

 199 1-9 2  40  51

 1992-93  2-93  61  11  1992

 स्थानों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  और  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  के  लिए  अपेक्षित

 भंडारो  की  प्राप्ति  के  खरीद  आदेश  दे  दिए  गए

 ]

 कायमकफुलभ  ताप  विशुत  परियोजना

 1097.  श्रीमतों  सुशोला  गोपालण  :  क्‍या  विद्युत  मरत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कायमकुलम  ताप  विश्वुत  परियोजया  की  स्थापना  हेतु  जिन  भू-स्वाधियों  की

 झमि  का  अधिग्रहण  किया  गया  था  उनको  मुआवजा  दे  दिया

 (८)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उपयुक्‍त  राशि  का  वितरण  कब  तक  किए  आने  की  संभावना  है  !

 विद्युत  भन्नालय  में  राज्य  मत्रो  कल्पनाथ  से  कायमकुलम  सुपर  ताप

 विद्युत  परियाजना  के  लिए  नेशनल  थमंल  पावर  कारपोरेशन  ने  के  अन्तर्गत
 20  एकड़  निजी  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  है  ।  के  मामले  में  एन०टी०पी०स्ी०  द्वारा  स्थायी
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 टाउनशिप  के  लिए  ।6।  एकड  निजी  भूमि  का  अध्ग्रहण  कि  था  रहा  के  अन्तगंत

 गृहीत  की  एकड़  गई  20  एकड़  निजी  भूमि  के  लिए  एन०्टी०्पौन्सी०  मे  0.648  करोड़  रुपए  जमा  किए
 थे  जो  कि  भ्स्वामियों  मं  बितरित  कर  दिए  गए  की  161  एकड़  निजी  भमि  के  लिए
 एन०्टी०पी०सी०  द्वारा  3.00  करोड़  रुपए  की  राशि  जमा  कर  ही  गई  राज्य  सरकार  द्वारा  अवार्ड
 पास  कर  दिया  गया  है  भौर  भूस्वाधियों  को  अदायगी  किए  जाने  हम्धर्धी  कार्य  प्रपति  पर  है|

 परियोजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  में  शाबिश्र  किया  गया  है  ताकि  नौवीं  पचवर्षीय

 योजना  में  इसमे  लाभ  प्राप्त  हो  सकें  ।

 सार्वजनिक  टेलोफोन  ब्रभात्री

 1098.  श्रीमती  दोपिक्ा  एच०  टोपीवाला  :

 श्री  जेतन  पी०एस०  चौहान  :

 क्या  संचार  मंत्रो  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षो  के  दौरान  सरकार  ने  पूरे  देश  में  साबंजनिक  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 कया  इस  प्रयोजतार्थ  कोई  योजना  बनाई  गई  भौर

 यदि  तो  तत्तबंधी  कया  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उपसन्त्री  पी०  बो०  रतंया  और  सावंजनिक

 टेलीफोन  प्रदान  करने  संबंधी  नीति  की  सभीक्षा  की  गई  है  और  उमर  और  उदार  बना  दिया  गया  इस

 नीति  के  सावजनिक  टेलीफोन  इन  सभी  व्यक्तियों  को  तकनीकी  रूप  से  ब्यवहायं  होने  ओर

 विभागीय  ओऔपचारिकताएं  पूरी  करने  पर  आबंटित  विए  जाते  हैं  जो  स्वेच्छा  से  उनका  सचालन  करने  के

 लिए  तंयार  हों  ।

 वतंमान  नीति  के  सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदौःन  करते  के  लिए  शारोरिक  रूप  से

 भूतपूर्व  संतिक/दरसंचार  विभाग  के  सेवानिवृत्त  म  जो  एव  बे  रोजगार ),
 अनुसूचित  जाति/अनुसून्तित  जनजाति  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  क  लोगो  को  तरओह  दी  जाती

 है  ।  जिसे  आबंटित  किया  जाता  है  उसे  अपना  टेलीफोन  उपस्केर  खरीदना  होता  किराए
 या  सस्थापना  संबंधी  कोई  शुल्क  नहीं  लिया  जाता  परन्तु  साबंजनिक  कनेब;न  लेने  वाले  व्यक्ति  को  कम

 से  कम  1600/-०  के  मासिक  राजस्व  क्री  गारंटी  देती  पढ़ती  है  और  एम्ण्टी०्डी०/अई-एस०डी०
 वे-फोन  के  लिए  कम  से  कम  की  राशि  जमा  करबानी  पड़ती  है  और  उसे  प्रथम  10,000
 कालों  पर  20  पैसे  प्रति  काल  और  0,000  कालों  के  बाद  ।0  पंसे  अति  काल  कमोशन  मिलता  है  ।

 जहां  तक  स्थानीय  पी  ०सी०ओ०  का  संबंध  है  40  पैसे  प्रतिकाल  कमीशन  दिया  जाता  है  और  फ्रेंवाइजी

 से  एक  माह  में  कम  से  कम  500  काल  यूनिटों  के  प्रभार  लिए  जाते  है  ।
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 oS  अकਂ

 दूरदर्शन  पर  विशापत

 1099.  शोमतो  देधीधिंह  पाटोल

 शोमती  सरोल  हुवे  :

 शो  क्रवण  कुमार  पटेल  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  स्टार  टी०वी०  तथा  स्ते०एन०एन०  पर  भारतीय  उत्पादों  के  विशापनों  के

 स्वरूप  दूरदशंग  पर  विज्ञापनों  की  संख्या  में  कमी  हुई  है  :

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  कया  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उपसन्त्रो  गिरिजा  :  ()  वहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दूरदशंन  अपने  दर्शकों  की  रूचि  को  बनाए  रखने  हेतु  अधिक  रूुचिकर  एवं  मनोरजक
 कार्यक्रमों  को  दिखाए  जाने  के  लिए  तथा  विज्ञापनों  इत्यादि  से  अपने  बाणिज्यिक  राजस्व  को  बढ़ाने  हेतु
 लगाकर  प्रयास  कर  रहा

 ]

 प्रेस  परिषद  1978

 1100.  क्री  चन्दु  लाल  चमगाकर  :

 शो  आनग्य  अहिरबार  :

 क्या  सूचला  ओर  प्रसारण  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रेस  परिषद  1978  से  संशोधत्  करने  का

 यदि  तो  तत्सबेंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  ओर  प्रसारण  सन्नालय  में  उपलत्ो  गिरिज्ञां  (%)  ओर
 तथा  छोटे  समाघारपत्रों  के  लिए  निर्धारित  मानदण्ड  में  सशोक्तन  करने  के  लिए  प्रेस  परिषद  अधिनियम
 1978  की  धारा  2(3)  के  अस्तगंत  विए  गए  स्पष्टोकरण  में  संशोधन  करते  का  सरकार  ने  तिर्णय
 लिया
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 जज

 |  हिन्दो  ]

 हड़तालों  के  कारण  इंडियन  एयरलाइस  को  घाटा

 1101.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटील  :

 श्री  प्रभु  दधाल  कठेरियां  :

 को  गोधित्वराब  निक्षात्र

 क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  भरप्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इंडियन  एयरलाहंत  के  बिमान  यातायात  पाइलटों  तथा  इजीनिएरों  तथा

 अन्य  कर्मचारियों  के  आन्दोलनों  जिनमें  हृड़तालों  तथा  नियमों  के  अमुसार  क्रायं  शामिल  के  कारण

 वर्ष  1990,  1991  तथा  1992  के  दौरान  अब  तक  अत्यधिक  घाटा  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ऐमे  आन्दोलनों  को  रोकने  तथा  घाटे  से  बचने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा

 किए  जाने  का  विचार

 कर्मचारियों  की  इत  श्रेणियों  की  अलग-अलग  मुख्य  मांगें  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पथंटन  मन्त्री  साधवराव  :  और  इंडियन

 लाइस  के  कर्नचारियों  के नियम  से  काम  करना/हडताल  और  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  हवाई
 यातायात  तियंत्रकों  के  प्रदर्शन  के  कारण  गत  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  इंडियन  एयरलाइंस  को  हुई

 अनुमानित  हानि  इस  प्रकार  है  :--

 षर्ष  रुपये

 1990-91  0.57

 1991-92  4.91

 1992-93  2-93  *5.71  (31  1992  तक )
 कल  आल  स  सबक

 कइसमें  हवाई  यातायात  नियन्रकों  द्वारा  प्रदर्शन  के  कारण  अतिरिक्त  ई  घन  जलने  की  लागत  पर

 3.60  करोड़  रुपए  शामिल  है  ।

 से  पांच  ब्चों  की  अवधि  के  लिए  इ  डियन  एयरलाइ'स  और  एयर  इडिया  के
 कम  वारियों  के  वेतन  भर  भत्ते  के  संशोधन  के  पूरे  प्रश्न  को  राष्ट्रीय  भौद्योगिक  न्यायाधिकरण  को
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 दिया  गपा  कुछ  लम्बित  मामलों  पर  राष्ट्रीय  औद्योगिक  स्यायाधिकरण  के  अग्तिम  निर्णय  पर  प्रतिकल
 प्रभाव  पड़े  बिना  द्विपक्षीय  बातचीत  के  द्वारा  निपटान  किया  गया  संघों  तथा  प्रबंधक  वर्ग  द्वारा  उठाए

 गए  विभिन्‍न  विषयों  पर  चर्चा  करने  और  उनका  निपटान  करने  के  लिए  द्विपतीय  बार्ताएं  की  जाती

 हां  कहीं  आवश्यक  अनि  पीत  मामलों  को  सुलह  के  लिए  निर्धारित  प्राधिकाथों  के  पास  भेजा  जाता

 है  ।  राष्ट्रीय  बिमानपसन  प्राधिकरण  हारा  गठित  भ्रधिकार-प्राप्त  समिति  द्वारा  हवाई  यातायात  नियंत्रक

 गिल्ड  की  मांगों  की  जांच  की  गई  ।  समिति  इस  बात  पर  सहमत  हुई  कि  भावी  प्रोन्नति  मे  सुर  करने  क॑

 लिए  अतिरिक्त  पदों  का  सुजन  किया  जाए  ।  समिति  कमंचारियों  की  सामान्य  शिकायतों  वी  सुधारते
 समय  अनुशासन  को  बनाए  रखने  के  लिए  वचनबद्ध  है  ।

 इन  श्रेणियों  के  कमंचारियों  की  मुख्य  मांगें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 (¥.)  कुछ  मांगें  राष्ट्रीय  स्वरूप  की  अन्य  मांगों  के  बारे  में  उपयुक्त  के  अनुसार  कारंबाई

 की  गई  है/ही  जा  रही

 विवरण

 जिनका  प्रतिनिधिरव  भारतीय  धाणिज्यिक  विभानचालक  सध  द्वारा  किया  जाता  है

 1.  विमानों  के  परिचालन  पर  पक्‍का  निर्णय  ।

 2.  पर  निर्णय  लंबित  रहने  के  दौरान  इंडियन  एयरलाइम्स  को  किसी  विदेशी

 एजेंसी  से  वेटलीज  पर  विमान  लेने  से  मना  करना  चाहिए  ।

 3,  निजी  उद्यमियों  को  भारत  में  वाणिज्यिक  हवाई  परिवहन  का  परिचालन  करने  पर

 प्रतिबंध  होना  चाहिए  ।

 4.  वायुदूत  को  केवल  फीडर  मार्गों  पर  परिचालन  की  अनुमति  होनी  चाहिए
 ।

 5.  प्रभावी  कार्य-चालन  के  लिए  वायु  निगम  1953  के  प्रावधानों  के  अनुसार

 इंडियन  एयरलाइनस  की  प्रबन्धक-वर्ग  को  प्राधिकार  बहाल  रहना

 6.  विमानचालकों  का  कलकतसा  स्थानांतरण  ।

 7.  सुरक्षा  से  संबंधित  मामले  ।

 8.  अतिरिक्त  वेतन  वृद्धि  को  मूल  बेतत  के  रूप  में  समझा  जाना  चाहिए  ।

 9,  4-10-1992  को  बम्बई  में  महिला  विमानचालक  और  विमान  इृजीनियर  से  संबंधित

 घटना  ।

 10.  कैरियर  पैटन  से  संबंधित  मौजूदा  पंच-निर्णेय/समझोतों  का  उल्लंघन  ।

 11.  भोजत  भता  की  दरों  में  वृद्धि  ।
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 12.  अन्तर  राष्ट्रीय  उड़ानों  के  लिए  विशेष  यात्रा  भत्ते  का  सशोधन  ।

 जितका  प्रतिमिधित्य  वायु  निगम  कर्मणारो  संघ  द्वारा  किया  जाता  है

 विमानों  के  परिचालन  पर  पक्का  निर्णय  ।

 पर  निर्णय  लबित  रहने  के  दौरान  इंडियन  एयरलाइन्स  को  किसी  बिदेशी  एजेंसी

 मे  वेटलीज  पर  विमान  लेने  से  मना  करना  चाहिए  ।

 निजी  उद्यमियों  को  भारत  में  वाणिज्यिक  हवाई  परिवहन  का  परिचालन  करने  पर

 प्रतिबंध  होना  चाहिए  ।

 वायुदूत  को  केवल  फीडर  मार्गों  पर  परिचालन  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ।

 भाथी  कार्य-चालन  के  लिए  वायु  निगम  1953  के  प्रावधानों  के  अनुसार

 इंडियन  एयरलाइनस  के  प्रबन्धक-वर्ग  को  प्राधिकार  बहाल  रहना

 भारत  सरकार  की  औद्योगिक  और  आध्िक  नीति  को  तंयार

 सरकाटो  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  क ेनिजीकरण  के  लिए  सभी  उपाय  बन्द  करना  ।

 त्रिपक्षीय  महुंगाई  भत्ता  समिति  की  सिफारिशों  को  तुरन्त  अन्तिम  रूप  देना  ।

 पेंशन  के  संबंध  में  बी०पी०ई०  के  परिपन्र  को  समाप्त  करना  ।

 मांन-पत्र  पर  द्विपक्षीय  चर्चा  शुरू  करना  और  एन०आइ०्टी०  को  भेजा  गया  संदर्भ  वापस
 लेना  ।

 सभी  कर्मचारियों  को बोनस  की  अदायगी  सुनिश्चित  करना  ।

 भर्ती  पर  रोक  वापस  लेना  ।

 प्रवन्धक-वर्ग  में  कामगारों  की  भागीदारी  पर  विधेयक  का  तुरन्त  अधिनियमत  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इ  डिया  सहित  साबंजनिक  उपक्रमों  में  अपनियोजन  का
 सहारा  न  लेता  ।

 बायु  त्िगम  का  हस्तांतरण  और  निरस्त  1962  को  वापस  लेना  ।

 कमंचारो  जिनका  प्रतिनिधित्व  अछिल  भारतोय  विभान  इजोमियर
 संभ  द्वारा  किया  जाता  है

 ०  ८६
 इ  डियन  एयरलाइन्स  भोर  एयर  हंडिया  के  इंजीनियरों  के  बोच  बेतन  भौर  भत्तों  तथा
 सेबा  शर्तों  मे ंअसमानता  को  दुर  करता  ।
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 कंखारो  जिनका  प्रतिनिधित्व  मारतौय  विप्तान  तकमोशियन

 सथध  द्वारा  किया  जाता  है

 1.  विमानों  के  परिचालन  पर  पकका  निर्णय  ।

 श्  पर  निर्णय  लबित  रहने  के  दौरान  इ  डियन  एयरलाइन्स  को  किसी  विदेशी  एजेंसी
 से  बेटलीज  पर  विमान  लेने  स ेमना  करना  चाहिए  ।

 निजी  उद्यमियों  को  भारत  में  वाणिज्यिक  हवाई  परिवहन  का  परिचालन  करते  पर

 प्रतिबंध  होना  चाहिए  ।

 बायुदूत  को  केवल  फीडर  मार्गों  पर  परिचालन  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ।

 प्रभावी  कार्य-चा-न  के  लिए  वायु  निगम  1953  के  प्रावधानों  के  अनुसार

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्धक-वर्ग  को  प्राधिकार  बहाल  रहना  चाहिए  ।

 वायु  निगम  1953  के  निरसन  को  वापस  लेना  ।

 एन०आई०टी०  को  भेजा  गया  संदर्भ  बापस  लेना  और  द्विपक्षीय  वार्ता  शुरू  करना  ।

 मांग-पत्र  पर  अन्तिम  निर्णंप  होने  तक  वेतन-अस्तरिम  सहायता  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  सभी  कमंचारियों  के  लिए  उपयुक्त  पेशन  योजना  शुरू  करना  ।

 मौजूदा  डी  ०ए०  टेरिफ  को  तुरन्त  अन्तिम  रूप  देना  ।

 11.  मौजुदा  बोनस  सीमा  को  बढ़ाना  ।

 तकनी  शियनों  के  लिए  प्रणाली  का  अनुमोदन  शुरू  करना  ।

 13.  निरीक्षकों  का  अधिफ  अनुमोदन/कवरेज  ।

 मौजूदा  कार्यभार  से  बाहुर  के  ठेके  के सभी  उपायों  को  रोकना  ।

 15.  समता/तापेक्षता  कायम  करना  ।

 16.  आरण०्टी०  भत्तों  में  बुद्धि  ।

 कसंचारी  जिनका  प्रतिनिधित्व  भारतीय  उड़ान  ६  जोनियर्स

 संघ  हारा  किया  जाता  है

 1.  विमानों  के  परिच्चालन  पर  पक्का  निणैय  ।

 पर  निर्णय  लंबित  रहने  के  दौराम  इण्डियन  एंयरलाइस्स  को  किसी  विदेशी  एजेंसी

 वेटलीज  पर  कठिमान  लेने  से  मना  करना  चाहिए  ।
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 निजी  उद्यमियों  को  भारत  में  वाणिज्यिक  हुवाई  परिवहन  का  परिचालन  करने  पर

 प्रतिबंध  होना  चाहिए  ।

 बायुदृत  को  केबल  फोडर  मार्गों  पर  परिचालन  की  अनुमति  होनी

 प्रभावी  का्यं-चालन  के  लिए  वायु  निगम  1953  के  प्रावधानों  के  अनुसार
 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्धक-वर्ग  को  प्राधिकार  बहाल  रहभा  चाहिए  ।

 ऊर्ष्याधर  पदोन्नति  ।

 अतिरिक्त  विशेष  यात्रा  भत्ता  ।

 .  आई०  एन०  एस०

 .  पारगमन  जांच/जांच  निरीक्षण  ।

 जिनका  प्रतिनिधित्व  एयरलाइमस  रेडियो  अधिकारी  और  उड़ान
 प्रधालन  अधिक।री  संध  हारा  किया  जाता  है

 विमानों  के  परिचालन  पर  पक्का  निर्णय  ।

 पर  मिरणंय  ल॑म्बित  रहने  के  दौरान  इण्डियन  एयरलाइश्स  को  किसी  विदेशी

 एजेंसी  से  बेंटलीज  पर  विमान  लेने  से  मना  करना  चाहिए  ।

 निजी  उद्यमियों  को  भारत  में  बाणिज्विक  हवाई  परिवहन  का  परिचालन  करने  पर

 बंध  होना

 वायुद्त  को  केवल  फीडर  मार्गों  पर  परिचालन  की  अनुमति  हीमी  धाहिए  ।

 प्रभावी  कार्य-चालन  के  लिए  वायु  1953  के  प्रावधानों  के  अनुपार
 इण्डियन  एयरलाइब्स  के  प्रबन्धक  वर्ग  को  प्राध्िकार  बहाल  रहना  चाहिए  ।

 कम्प्यूटर  भत्ते  की  अदायगी  ।

 फ्लाइट  क्लीयरेंस  भत्ता  |

 जिनका  प्रतिनिधित्व  हुथाई  यातायात  नियंत्रक  तिह३  द्वारा  किया  जता  है

 ही

 गतिरोध  को  हटाने  के  लिए  सभी  स्तरों  पर  समय-सोभा  पदोन्नति  सुनिष्टियत  करना  ।

 हबाई  अड्डों  का  प्रवन्ध  विमान  क्षेत्र  प्राधिकारियों  को  करना  ।

 सभी  हवाई  यातायात  नियंत्रकों  को  रात्रि  भार/पारी  भत्ता  और  सप्ताह  में  छट्टी  ।

 ए०्टी०सी०  कारमिकों  को  उनके  कार्य  के  स्वरूप  के  कारण  अपेक्षाकृत  उच्च  स्तर  का

 समझना  जाए  ।
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 दूरदर्शन  ओर  आक्षाशवाणी  का  विभाजन

 1102  क्री  भहेश  कनोडिया  :

 घोमतो  गीता  मलजो  :

 थी  रास  सिंह  कारवां  :

 थी  अ्रवण  कुमार  पढल  :

 क्री  लोकमाथ  चोधरी  :

 श्री  सुआास  चन्द्र  नायक  :

 क्या  सचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  के  कमंचारियों  से  दूरदशंन  और  आकाशवाणी  का  विभाजन  करने  के  सम्बन्ध
 में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंप्नालय  में  उपमंत्री  गिरिना  :  हां  ।

 विस्तार  में  विभाजन  तथा  इसके  प्रभाव  के  प्रएन  पर  विचार  करने  के  लिए  सूचना  और
 प्रसारण  मंत्रालय  के  अपर  मचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गयी

 अश्वथारोी  कागज  नियंत्रण  आदेश  को  बापस  लेना

 1103.  श्री  अटल  घिहारो  बाजपेयी  :

 भी  भवण  कुमार  पटेल  :

 डॉ०  अभ्तलाल  कालिदास  पढेल  :

 बया  सूखना  ओर  प्रसारण  सरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  समाचार  पत्र  समिति  ने  अद्धवार  उद्योग  से  सभी  प्रकार  के  नियंत्रणों  को
 पूरी  तरह  से  हटाने  भौर  अमख्रबारी  कागज  नियंत्रण  को  वापस  लेने  की  मांग  की  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 सूचना  और  प्रसारण  मम्त्रालय  में  उपभन्ध्रो  शिरिजा  :  हां  ।

 ऐसे  मामलों  में  सरकार  का  उत्तर  देशी  अखबारी  कागज  निर्माताओं  के  साथ-साथ  प्रेस  क्षे
 स्वास्थ्यवधेक  वृद्धि  के  हित  में  बनाई  गई  नीति  के  अनुरूप  होता  है  ।

 उड़ोसा  में  खिचाई  परियोजनाएं

 1104.  श्री  शरत  चगद्र  पटनायक  :  क्या  जल  संसाधन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 1992-93  के  दौरान  उड़ीसा  की  किन-कित  सिंचाई  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सद्दायता
 के  जिए  योरोगीप  अधिक  से  मुदाय  को  भेजने  का  प्रस्ताव F ॥  १९९५॥५  6,

 क्या  इनमें  से  कुछ  परियोजनाएं  पश्चिमी  उड़ीसा  के  आदिवासो  क्षेत्र  में  भी  स्थापित  की
 और

 यदि  तो  तत्नम  बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याजरण  :  उड़ीसा  की  सालन्दी  तिचाई  परियोजना  को

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  एक  लघु
 सिंचाई  परियोजना  जिसमें  पूर्वी  उड़ीसा  के  गंजम  और  फुलबनी  जिले  शामिल  यूरोपीय  अधिक

 समुदाय  सह।यता  के  लिए  विचाराधीन

 (3)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  टंलीफोम  एक्सचेजों  का  का्यकरण

 1105.  श्री  राजेरद  अग्निहोत्री  :

 क्री  बुगभूषण  शरण  सिंह  :  *

 श्री  सत्यवेव  सिह  :

 क्या  संयार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उतर  प्रदेश  के  कई  जिलों  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  ठीक  ढग  से  कार्य  नहीं  कर  रहे

 यदि  ठो  उसका  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 तरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव

 संजार  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  पो०  थो०  रंगेया  :  (१)  और  उत्तर  प्रदेश  के

 अधिकांश  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  कार्य  सन्‍्तोषजनक  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  एक्सचेंज  यदाकदा

 अधिक  समय  तक  बिजली  फेल  अथवा  चोरी  अथवा  खुली  तार  जकशन  लाइनों  के  क्षतिग्रस्त  हो

 जाने  के  कारण  काम  नहीं  करते  ।

 कार्य-निष्पादन  में  आगे  और  सुधार  करमे  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :---

 (i)  करचल  और  पुरानी  प्रोद्योगिकी  के  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रोलिक  एक्सचेंज  में

 बदलना  |

 (४)  अनुरक्षण  छूटों  पर  सूपरविजन  सुदृढ़  करना  ।
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 ]

 गुवाहाटी  दूरदर्शन  केस  से  बंगालो  कार्यक्रम

 1106.  क्री  सुब्रत  सल्षर्जो  :

 थी  जितेन्र  नाथ  दास  :

 डॉ०  असोम  बाला  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मनत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 गुवाहाटी/बिब्रगढ़  आकाशवाणी  केखदो  से  बंगाली  कार्यक्रमों  के  इंलिक  प्रसारण  के

 लिए  कितना-कितना  समय  नियत

 क्‍या  सरकार  गुवाहाटी  और  डिब्गढ़  दूरदशंत/अकाशबाणी  केन्द्रों  से  बंगाश्ली  कार्यक्रमों  के

 प्रसारण  के लिए  अधिक  समय  नियत  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्नालय  में  उपभन्त्री  गिरिजा  :  से

 डिब्रगढ़  और  दूरदर्शन  गुवाहाटी  बंगला  भाषा  में  कोई  कार्यक्रम  प्रसारित/टेलीकास्ट  नहीं  करता

 दूरदश्शन  गुवाहाटी  से  प्राप्त  कार्यक्रमों  की  प्ले  बेक  रिकाडिंग  को  छोड़कर  इस  समय  दूरदशंन

 डिब्रूगढ़  कोई  कार्यक्रम  नहीं  बनाता  गुवाहाटी  प्रत्येक  सप्ताह्‌  ।0  मिनट  का  रवीन्‍द्र

 सगीत  प्रसारित  करता  इस  समय  इस  पद्धति  में  कोई  परिवतंन  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 फिल्मो  प्नकारों  को  मान्यता

 1107.  भी  विश्वमाथ  शास्त्री  :  बया  और  प्रसारण  असत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  फिल्मी  पत्रकारों  को  मास्यता  प्रदान  करने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मानदण्ड  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूथना  ओर  प्रसारण  मंजालय  थें  उपमत्री  गिरिभा  :  पव  सूचना
 फेम्द्रीय  प्रेस  प्रत्यायत  नियमावली  1985  के  अनुसार  भीडिया/फिल्म  आलोचकों  सहित  समाचार  मीडिया

 के  प्रतिनिधियों  को  भ्रस्यायित  करता  इन  नियमों  के  अनुसार  फिल्म  मेगजीनों/अावधिकों  के  लिए
 कार्य  कर  रहे  कुछ  व्यक्तियों  को  मीडिया/फिल्म  आलोचकों  की  तरह  प्रत्यायन  धुविधाएं  प्रदान  की

 गई  हैं  ।
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 फिल्म/मीडिया  आलोचक  के  रूप  में  प्रत्यायन  के  लिए  पात्र  व्यवित  को  सम्बद्ध  क्षेत्र  में  पांच

 वर्ष  से  अधिक  का  नियमित  तथा  पूर्णकालिक  अनुभव  होना  चाहिए  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस्पात  संपंज्ों  की  स्थापना

 1108.  श्री  मोहन  सिह  :  क्‍या  इस्पात  सम्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  में  देश  में  इस्यमात  की  बाधिक  आपूर्ति  और  मांग  क्‍या

 क्‍या  गेर-सरकारो  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करते  कया  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  राज्य-बार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सन्‍्तोष  सोहन  :  177.6  लाख  टन  तैयार  इस्पात
 की  प्रक्षेपित  मांग  की  तुलना  में  वर्ष  1992-93  में  तेथार  इस्पात  का  उत्पादन  161.2  लाख  टन  तक
 होने  की  से  धवना  हे  ।

 और  1991  में  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  में  इस्पात  उद्योग  को  इंडस्टीज
 ढी  एण्ड  1951  के  अन्तगंत  क्निधायं  रूप  से  लाइसेंस  लेने  के  प्रावधानों  से  छट  दे  दी  गई

 केवल  उन्हीं  उद्यमियों  को  सरकार  से  लाइसेंम  प्राप्त  करने
 के  लिए  आवेदन  करने  की  जरूरत  पड़ती

 है  जिनकी  इकाई  की  जनगणना  के  अनुसार  10  लाख  से  अधिक  की  आबादी  बाले  शहर  से  25
 कि०मी०  की  दूरी  के  अन्दर  स्थित  हो  ।  अन्य  मामलों  में  उन्हें  प्रस्तावित  परियोजना  की  क्षमता
 स्थिति  हत्यादि  दर्शाते  हुए  सरकार  की  केबल  ज्ञापन  प्रस्तुत  करने  की  जरूरत  होती  है  ।

 नई  इस्वात  परियोजनाओं  तथा  विद्यमान  क्षमताओं  के  विस्तार  के  लिए  भारी  संड्या  में
 शिक  उद्यमियों  के  ज्ञापत  प्रस्तुत  किए  गए  कर्नाटक  तथः  उड़ीसा  को  राज्य  सरकारों  ने  एकीकृत
 इस्पात  संयत्रों  को  संयुक्त  क्षेत्र  में  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  दिया  निजी  क्षेत्र  की  कुछ  कम्पनियों
 द्वारा  बड़े  एकीकृत  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  की  भी  अभिद्वनि  ध्यक्त  की  गह  है  ।

 भत्रालय  में  अनुतूचित  जनलभातियों  के  पद

 1109.  श्री  कृष्ण  दत्त  मुल्तानपुरो  :  कया  संचार  मन्चरी  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  अधिकारियों  और
 सारियों  और  मधिकारियों  के  कुछ  पद  खाली  पड़े  यदि  तो  ठश्सबंधी  ब्यौरा  क्या

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोर।न  कितने  पदों  को  भरा  गया  और

 उक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  बनाए  गए  समय-बद्ध  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 सचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पो०  बो०  रंगेया  :  से  जानकारी  एकत्रित
 की  जा  रही  है  भोर  उसे  यथाशीभ्र  सदन-पटल  पर  रख  दिया

 ]

 कर्माटक  को  अरकावती  मध्यम  सिंचाई  परियोजना

 1110.  श्रीमती  बासवा  राजेश्वरो  :

 थी  धो  ०  कृष्णा  राब  :

 बया  जल  संसाधन  सनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अरकाबती  मध्यम  विच्ाई  जिला  बंगलौर  के  सम्बन्ध  में  अद्यतम

 प्रगति  क्ष्या

 इस  परश्योजना  को  कब  तक  स्वीक्ृति  दे  दी  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याथरण  :  से  22.25  करोड़  रुपये  अनुमानित
 लागत  की  अरकावती  जलाशय  जिसमें  बंगलौर  जिले  में  8560  हैक्टेयर  क्षेत्र  सचित  करने

 के  लिए  काबेरी  बेसिन  में  3.459  हजार  मिलियन  धन  फूट  जल  के  उपयोग  की  परिकल्पना  की  गई

 1985  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  बेसिन  राज्यों  के  बीच  कावेरी  जल  के  बंटवारे  के

 सम्बन्ध  में  मामलों  का  समाधान  न  होने  के  कारण  यह  परियोजना  1987  में  राज्य  सरकार  को

 लोटा  दी  गयी  थी  ।

 |

 हुबाई  अड्डों  को  विदेशी  एयरलाइनों  के  साथ  जोड़ना

 1111.  भरी  बारे  लाल  लाठव  :  कया  मागर  विभानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 विदेशी  एअरलाइनों  के  साथ  जुड़े  हवाई  अड्डों  के  नाम  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  और  हवाई  अड्डों  को  विदेशी  एयरलाइनों  के  साथ  जोड़ते

 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  मौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लागर  विमानन  और  प्यंटम  मम्जो  सांधवरान  पांच  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई
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 अर्थात्‌  मद्रास  और  त्रिवेन्द्रम  विदेशी  एयरलाइनों  से  जुड़े  हुए
 विदेशी  एयरल!इनें  त्रिची  तथा  अमृतसर  के  लिए  परिचालन  करती  इनके  विदेशों  से

 गोबा  के  लिए/वहां  से  होकर  चार्टर  उड़ानें  भी  परिचालित  की  जाती

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वतंमान  हवाई  अड्डे  भारत  के  लिए/भारत  से  होकर  अनरराष्ट्रीय  हबाई  यातायात  की
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझे  गए  हैं  ।

 ]

 वोर  साघरकार  तथा  कृष्ण  पर  द्रद्शन  धाराबाहिक

 1112.  भ्री  सन्‍्तोष  कुमार  गंगवार  :

 भी  गुमान  मल  लोढा  :

 क्या  सचना  ओर  प्रसारण  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  डा०  हयामा  प्रसाद  बीर  सावरकार  तथा  कृष्ण  पर  दूररशंन
 .  धारात्ाहिक  प्रसारण  हेतु  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  ये  धाराबाहिक  स्वीक्षति  हेतु  कब  से  लम्बित  और

 इनका  प्रसारण  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 सूखना  ओर  प्रतारण  मत्नालय  में  उपमंत्री  गिरिजा  :  दुरदर्शन  ने
 श्यामा  प्रसाद  मुर्जीਂ  तथा  सावरकरਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  टी०  वी०  धावाहिक  हैतु  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  किया  ।  नई  प्रायोजित  1990  क  अन्तगंत  धाराबाहिक  हेतु  प्रस्ताव
 को  चयन  समितिद्वारा  संस्तुति  दी  जा  चुकी  है  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 केबल  टो०  थो०  ओर  डिश  एंटीना  हेतु  लाइसेंस  प्रणालो

 1113.  श्रीमतो  भावजा  चिललिया  :

 बोमतो  पोता  मुखर्जो  :

 डा०  लौल  बहादुर
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 करी  राजेश  कुमार  :

 शो  हरि  किशोर  सिह  :

 को  मत्पुस्जय  नायक  :

 शीमसो  शीला  गोतम  :

 शो  लोकनाथ  चौधरी  :

 डा०  थाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डी  :

 थी  अटल  बिहारो  बाणपेयी  :

 झो  सनत  कुसार  मंइल  :

 डा०  ए०  के०  पढेल  :

 बया  सूथना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  केवल  टी०  वी०  मेटबर्क  और  डिश  एस्टीसा  प्रणालियों  के  लिए

 लाइसेंस  प्रणाली  लागू  करने  का  विधार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपसन्धों  गिरिजा  डिश  एण्टीना  के

 माध्यम  से  टी०वी०  कार्यक्रमों  को  वितरित  करने/तथा  साबंजनिक  सड़कों  को  पार  करती  हुई/साबंजनिक
 सड़कों  के  साथ  केबल  बिछाने  के  माध्यम  से  केबल  टी०बी०  नेटवर्क  की  स्थापना  के  लिए  भारतीय  तार

 1885  के  अन्तर्गत  लाइसेंस  लेना  अपेक्षित  होता  है  ।  देश  में  बेबल  टी०्बी०  नेटवर्कों  तथा

 डिश  एण्टीना  प्रणालियों  को  और  अधिक  विभियमित  करने  के  मामले  पर  सरकार  ने  पहले  ही  विवाद

 करना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 दिहली  दिश्युत  sara  बाय  संस्थान  हारा  विश्वत  पारेषण  भोर  वितरण

 1114.  डा०  लाल  यहादुर  रावल  :

 थी  नोतोश  कुमार  :

 भरी  सुकदेव  पासबाम  :
 डा०

 बाई
 ०एस०  राजशेखर  रेड्डी  :

 क्‍या  बिशुत  संत्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  वुछ  महानगरों  में  विद्युत  पारेषण  और  वितरण  का  कार  निजो  क्षेत्र  द्वारी
 किया  जा  रहा

 यदि  तो  इंन  मद्दातगरों  के  नाम  क्‍या
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 कया  दिल्‍ली  विद्यूत  प्रदाय  संस्थान  ने  विद्याल  पारेषण  और  वितरण  का  काय॑  निद्ी  क्ष  त्र  को

 सौंपने  की  दष्टि  से  एक  कृतिक  बल  का  गठन  किया

 यदि  तो  इस  कृतिक  बल  का  गठन  कब  किया  गया  था  और  इसे  अपनी  रिपोर्ट  कब
 तक  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया

 ($)  क्या  उक्त  कृतिक  बल  ने  सरकार  की  अपनी  रिपोर्ट  सौंप  दी  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिश्वत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कल्पताथ  :  ओर  इस  समय  कलकत्ता

 तथा  अहमदाबाद  जेसे  महानगरों  के  कुछ  भागों  में  बिजली  का  वितरण  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  द्वारा
 किया  जार  है  ।

 से  दिल्‍ली  के  कुछ  भागों  में  बिजलो  का  पारेषण  तथा  वितरण  करने  तथा

 दिएली  में  बिजली  के  पारेषण  तथा  बितरण  सम्बन्धी  कार्यों  को  निजी  क्षेत्र  को  सौंपे  जाने  की

 प्रंभावनाओं  सम्बन्धी  प्रस्तावों  की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  1992  में  एक
 कृतिक  बल  का  गठन  किया  गया  था  ।  इस  क्ृतिक  बल  द्वारा  इन  दो  पहलुओं  पर  अपनी  रिपोर्ट

 15-9-1992  तथा  15-10-1992  तक  प्रस्तुत  करनी  कृत्रिम  बल  ने  अभी  तक  सरकार  को  अपतो

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।

 ]

 भारत  पर्यटन  विकास  नियम  के  कर्मचारियों  द्वारा  स्वेच्छिल  सेबानिवस्ति

 1115.  डा०  शजागोपालन  भ्रोधरण  :  क्या  तागर  विभानन  ओर  पयंठन  मंत्रो  यह  बताने  की

 क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  परयंट्रन  विकास  निगम  के  कमंवारियों  ने  बड़ी  संदया  में  स्वेच्छिक  सेवानिव्ति
 लेने  की  इच्छा  प्रकट  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  आज  तक  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उसके  क्या  कारण  और

 इनमें  से  पुरुष  तथा  महिला  कमंचारियों  की  अलग-अलग  सल्या  कया  है  ?

 सागर  विमानन  और  पपंटन  सत्रो  साधवराब  ओर  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  की  स्वेष्छा  सेवानिधत्ति  योजता  के  अन्तगंत  97  कार्यपालकों  और  875  गेर-कार्यपालकों

 मे  सेवानिवृत्ति  ली  है  ।

 पृदयों  और  महिलाओं  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--+

 पुरुष  921

 महिलाएं  52
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 ।

 a .  र्  _  “_“  टपिफक्‍शजभश/शत।#ह/---

 क्िहार  में  डाक-तार  कायलिय

 भी  ललित  उरांब  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1992  के  दौरान  बिहार  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  डार-तार  कार्यालयों  की  जिलेवार

 संख्या  क्‍या

 इसके  लिए  जिलेवार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 प्रत्येक  लिले  में  अब  तक  स्थापित  किए  गए  डार-तार  कार्यालयों  का  क्‍या  ब्यौरा

 और

 सीतामढ़ी  जिले  सहित  शेष  बाकी  डार-तार  कार्यालयों  क ेकब  तक  स्थापित  कर  लिए  जाने

 को  संभावना  है  ?

 संचार  भंत्रालय  में  उपसंत्रो  पोी०  थो०  रंगेया  :  में  जितने

 तारघर  छोलने  का  प्रस्ताव  उनका  जिलाबार  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 डाकधयर--जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है|

 शारधर--बिहार  के  लिए  अलग  से  कोई  राशि  निर्धारित  नहीं  है  ।

 1992-93  92-93  के  दौरान  डाकघर  खोलने  के  लिए  बिहार  सकिल  को  5.50  लाख  रुपए
 आवंदित  किए  गए  हैं  ।

 प्रत्येक  जिले  में  अब  तक  खोले  गए  तारघरों  का  ब्योरा  में  दिया  गया

 डाकधर--जानका री  एकत्र  की  जा  रही

 तारघर--जिस  समय  तक  शेष  तारधर  खोले  जाने  की  संभावना  जिनमें  सोतामढ़ी  जिले
 में  खोले  जाने  वाले  तारघर  भी  शामिल  उसका  ब्योरा  में  दिया  गया  है  ।,

 डाकघर--जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 बिहार  सकल  में  1992  के  बोराम  लिलाबार  खोले  जाने  थाले  प्रस्तावित

 तारधरों  का  विवरण

 क्रम  जिले  का  नाम
 ः

 1५  9  में  खोले

 हि
 ने  बाले  प्रस्तावित  तारधरों

 सं  की  संख्या

 तारघर  सयुकत  डाकतार  धर

 ।  2  3  4

 1.  मोतीह्वारी  यु  2
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 ः

 1  2  3  4

 2.  दुमका  —  3

 3.  दरभंगा  —  $

 4.  गोपालगंज  न  2

 5.  खगड़िया  न  2

 6.  नवादा  --  3

 7.  रांची  —  4

 8.  समस्तीपुर  --  2

 9.  सीतामढ़ी  —

 10.  हाजीपुर  बन  4

 11.  बांका

 12.  बक्सर  |  —

 13.  झाबुआ  है

 14.  जामुई  1  3

 15.  साहिबगंज  ।

 16.  सुपोल  ।  —

 17.  किशनमंज  ध

 18.  भतरा

 19.  गढ़वा  1  न

 20.  ग्रुमला
 -

 ६  21.  बाढ़  1  किमज न
 tlie iene thn th ससकस  55-34  AN hl  ्ल्ःॉसस  सस्ता
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 प्रध्येक  जिले  में  अब  तक  क्लोले  गए  तारधरों  का  विधरण

 क्रम  जिले  का  नाम  प्रत्येक  जिले  में  ४  |ब  तक  स्थापित  किए  तारघरों
 सं०  का  विवरण

 तारधर  संयुक्त  डाकतार  घर

 1.  शाका  या

 2.  बक्सर  1  न

 3.  भाभुआ  |  न

 4.  जामुई  न+

 5.  साहिबगंज  —

 6.  सुपौल  _

 7.  किशनगंज  |  न

 बिहार  में  जिस  समय  तक  शेष  तारघरों  को  खोले  जाने  को  संभावना

 उत्तका  विधरण

 क्रम  जिले  का  नाम  जिस  समय  तक  शेष  घरों  को  खोले  जाने  की

 स०  संभावना  जिसमें  सीतागढ़ी  जिले  के  तार्धर

 भी  शामिल  हैं

 तारघर  सयुक्त  डाकतार  धर

 2
 ह

 3  4

 1.  मोतीहारी  1992

 2.  दरभंगा  _  1992

 3.  गोपालगंज  न  1992

 4.  खगड़िया  न  1992

 5.  नवादा  ++  1992
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 Pop  2  के  3  4

 6.  रांची
 फतह  व  1992

 7.  ४  न  1992

 8.  सीतामढ़ो  1992,

 9.  हाभीपुर  --  1992

 10.  बांका  न  1992

 11.  जामुई  न  1992

 12.  दुमंका  बन  1992

 13.  किशनगंज  न  1992

 14,  चतरा  1992  ता

 15.  गढ़वा  1992  ता

 16.  गुमजा  1992  न+

 17.  बाढ़  1992  ता

 बिहलो  में  बढ़ी  हुई  राशि  के  टेलीफोन  बिल

 1117.  श्री  नरेश  कुमार  बालियान  :

 जशीमतो  कृष्णंख  कोर  :

 क्या  संचार  प्तत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महानगर  डढेलीफोन  निगम  को  दिल्‍ली  में  उपभोक्ताओं  से  बढ़ी  हुई  राशि  के  टेलीफोन
 बिलों  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  दे
 लीफोन  केन्द्र-बार  पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 इस  सम्बन्ध  में  क्यः  कोई  जांच  की  गई  है  और  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ) संबार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पो०  बो०  रगेया  अधिक  राशि  के

 बिलों  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 249



 लिखित  उत्तर  30  1992
 +-.+नमननिनन+ननननननना  ना

 1992  से  1992  तक  पिछले  6  भहीनों  के  दौरान  अधिक  राशि  के  बिलों

 की  5913  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  एक्सचेंज-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 मौजूदा  विभागीय  अनुदेशों  के  अनुसार  अधिक  राशि  के  बिलों  संबंधी  प्रत्येक  शिकायत  की

 हर  पहलू  से  पूर्णतया  जांच  की  जाती  और  ओषित्यपूर्ण  मामले  में  उपभोक्ता  को  छूट  भी  दी  जाती

 है  ।

 जिन  उपर्युक्त  मामलों  में  जांच  की  गई  उनमें  से  किसी  भी  मामले  में  कोई  विभागीय

 चारी  संलिप्त  नहीं  पाया  गया  ।

 विवरण

 5  भई  1992  से  1992  तक  प्राप्त  अधिक  राशि  के  बिलों  को

 शिक्षायतों  को  संध्या

 nn

 अधिक  राशि  के  बिलों  की  शिकावतों क्रम  एक्सलैंजों  का  ताम

 सं०  की  संख्या

 1  2  3

 1.  जनपद

 या  र्<रय

 156

 2.  जो  रबाग  260

 3.  किदवई  भवन  181

 4.  राजपथ  146

 5.  सेमा  भवन  77

 6.  लोदी  रोड  26

 7.  बाणक्यपुरी  335

 8.  हौजसास

 ह
 309

 9,  नेहरू  प्लेस  $49

 10.  वसम्त  कुंज
 47

 11.  छत्तरपुर  10

 12.  तेहुखण्ड  15

 250



 9  1914

 जम

 30.

 2

 ओखला

 14.  अली  पुर

 -  बादली

 .  तीस  हजारी

 .  शक्षित  नगर

 -  नरेला

 «  लारेन्स  रोड

 .  रोहिणी

 .  रोहिणी

 .  दिल्‍ली  छाबनी

 .  जनकपुरी

 .  करोलबाग

 .  राजौरी  गाड्डन

 .  नजफगढ़

 .  शादीपुर

 .  पश्चिम  विहार

 .  हरी  नगर

 नांगलोई

 31.  दरिया  गंज

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.
 ce  a ene ee nate ening  at nahi hai me na meted a6 चल  कत-+./_-__त.रतततततततततत

 ईदगाह

 लक्ष्मी  नगर

 यमुना  बिहार

 मयूर  विहार

 शादहूरा

 36

 101

 5913

 लिब्वित  उत्तर

 et,



 लिखित  उत्तर
 BO  +  89  [992

 ्निजति+-+-++  ee.

 महाराष्ट्र  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देगा

 11 18.  प्रो०  अशोक  आनस्वराब  वेशमख्  :  क्या  नागर  बिमानन  ओर  पर्यटन  सन्‍त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1992  तक  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  को  मह्टाराष्ट्र  में  पयंटन  को

 बढ़ावा  देने  संबंधी  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 इनमें  से  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृत  और  कितने  अस्वीकृत  किए  गए  और  कितने  लम्बित  पड़ें  हैं
 तथा  प्रत्येक  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  करने  के  क्या  कारण  ओर

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  राज्य  सरकार  को  कितनी
 वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमामन  ओर  पयंटन  मन्‍्त्रो  साधवराज  :  30  जून  1992  तक  तीन

 वर्ष  की  अवधि  में  महाराष्ट्र  में  पयंटन  के  विकास  के  लिए  चालीस  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 इकत्तीस  प्रस्तावों  को  स्त्रीकृत  कर  दिया  गया  है  और  अनुपयुक्त  होने  के  कारण  नौ  प्रस्तावों

 को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  था  ।  30  1992  को  स्थिति  के  अनुसार  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  था  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  को  बिक्तीय  सहायता  देने

 हेतु  236.70  लाख  रुपए  निर्धारित  किए  हैं  ।

 ]

 देश  में  एस०  ठी०  डो०  सुविधायुक्त  हेलीफोन

 1119.  घीम्ती  सरोज  दुबे  :  क्या  संचार  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  पी  ०

 देश  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  के  अस्तगंत  के  अस्त  तक  कितने  ट ेलीफकोन  लगाए

 जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  भारी  संख्या  में  एस०  टी०  डी०  पी०  सी०  भओ०  लगाए  जाने  के  कारण  दूरसंचार
 प्रणाली  की  कार्यकरण  क्षमता  बढ़ी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  दूरसंचार  प्रणाली  की  कार्यंरण  क्षमता  को  और  अधिक  प्रभावी
 बनाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पी०  बी०  रंगेया  :  इस  वित्तीय  वर्ध  में

 1992  के  अस्त  तक  3.4  लाख  बतिरिक्त  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाने  की  आशा  चूंकि
 उपभोक्ता  ट्रंक  इगर्वालग  सुविधा  वेंकल्पिक  होती  है  इस  प्रकार  सह्दी  संब्या  नहीं  बतलाई  जा  सकतो

 है  ।
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 एस०  टी०  ढी०/स्थानीय  पी०  सीं०  ओ०  पांच  ध्तिशत  आरक्षित  पं  ते  प्रदान

 किए  जाते  हैं  इस  प्रणाली  की  कार्य  क्षमता  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नंहीं  पडता  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  गह्ीं  उठता  ।

 बिहार  में  स्वर्ण  भंडार

 श्री  शिव  सोरेम  :

 हरी  के०  प्रधानों  :

 श्री  ब्रह्मानर्द  मंडल  :

 थो  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  ख्ात्र  सन्‍्त्रो  सह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिद्दार  के  सोमावर्ती  जिले  पूर्वी  सिहभूम  के  पोटका  खण्ड  में  कुन्डरकोया  गांव  में  ओर

 राजगोर  पहाड़ियों  तथा  जमुई  जिला  के  ररमटिया  में  भष्ढारਂ  मे  सोने  के  धारी  भष्डार  मिले

 (a)  यदि  तो  इन  स्थानों  से  सोने  के  इृत्खमन  के  लिए  तशरकार  ढ्ासा  क्‍या  कदम  उठाये  गये
 ओर

 वहां  पर  स्वरण-खनम  कब  तक  शुरू  किए  जाने  को  सभावना  है  ?

 खान  भमग्भालय  के  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह  :  जी  नहीं  ।

 (@)  ओर  प्रश्व  महीं  उड़ता

 संसद  प्दत्यों  के  कोट  से  हिल्‍्लो  में  हेलोफोश  कनेक्शन

 1121.  थी  गया  प्रधाद  कोरी  :  क्‍या  संज्ञार  पत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  इस  वर्ष  संसद  सदस्यों  के  कोडे  से  अभी  तक  कुआ  कितने  टेलीफोन  कनेबल्नन

 कृत  किए  गए

 क्या  महातगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  ते  इन  सभी  स्वीकृत  टेलीफोन  कमेक्शनों  को

 कृत  होने  की  तिथि  से  एक  माह  के  अन्दर  लगा  दिए

 यदि  ती  इसके  कया  कारण  और

 उक्त  टेलीफोनों  को  समय  पर  लगाने  हेतु  जारी  की  था  रही  दिश्वा  निर्देशों  का  ब्योदा  क्या

 है
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 Ee  संचार  फाकथ  में  भव  (eft  जन  पो०  alo  रंगंया  सर  फाभ  मकर :

 संचार  मस्त्रालय  में  उपमसधी  पो०  धघो०  रंगंया  :  दिल्ली  में  1-1-92  से

 31-10-92  तक  संसद  सदस्यों  के  कोटे  से  ।292  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजर  किए  गए  हैं  ।

 और  सामान्यतया  कनेक्शन  30  दिन  के  भीतर  प्रदान  कर  दिए  जाते  हैं  बशतें  कि  यह
 तकनीकी  रूप  से  व्यवहायं  हो  और  आवेदक  ने  औपचारिकत।एं  पूरी  कर  दी  हों  ।

 स्थायी  अनुदेशों  के  अनुसार  30  दिन  के  भीतर  ऐसे  सभी  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाने  होते

 हैं
 । लबित  नामलों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  और  जहां  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करना

 तकनीकी  रूप  से  व्यवह!य  नहीं  कहां  भी  कनेक्शन  शोघ्नता  से  प्रदान  किए  जाने  के  प्रयास  किए  जाते

 हैं  ।

 पर्षटन  के  नए  क्ष  त्र

 करो  जनादंग  प्रसाद  सिक्ष  :  कया  सागर  विभानन  और  पर्यटन  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  विभिन्‍स  राज्यों  से  पर्यटन  के  नये  क्षेत्र  स्थापित  करने  सम्बन्धी  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बर्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  हस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  कायंवाही  की  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विभामत  और  पर्यटन  सस्त्रो  माधवराब  से  1992  में

 संसद  में  प्रस्तुत  की  गई  पर्यटन  के  लिए  राष्ट्रीय  काये  योजना  में  गहन  विकास  हेतु  ।7  परिषथों/गंतब्य
 स्थलों  का  सुझाव  दिया  गया  इन  अभिनिर्धारित  परिपषथों/गंतथ्य  स्थलों  को  एक  सूची  संलग्त  विवरण
 में  दी  गई  है  ।  यह  राज्य  सरकारों  और  पयंटन  उद्योग  से  परामर्श  करके  किया  गया

 विवरण

 राष्ट्रीय  कार्य  योजना  में  गहन  विकास  हेतु  अभिनिर्धारित
 परिपय-व-गंशव्य-स्यल

 यात्रा  परिषण

 1.  कुल्लु-पनाली-लेह

 2.  ग्वालियर-शिवपु री-ओं  रछा-खजुराहों

 3.  बांगडोगरा-सिक्किम-दा जिलिग-का  लिस्पोंग
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 4.  भुवनेश्वर-पुरी-फोपा्क

 5.  हैदराबाद-नागार्जुनसाग  र-तिरूपति

 6.  मद्रास-महाबलीपुरम-पांडिचेरी

 7.  ऋषिकेश-नरेन्द्र  नगर-गंगोती-बदरीनाथ

 8.  इन्दो  र-मांडु

 9.  जसलमे  र-जोधपुर-बी  काने  २-बाड मे  र

 10.  रायगड़  किला-जजीरा  किला-कुछा  गुफाएं-श्रोवध्न  न-हरिहरेश्य  र-सिधु  दुर्ग

 11.  बगलो  र-मेसू  र-हसत

 गंतध्य  स्थल

 1,  लक्षद्वीप  द्वीप-समूह्‌

 2.  अण्डमान  द्वीप-समूह

 3.  मनाली

 4.  बेकल  समुद्र  तट

 5.  मुत्तकाडु  समुद्र  तट

 6.  कांगड़ा

 अखमेर  में  दूरदशंत  रिले  केश

 1123.  प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  क्‍या  सुखना  ओर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 राजस्थान  में  अजमेर  में  एक  उञच  शक्ति  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  के  कायं  में

 भब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  प्रदान  को  गयी

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 राजस्थान  में  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्रों  को  शक्तिशाली  बनाने  के  लिए  शुरू  की  गयी

 पोजनाओं  के  नाम  क्या

 (३)  क्‍या  सरकार  का  राज्य  के  मरूस्थलीय  पव॑तीय  और  सोमावर्ति  क्षेत्रों  में  दुरद्ंन  की  व्यवस्था

 करने  को  प्राथमिकता  देने  का  बिचार  और

 2535



 30  1992 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सुथना  और  प्रसारण  मन्च्रालय  में  उपमन्त्रो  गिरिजा  :  से  अजमेर  में

 उच्च  शक्ति  (10  टीव०्वी०  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  स्कीम  पर  सक्षम  प्राधिकारी  से

 अनुमोदन  लेने  के  लिए  कारंबाई  चल  रही  है  तथापि  इस  दौशाम  284.20  लाख  रुपए  की  लागत  के  उस

 जिसकी  डिलवरी  में  काफी  समय  लगता  के  लिए  निर्माताओं  को  पहले  ही  भाडेर  दे  दिए  गए

 साधनों  तथा  आधारभत  स ुविधाओ  के  उपलब्ध  होने  पर  सक्षम  प्राधिकारी  से  इस  स्कीम  का

 मोदन  मिलने  के  बाद  इसके  पूरा  होने  में  लगभग  तीन  वर्ष  का  समय  लगेगा  ।

 से
 राजस्थान  सहित  देश  के  पहाड़ी  तथा  सीमावर्तो  क्षेत्रों  में  कवरेज  को

 प्राथमिकता  देने  का  दूरंदंशंने  की  संतंत  प्रयास  रहता  है|  इस  उद्दे  श्य  सै साधनों  की  उपलब्धता  पर  निभंर

 करते  हुए  जोधपुर  तथा  माधद्वारा  में  पहले  से  ही  कायंरत

 मौजूदा  अल्प  शक्ति  टी  ०वी०  ट्रांसमीटरों  के  स्थान  पर  इस  समय  उच्च  शब्त
 दी  ०वी  ०  ट्रांसमीटर  लगाए

 जा  रहे  हैं/लगाए  जाने  की  परिकल्पना  इसके  अलावा  राजस्थान  राज्य  में  दृरदशंन  सेवा  को  सुदृढ़

 बनाने  के  लिए  राजस्थान  में  ।9  अल्प  शक्ति/अति  अल्प  शक्ति  टी  ०वो०  ट्रांसमीटर  भी  लगाए  जा  रहे

 लगाए  जाने  की  परिकल्पना  इन  परियोजनाओं  के  चालू  हो  जाने  पर  राज्य  का  अभशुमामित  83.4%

 क्षेत्र  तथा  79.9%  जनसंर्या  को  दूरदर्शन  सेवा  के  अन्तगंत  लाए  जाने  को  उम्मीद  है  |  दहन  आंकड़ों  में

 किनारे  के  सेवा  क्षत्र  भी  शामिल  जहां  संतोषजनक  रिसेप्यान  प्राप्त  करने  के  लिए  ऊचे  एण्टीना  तथा

 बुस्टर  लगाने  अपेक्षित  हैं  ।

 ]

 एयर  अस  तथा  बोइंग  विमानों  हेतु  रिपेयर  बेस  का  निर्माण

 1124.  भ्रो  पृथ्वोराज  डो  ०  चब्हाण  :  क्‍या  सागर  विपानन  और  पयंटन  सम्त्रो  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्वालियर  में  एयर  बस  तथा  बोइंग  विमानों  के  लिए  एक  रिपेयर
 बेस  बनाने  का  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  मरम्मत  सुविधा  विदेशी  एयरलाइनों  को  भी  प्रदाध  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौमा  क्या  है  भौर  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विभानन  और  पर्यटन  भरत्री  माधवराब  /  नहीं  ।

 से  ये  प्रश्न  नहीं  उठते
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 सहाराष्ट्र  के  ज़लगांव  में  टंलोफोन  एक्सचेंजों  को  क्षमता

 1175.  डा०  गुणबन्त  रामभाऊ  सरोदे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  जलगांव  जिले  में  ईस  समय  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  कार्यरत  हैं  और  प्रत्येक

 एक्सचेंज  की  पृथक-पृथक  क्षमता  क्या

 (&)  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उक्त  पृंथक-पृथक  एक्सचेंजों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए
 कितने  लोग  प्रतीक्षा  सूची  में

 क्षय  सरकार  का  विचार  प्रतीक्षा  सूची  को  निपटाने  के  लिए  बच्च  1992-93  में  इन
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (६)  प्रतीक्षा  सूची  के  अनुसार  शोशों  को  टेलीफोन  फनेक्शन  कब  तक  प्रदान  कर  दिए  जाएंगे  ?

 संचार  मन्‍्त्रालय  में  उपसस्त्रो  थो०  रंगंया  :  और  महाराष्ट्र  के
 जलगांव  जिले  में  108  टेलीफोन  कनेक्शन  हैं  ओर  प्रत्येक  एक्सचेंज  की  क्षमता  और  टेलीफोन  कनेक्शनों
 के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  की  स्थिति  विवरण  में  दी  गई

 (aq)  और  जी  हां  ।  6  एक्सचेंजों  तथा  अन्य  एक्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाने  का  कार्य  ।  992-
 93  के  बाद  उपस्कर  की  उपलब्धता  और  टेलीफोनों  की  मांग  के  आघार  यर  किया  1992-93
 के  दौरान  6  एक्सचेंजों  को  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  जिसके  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :--

 एक्सचेंज  का  नाम  वर्तमान  क्षमता

 द

 भाव  9  $  तक  बिस्तार
 ee

 ].  भदाबद  88

 ae

 2.  ऐनपुर-आर  435  88

 3.  भाडागांव-यू  176  264

 4.  चोपाडान्यू  260  512

 5.  पचोर  600  1000

 6.  रावर  रे  254  512
 i nt  RR A  “5  i  ee

 (३)  प्रतोक्षा  सूची  में  दर्ज  ब्यक्तियों  को  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  ere eg  के  दौरान
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 उतरोत्तर  रूप  से  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  है  जिसको  संकल्पना  में  निम्नलिखित

 बातें  शामिल  हैं  :--

 --  ग्रामीण  और  जनजातीय  क्षेत्रों  के  मांग  होने  पर  व्यवह्वारिक  रूप  से  टेलीफोन  कनेक्शन

 प्रदान  करता  ।

 --  बढ़ी  टेलीफोन  प्रणालियों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  अवधि  को  दो  वर्ष  तक

 सोमित  करना  ।

 तदनुसार  महाराष्ट्र  क ेजलगांव  जिले  के  लिए  विस्तार  कार्यक्रम  तंयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 जलगांव  जिला  के  ठेलोफोन  एक्सचेंशों  की  सूुथो  उनकी

 सब्जित  क्षमता  तथा  उन  एक्सचेंओं  में  पिछले  तोम  वर्ष  को

 प्रतोक्षा  सूची  को  स्थित

 5

 क्रमसं०  नाम  सज्जित  पिछले  तीन  वर्ष  से

 क्षमता  प्रतीक्षा  सूची  में

 दर्ज  ब्यक्षितयों  की

 संख्या

 2  3  4

 1.  अदावद  88  ध््ा

 2  ऐनपुर-भार  45  .  5

 3.  भमादव-आर  35  —

 4  आमलगांब-आर  33  न

 5.  अमलने  र-यू  1000  55

 6.  अंगोला-आर  35  न

 7.  अंतुरली-आर  88  _

 8.  बहादुरपुर-आर  25  —

 9.  बसनोड़-आर  176  ।

 10.  भाड़ागांव-यू  176
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 11.  भदाली-आर  35

 12.  भलोद-आर  35

 13.  भोकर-आर  30

 14...  भुसावल-आर  1200

 15.  बोडवाद-आर  176

 16.  चहारदी-आर  10

 17.  चालीसगांव-यू  1300

 18.  चन्दूसर-आर  25

 19.  चांगदाओ-आर  25

 20.  थोपाडा-आर  360

 21.  दाह्दोगांव-आर  25

 22.  दहीवाड-आर  25

 23.  देभूलगांव-आर  25

 24.  धनोरा-आर  56

 25.  घारनगांब-आर  176

 26...  एदलबाद-यू  176

 27.  इरोग्डल-यू  264

 28...  फत्तेपुर-आर  88

 29.  गऊकलेड़ा-आर  45

 30,  गोंदेगांव-आर  25

 31.  घोडगांव-आर  25

 32.  गुधो-आर  35

 33.  हाटला-भार  25

 34.  ईदगांव-आर  25

 लिखित  उत्तर
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 teeter

 जलगांव-यू

 जन्तार-यू

 जामधी-यू

 जानवा-आर

 काजगांव-आर

 कनालडा-आर

 करलोस-आर

 कसोडा-आर

 कथो  रा-आर

 खजेमा-आर

 खानापुर-आर

 खरोही-आर

 खोडगांच-भार

 खोजवाड-आर

 खिररेदा-आर

 कितरगांव-आार

 किनही-आार

 कु  रहा  कालोडा

 कुरहा

 लासूर-भार

 लोहतार-आर

 लोहुरा-आर

 मलदाकड़ी-आर

 176

 ३0  1992
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 1  2  3  4

 58.  मंगरूल-आर  10

 59.  मारवा-अआार  56  —

 60.  मोहनवारा-आर  25  $

 61.  महासवाइ-आर  88  छ

 62...  मोपखेडू-हो  35  —

 63,  मुढी-आर  25  8

 64.  नागाव-आर  35-  बै

 65.  नाग  रदेबला-भार
 न

 66.  नांदरा-आर  56  न

 67.  नान्देड़-आर
 25  जन

 58.  नशीराबाद-आर  176

 69.  तारी-आर  88

 70.  निम्बहेडा-भार  176  हा

 71.  मीमखडी-आर
 25  जन

 १2.  पद्ोरा-यू
 ७00  25

 73.  पाहुर-आर
 176

 74.  पाल्न-आार
 56  जा

 15.  पालढी-आर
 88  त+

 16.  परबला-यू
 264  45

 7१7...  पिपलगांव-आर  35  _

 १8.  विपलकोठा-आर
 25  न

 79.  पिपरी
 $85  श्र

 80.  राजवाड़ा-आर
 19  जज+
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 100.

 101.

 102.

 103.

 262

 2

 राजनगांब-आर

 राबार-यू

 साईगांव-भार

 सलिभोर

 सालवा-आर

 संदुराय-भार

 सावदा-फौजपुर

 शिरौली-कार

 सोस्वाइ-आर

 सुननागांव-आर

 तालेमांव-आर

 तमसवाड़ी-मार

 टांक्लवाड़ी-आर

 टोंडापुर-भार

 उहांडा-आर

 उंब  रखेड़ा-भार

 उटरान-आर

 उत्लेड़ा-आर

 वारतगांवन्आर

 वारडी-आर

 बा  रखेडी-आर

 बिरबाढ़ा

 बाहील-आरः

 384

 264
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 2  है  4

 104.  बकोई-आर  25  पा

 105.  बाफोड-आर  25  बन

 106.  याबाल-यू  264  11

 107.  लेहगांब-आर  25  न

 108  परधाड़-आर  25  न

 व  ललतव  व त3तत+नततनीनतीन-ी।नीनीनीयीनीततकत वतन  ननतीसनीननन-3-+मननननननयाीनतन---9ग-ननननननीयीननीनीननयनीभी न  ी  नी  नीनीीनमीनीनीनीनीीनीणदणदण  तन  तीस

 उत्तर  प्रदेश  में  जोशोमठ  में  कम  शक्ति  का  ही  ०थो  ०  दु|ंसमीटर

 1126.  थी  प्रभुवयाल  कठेरिया  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मम्जो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  जोशीमठ  में  एक  कम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  लगाने

 का  भौर

 इस  परियोजना  पर  कुल  कितना  खर्च  होने  का  अनुमात  है  तथा  इस  परियोजना  के  कब

 चालू  होने  को  संभावना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  में  उपलंत्री  गिरिल्ा  भोर

 उत्तर  प्रदेश  में  जोशीमठ  में  एक  अति  अल्प  शक्ति  टी०बी०  ट्रांसपीटर  लगाया  जा  रहा  इस

 योजना  को  अनुमोदित  पूंजीगत  लागत  70.81  लाख  रुपए  है  |  वर्तमान  संकेतों  के  अनुसार  इस  टी०  बी०

 ट्रांसमीटर  के  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 ]

 सेल्यूलर  मोधाइल  दे लीफोन

 भरो  लेतन  पो०  एस०  थोहाम  :

 क्री  श्रवण  कुमार  पढेल  :

 क्या  संचार  लंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिंगापुर  सरकार  ने  दिल्‍ली  और  मद्रास  में  सेह्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन  सेथा

 स्थापित  करते  और  देश  में  अनेक  भारतीय  टेलीफोन  निर्माता  कम्पतियों  में  पूंजी-निवेश  करने  के  लिए

 सम्पूर्ण  विदेशी  मुद्रा  की  लागत  को  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसकी  अनुमानित  लागत  और  उत्पादन  छमता

 कितनी  है  तथा  प्रौद्योगिको  हस्तांतरण  संघटकों  का  ब्योरा  क्या  और
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 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्री  पोौ०  बो०  रंगया  :  नहीं  ।

 (a)  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिसा खल  प्रदेश  के  गांवों  में  देलोफोन  एक्सचेंज

 1128.  प्रो०  प्रेम  धूमल  :  क्या  संजार  ससत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  अनेक  गांवों  में  आम  जनता  के  जिन  ग्यारह  अथबा  इससे  अधिक
 व्यक्तियों  ने  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के लिए  1989  से  पहल  धनराशि  जमा  करायी

 (@)  क्या  उन  स्थानों  पर  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  कर  दिए  गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के कब  तक  स्थापित  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  और  ये
 किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  भौर

 (=)  किन-किन  स्थानों  पर  वर्ष  1992-93  और  1993-94  के  दोरान  टेलीफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  लतत्रालय  में  उपसस्त्री  पी०  बो०  रंगया  :  जी  हां  ।

 और  जो  79  ऐसे  स्थानों  में  से  31-10-1992  तक  62  स्थानों  पर  टेशीफोन

 एक्सचेंज/सिवाएं  प्रदान  कर  दी  गई  हैं  ।

 और  (४)  ब्योरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 (1)  निम्नलिखित  स्थानों  पर  199  2-93  के  दौरान  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की

 योजना  बनाई  गई  है  :

 1.  कश्मीर

 2.  कुठेरा

 3.  लोहारा

 4.  लोअरकोडि

 5  .  रायपुर  मैदान
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 (7)  भिम्मलिखित  स्थानों  पर  1993-94  के  दोरान  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की

 योजना  बताई  गई  है  :

 1.  घणास  टेलीफोन  एक्सबेंज  को  बरमना  से  बेरोमेंशिफ्ट  करने  के  :
 बाव  इस  क्षेत्र  को  बेरी  में  प्रस्तावित  एक्सचेंज  से  सेवा  प्रदान  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।)

 2.  करोटे

 3.  खमेड़ी

 4.  कोहबाग

 (7)  निम्नलिखित  स्थासों  पर  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  अन्य  एक्सचेंजों  से  जोड़े  आने

 से  सम्बन्धित  तकनीकी  ब्यवहायंता  पर  निर्भर  करती  इसका  अध्ययन  किया  जा  रहा

 1.  बेहल

 .  चाम्बी

 .  जकतरवाना

 .  कोहार

 किगल

 .  मह्ीन

 ब्ध्जे

 65

 WD

 बन

 प्र

 हज

 «  नकरोढ॑

 8.  रिबा

 केरल  में  आई०एस०डो०/एस०्टी०्डो ०  बूथ

 1129.  श्री  रमेश  चेन्निसला  s  कया  संचार  मभ्त्री  महू  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  अभी  तक  स्वीक्त  आई०  एस०  डो०/एस०  टी०  डी०  ध्रूयों  की  जिले-वार  संद्यां

 बंपा

 औआई०  एस०  ढी०/एस०  टी०  डी०  बूथों  की  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  आवेदनों  का  जिले-बार

 अयोशा  क्‍या  मौर
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 लम्बित  आवेदनों  का  निपडान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 संचार  सन्नालूय  में  उपमंत्रो  पो०  थो०  रंगेंया  :  भौर  अपेक्षित  जानकारी
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 तकनीकी  व्यवह्यायंता  और  विभागीय  औपचारिकताएं  पूरी  हो  जाने  पर  सम्बित  आवेदनों
 का  उत्तरोत्तर  निपटान  कर  दिया  जाएगा  ।

 विवरण

 क्रम
 जिले  का  नाम  मंजूर  किए  गए

 सं०  एसगन्टी०्डी०

 एसगटी०्डी०  बूथों  की  मंजू रो
 बूथों  की  संख्या  के  लिए  लम्बित

 भ्ावेदनों  की

 संध्या

 1,  तिदवंतपुरम  193  रा  380

 2.  कोललम  107  156

 3.  अल्लप्पी  80  236

 4.  एरनाकुलम  407  400

 5  त्रिचर  229  310

 6.  पलककेड  190
 "231

 7.  कालीकट  263  859

 8.  मालापुरम  97  154

 9.  बायनाद  16  160

 10.  कन्नूर  91  418

 11.  कसरगोद  87  150

 12.  माहे  12  16

 13.  पतनमथिट्टा  135  120

 14.  कोट्टायस  132  84
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 हिल्‍लोी  में  बिजलो  के  अनधिकृत  कर्नक्शम

 1130.  भी  वजभूषण  शरण  सिंह  :  क्या  विद्युत  पन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  छः  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  में  बिजली  के  अनधिक्ृत  कनंक्शनों  की  कुल  संख्या

 कितनी

 इस  संदप्म॑  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संद्या  कितनी  और

 अनधिक्ृत  विद्युत  कनेक्शनों  को  रीकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 विद्युत  भम्वालय  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  से  1992  की
 अवधि  के  डेंसू  द्वारा  अनधिकृत  बिजली  कनेकक्‍्शनों  सम्बन्धी  9968  मामलों  का  पता  लगाया  गया
 था  और  इस  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  पुलिस  ह्वारा  156  ब्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गधा  भारतीय
 बिजली  1910  के  ऊर्जा  की  चोरी  को  एक  सज्ञेय  अपराध  घोषित  किया  गया  है  ।

 बिजली  की  चोरी  एव  इसके  उपयोग  के  संदर्भ  में  अन्य  उल्लंघनों  के  विरुद्ध  डेसू  द्वारा  छापों  में  तेजी  लाई
 गई  है  ओर  उपर्यूकत  आपराधिक  कार्यों  में  लिप्त  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरद्ध  पुलिस  में  प्रथम  सूचना
 रिपोर्ट  दर्ज  की  जाती  है  ।

 ]

 भारतीय  तार  1885  को  समोक्षा

 1131,  क्री  शोमनाद्रोश्वर  राव  बाइडे  :  कया  संचार  मन्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  तार  1885  की  समीक्षा  के  लिए  गठित  समप्रिति  ने  सरकार  को

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  और

 सरकार  द्वारा  उन  पर  कया  कायंबाही  की  गई  है  ?

 संचार  संत्रालय  में  उपमस्त्रो  थो०  रगंया  :  हां  ।

 (@)  विवरण  संलग्न  है  !

 रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है|

 जिवरण

 समिति  भारतीय  तार  अधिनियम  (1885),  भारतीय  बेतार  तार  यंत्रिकी
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 (1933)  गौर  भारतीय  तार  यंत्र  से  सम्बन्धित  तार  अवंधानिक  कब्जा  अधिनियम  19  50  के  लिए  एक
 नया  विधान  पारित  करने  और  दूरसंचार  अधिनियम  ।99”  के  रूप  में  तार  अधिनियम  का

 नाम  रखने  की  सिफारिश  की  है  ।

 प्राधिकरण  परख  अधिनियम  की  भाषा  बदल  कर  सेवा  अथवा  उपभोकता-परकछ्  करने  की
 श्यकता  है  ।  सप्तिति  की  मुढुय  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  सरकार  के  विशेषाधिकारों  और  शक्तियों  से  सम्बन्धित  धारा  के  काये  क्षेत्र  को  दूरसंचार
 का  कारोबार  करने  वाले  विधभिन्‍त  संगठनों  की  स्थिति  ओर  भूमिका  परिभाधित  करते  हुए
 भौर  अधिक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  इन  विशेषाधिकारी  और  शक्तियों  के

 अलावा  कार्यों  और  जिम्मेवारियों  को  भी  जोड़ा  गया  है  ।

 दूरसंचार  उपकरणों  और  सेवाओं  की  अनुरक्षण  तथा  प्रश्नालन  करने

 के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  विशेषाधिकारों  और  लाइसेंस  मजूर  करने  की  केरद्न्‍र  सरकार  की

 शक्ति  में  कोई  परिवतंन  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केन्द्र  सरकार  के  अलावा  लाइसेंस  धारक  सेवा  प्रदायकों  की  अधिक  संझुया  होने  की

 बना  की  स्थिति  में  समिति  ने  यह  सिफाश्शि  को  है  कि  उपर्युक्त  विशेधाधिकार  के  अधीन

 दूरसंचार  उपकरणों  और  सरकार  द्वारा  रखी  गई  सेवाओं  की

 रक्षण  और  प्रचालन  के  लिए  जिम्मेवार  सरकारी  संगठन  का  स्तर  विनियमन  और  नियंत्रण

 के  प्रयोजन  के  लिए  लाइसेंस  धारक  सेवा  प्रदायकों  के  बराबर  रखा  आना  चाहिए  ।  इसके
 अतिरिक्त  इस  संगठन  की  पहचान  केन्द्र  सरकार  से  बिल्कुल  भिन्न  होनी  चाहिए  ।  समिति

 ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  इस  संगठन  को  प्रच्नालन  प्राधिकरणਂ  कहा  जाए  ।

 यह  प्रस्ताव  है  कि  केन्द्र  सरकार  सप्नी  सेवा  प्रदायकों  के  सामान्य  कार्यो  के  प्रति  जिम्मेवार

 हो  |  ये  सामान्य  कार्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 ()  मातकीकरण  ।

 (ii)  भअनुप्ंंधघान  एवं  विकास  |

 (iii)  विकास  योजनाएं  तैयार  करना  और  उन  पर  निगरानी  रखंना  ।

 (५)  भावृत्ति  स्पेक्ट्रम  का  विनियमन  और  प्रबन्ध  ।

 (९)  अन्तर्राष्ट्रीय  निकायों  के  साथ  सम्बन्धों  का  अ्रबस्ध  ।

 5.  केन्द्र  सेवाओं  की  निगरानी  करने  और  उनका  विनियमन  करने  तथा  उपभोक्ताओं

 और  सेवा  प्रदायकों  के  बीच  अथवा  दो  सेवा  प्रदायकों  के  बीच  उत्पम्त  विवादों  को

 निपटाने  के  लिए  एक  सांविधिक  प्राधिकरण  इस  प्राधिकरण  को

 विनियामक  प्राधिकरणਂ  नाम  दिया  गया  है  और  इसके  कार्य  और  जिम्मेबारियों  का

 उल्लेख  प्रस्तावित  अधिनियम  में  किया  गया  है  ।
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 अधिनियम  को  सेबान्मुख  बनाने  की  दृष्टिट  से  प्रदायक  और  के  कार्यों
 और  जिम्मेबारियों  को  प्रस्तावित  अधिनियम  में  दिया  गया  है  ।

 भारत  में  ओर  भारत  के  बाहर  द्रसंदार  के  पारेषण  के  लिए  दर  निर्धारण  सम्बन्धी  धारा
 में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इन  दरों  का  निर्धारण  करते  समय  ध्यान  में  रखे

 जाने  वाले  कारकों  का  उल्लेख  भी  किया  गया  है  ।

 विवादों  के  निपटान  से  सम्बन्धित  धारा  में  उपभोक्ता  और  सेवा  प्रदायक  के  बीच  तथा

 दो  सेवा  प्रदायकों  के  बीच  भी  उत्पन्त  विवादों  को  निपटाने  का  प्रावधान  करने

 प्रस्ताव  है  ।  मध्यस्थ  की  नियुक्तित  केन्द्र  सरकार  के  बजाय  दूरसंचार  विनियामक

 करण  द्वारा  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 दूरसंचार  प्रणाली  का  धोखाधड़ी  से  प्रयोग  करने  से  सम्बन्धित  धारा  में  किए  गए  सं

 धन  द्वारा  इसके  काय॑  क्षेत्र  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  इसमें  किसी  भी  उस  व्यक्षित  के

 जो  भुगतान  से  बचने  क  इरादे  से  बेहमानी  करके  दूरसचार  सेवा  प्राज्  करता  है

 और  उस  कमंचारी  के  विरुद्ध  भी  जो  ऐसा  करने  में  उक्त  व्यक्षि  की  मदद  करता

 कारंवाई  की  जा  सके  ।

 शरारतपूर्ण  दूरसंचार  संदेश  द्वारा  दुरसचार  प्रणाली  का  गलत  प्रयोग  रोकने  के  उद्देश्य  से

 एक  नई  घारा  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 महाराष्ट्र  में  अधिक  दूरसंचार  सुविधाएं

 1132.  भी  विल/सराब  नागमाघराबव  गुंडेवार  :  क्‍या  सखार  मत्रो  यहै  बताने  की  पा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  महाराष्ट्र  को  अतिरिक्त  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  करना  याहती  और

 यदि  तो  इस  काय  हेतु  चुने  गए  स्थानों  का  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  भश्वालय  में  उपसग्धो  पो०  बोल  रंगेया  :

 महाराष्ट्र  में  92-93  के  दौरान  58  स्थानों  को  एमण्टी  ०ही०  सुविधा  प्रदान  करते

 का  प्रस्ताव  है  में  दी  गई  है  ।)

 2.  महाराष्ट्र  में  1992-93  के  दोरान  133  नए  टेलफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  भी

 प्रस्ताव  है  में  दिया  गया  है  ।  )

 3.  महाराष्ट्र  में  1992-93  के  दौराम  39  स्थानों  का  तार  सुविधाएं  प्रदान  करते  का

 प्रस्ताव  है  में  दिया  गया  है  ।)

 4.  नागपुर  और  पुणे  में  रेडियो  पेजिंग  सुविधाएं  प्रदान  करते  की  योजना  है  !
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 महाराष्ट्र  के  58  स्थानों  की  सूचो  जहां  1992-93  2-93  के  दोरान  एस०्टी०डो०

 सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है

 क्रम  संदया  स्थान  का  ताम

 ]  2

 1.  कबैजपुर

 2.  बकोलो

 3.  मआमलनेर

 4.  उद्गीर

 5.  रामटेक

 6...  देगलर

 7.  किसवात

 8.  निफाद

 हँगोली

 10.  सेलू

 11...  गा्बीगलाज

 12.  महाद

 13...  चिपलूर

 14.  दपोली

 15.  सावंतवाडी

 16...  कांकाबाली

 17...  हिगनधाट

 1५  अम्बेजोगाई
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 24-10-92  को  चालू  किया  गया

 31-7-92  को  चालू  किया  गया

 18-7-92  को  चालू  किया  गया

 30-5-92  को  चालू  किया  गया

 27-7-92  को  चालू  किया  गया

 10-9-92  को  चालू  किया  गया

 27-9-9  2  को  चालू  किया  गया
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 20.  नेबासा

 21...  श्रीगोंडा

 22.  करंजा

 23.  बरूआ  26-9-92  को  चालू  किया  गया

 24...  पैषान

 25...  कस्ताड़  20-8-92  को  भालू  किया  गया

 26.  गोरेगांव

 27.  तिरोडा

 28,  नचिक्‍काली  12-10-92  को  चालू  किया  गया

 29...  शेगांव  22-10-92  को  चाल  किया  गया

 30.  मोहोल

 31.  पालणषर  10-9-92  को  चालू  किया  गया

 32.  आमगांव

 33.  नांदुरा

 34.  पच्ोरा

 35.  परोला

 36.  चअादकाड  10-4-92  को  बालू  किया  गया

 37.  सतना

 38,  सिन्‍नार

 39.  कागल

 40.  भोमरबा

 41...  बसमातनगर  25-7-92  को  जालू  किया  गया

 42...  रोहा  1-8-92  को  चालू  किया  गया
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 a  43  a  Ho Alo

 43  खेड

 44.  सेलू

 45.  चन्हापुर  एम  आई०  डी०  ती०

 46...  गोकुलश्विरगांव

 47.  परलीवेजनाथ

 48.  शिरडी

 49.  धामनगांव  रेलवे

 50.  कपाई

 बूटी-बोरी

 52.  मनसूर  2  को  चालू  किया  गया

 53.  कोलाड

 54.  लोटे  20-10-93  को  चालू  किया  नया

 55.  किलोस्क  रवाडी

 56.  बालि

 57.  नालासोबाड़ा

 58...  वोटा  21-8-92  को  चालू  किया  कया
 जन  ननजज  ला

 महाराष्ट्र  में  बं  1992-93  के  बोरान  सोले  जाने  वाले  प्रस्ताबित  नए
 डेलोफोन  एक्सलेंजों  को  सूची

 लक जब  पक  एक  ऋ  सका  सके  सकी  पर  नल  रन  कर  व

 क्रम  सं०  जिला  व  का  नाम
 आ  ़़्ख़ञखऊख  अ  अ  अआउछञ

 ||  2  3
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 2.  कौदगांव

 3.  दुरेगांव

 4.  हसनापुर

 5.  कबाधा

 6.  वधोली

 7.  दी रगांव

 8,  आरनगांव

 9.  सोनगांव

 10.  अम्भोर

 2.  अंकोल  1.  उगवा

 2.  आलेवाड़ी

 3  .  दाभा

 4.  दहीहनाडा

 5.  लोहारा

 3.  अमरावती  1.  बधोना  रामपथ

 2.  आादगांव

 3.  पेठ  मौगरूल

 4.  औरंगाबाद  1,  वियोलगांव  बाजार

 °
 2.  लाड  सवांगी

 3.  खितेगांव

 5.  बीड  1:  मंदाबा  पैथोनल

 2.  तालखेड

 3.  नन्दू  रधाट

 4.  माडलमोबी
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 oe

 6.  भंडारा  1.  असगांव

 2.  पोहारा

 3.  कलमाटी

 7.  बुणलढाना  1.  शेंदुरणजान

 2,  लवाला  बाजार

 3.  शाहापुर

 8.  चम्दरपुर  1.  माजरा  स्थित  बोल्टास  केंम्प

 2,  भंगाराम  तलोधी

 3,  टेमभुरदा

 4.  सुसाना

 9.  घुले  1.  अस्बे

 2.  भरथे

 3.  किटदावद

 10.  जलगांक  1.  बाड़े

 2.  नाटलूर

 3.  सन्तूरे

 4.  घार

 11.  जालना  1.  आनवा

 2.  गोंदी

 3,  सस्ते  पिपलगांव

 12.  कोल्हापुर  1.  घिगनापुर

 2.  शिवातागे

 3.  अम्बेबाडा

 13.  सादूर  1.  गुड्सूर

 2.  शिरोल
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 1  32

 14,  नागपुर

 15.  तान्देड

 16.  मासिक

 17.  उस्मांताबाद

 8.  सोनाथ

 9.  तादुबाले

 10,  श्ोपोडो

 1.  बोदगया

 2.  शीट

 3.  शेलगांव

 875
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 476

 2

 18.  परभनी

 19.  पुणे

 20,  रायगढ़

 21.  रत्नागिरि

 22.  सांगली

 90  1992  9

 3

 कारहरगांव

 2.  शेवाला

 1.  बालकौ

 *.  2,  कालेवाडी

 9.  पिपलागांव  खालसा

 4:  उमाबराज

 5:  कामगांव

 6:  निमोने

 7.  पनशेट

 .8.  मलथान

 9.  मगरसानी

 10.  पारेगांव

 1.  माजागांव

 2.  बिलले

 1.  वेलदूर

 2.  नेरल

 3.  सावलदाब

 4.  तलसानी

 8.  पोफाली

 6.  वाधीवारे

 7;  भूम

 1.  नीरला

 2.  भोसे

 3.  भोरगी

 4.  तेंगारा

 8:  गठानी
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 1 2  3

 23.  सतारा  1.  पलाशी

 2.  गिरवी

 3:  बिजाबाडी

 4.  बोधोीली

 ह  5,  ऋंदबाल

 24:  सिंधघुक्षं  1:  मंर्सिंगांवे

 2.

 3.  पटवींब

 25.  शोलापुर  1.  दरशानल

 2.  मसरसांग

 3.  धरमपुर

 4.  ढोम्यलवाडी

 5.  नारबेट

 6.  भोसे

 7.  लाबंग

 8.  सलगारे  )

 9.  कासेगांव

 10,  फुलधिनढोली

 कई

 26.  बाणे  1.  कोंडाले

 2.  दाद

 3.  अंजुरदिये

 4.  टेकावाड़ा

 27.  वर्धा  1.  दहुगांव  गासोवी

 2.  मंगरूल

 3.  भुगांव  ,

 शा
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 है  :--
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 28.  यबतमाल

 30  1992

 3

 1.  चिरवाली

 2.  सखारा जज  6

 3.  पेखारी

 सहाराध्ट्र  के  उन  स्थानों  की  सची  जहां  1992-93  के  दोरान  तार  सुविज्ञा  प्रदान

 किए  थाने  का  प्रस्ताव  है

 निम्नलिखित  21  जिलों  में  प्रत्येक  के  एक  डाकधर  में  सुविधाएं  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 कक

 ली

 हु
 विक्की

 प

 ©

 ०

 छ

 ७

 7४७०७

 «

 फे

 ७

 «  अहमदनगर

 अकोला

 अमराबती

 »  जौरंगाबाद

 .  लाटूर

 «  नागपुर

 «  उस्मानाबाद

 .  परभनी

 .  रत्नागिरि

 »  सांगली
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 17.  खतारा

 18.  सिंधुदुर्ग

 19.  बाणे

 20,  बर्चा

 21.  यवतमाल

 और  निम्नलिखित  9  जिलों  में  प्रत्येक  के  दो  डाकधरों  में  यह  सुविधा  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 1.  अम्बई

 2.  घुले

 3.  जलगांव

 4.  कोल्हापुर

 5.  नास्देड

 6.  नासिक

 7.  पुणे

 8.  रायगढ़

 9.  शोलापुर

 भ्रष्य  प्रदेश  सें  संयुक्त  विद्युत  परियोजना

 1133.  श्री  चंद्रश  पदेल  :  क्या  विश्युत  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शुजरात  सरकार  ने  हिमाचल  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  सरकारों  के  साथ

 भष्य  प्रदेश  में  1300  मेगाबाट  के  संयुक्त  विद्युत  परियोजना  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितमी

 प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  बिद्युत  आवंटित  करने  का  प्रस्ताव

 (wu)  कया  इन  परियोजनाओं  में  किसी  निजो  अथवा  सरकारी  उच्चम  के  भी  निदेश  करने  की

 बना  भोर

 (४)  यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है
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 ब्विब्लित  उत्तर  .  ३९  1993

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्पताथ  :  से  (5)  गुजरात  प्वरकार  ने  मध्य

 प्रदेश  में  हिमाचल  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  के  संयुक्त  उपक्तम  के  रूप  में  1300  मेगाबाट  क्षमता

 की  एक  विद्युत  परियोजना  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भेजा  है  ।

 द्रसंचार  बिस  निगम

 1134.  थरो  प्रफुल  पढेल  :  क्‍या  संचार  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  अलग  दूरसंचार  वित्त  निगम  स्थापित  करने  का  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  थी०  रंगंया  :  और  म़ाक्नला
 घीन

 ]

 दिहलो  में  हेलोफोन  अवालत

 1135.  भरी  राम  सागर  :  क्‍या  संजार  सम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  3  |  तक  दिल्ली  में  टेलीफोन  अदालतों  द्वारा  लिए  गए  क़िल्लेगों  को  लागू  कर

 दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  सम्बन्ध  में  इन  निर्णयों  को  अभी  तक  भी  लागू  नहीं
 किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसत्री  पो०  ज्लो०  रंगेश्रा  :  जी  विल्‍्ली  में  31
 1991  तक  यथोचित  टेलो फोन  अदालतों  में  लिए  गए  निर्णयों  को  कार्यात्वित  रूर  डिझ्ला  है  ।

 (a)  और
 उपर्युक्त  भाग  में  उल्लिल्बित  उत्तर  को  प्द्देनज़र  इफ़क्े  हुए  प्रश्न  नहीं

 उठता  ।  .

 ]

 भो०  बाई०  श्रोर  सामाह्ा  श्रेश्ी  के  आनागंत  हेक़ो फोम  दरकेशशा

 1126.  श्री  विज्लात  मुल्ेसबार  ;
 प्रो०  राम  कापसे  :

 क्या  संचार  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  सरकार  ने  1993  तक  दैश  के  प्रधुख  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  ओ०  बाई०  टी०

 श्रेणी  के  अन्तगंत  पंजीकृत  लोगों  को  छः  माह  के  भीतर  तथा  सामान्य  श्रेणी  के  अन्तगंत  पंजीकृत  लोगों

 को  दो  वर्ष  के  भीतर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 ऐसे  प्रतीक्षारत  पंजीकृत  लोगों  की  श्र  णीवार  संख्या  कितनी  जिन्हें  1993  के  अंत

 तक  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  कर  दिया  जाएगा  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उपमस्त्री  पो०  बो०  रगेया  :  जी  नहीं  ।

 (a)  लागू  नहीं  ।

 (1)  ओ०  वाई०  टी०  और  विशेष  श्रंणी  के  अन्तगंत  लगभग  3.75  लाख  डी०  ई०  एल०»  तथा

 सामान्‍य  श्रेणी  के  अन्तर्गत  लगभग  4.75  लाख  डो०  ई०  एल०  प्रदान  किए  जानै  की  आशा  है  ।

 डिश  एस्टेला  का  संचालन

 1137,  थी  भ्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  संचार  सन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  डिश  एटेना  और  केबल  टी०  वी०  के  संचाक्षम  द्वारा  भारतीय  हार

 1885  के  उल्लघन  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया  और

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  डठाने  का  विचार  किया

 सचार  मंत्रालय  में  उपघंत्री  पो०  थो०  रगेया  :  और  केबल  टी०  वी०

 और  हिश  एन्‍्टीना  के  विनियसत  सम्बन्धी  मुद्दों  पर  सरकार  द्वारा  सेंक्रिय  रुप  से  विचार  किया  जा  रहा

 है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सी०-डाट  एक्सचेंज

 1138.  भ्रो  असलम  शेर  खास  :  कया  संचार  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  में  1000  लाइनों  वाले  सी०-डाट  एक्सचेंजों  की  स्थापना

 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  उन्हें  कहां-कहां  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपभंत्रो  पो०  थो०  रगेथा  :  हां  ।

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 १81
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 विवरण

 सध्य  प्रदेश  के  उन  स्थानों  के  ब्यौरे  जहां  वर्ष  1992-93  के  वौरान  1000  लाइनों

 बाले  सो-डइाट  एक्सचेंज  स्थापित  करते  को  योजना  बसाई  गई  है

 क्रम  सं०  स्थान  का  नाम  यदि  कोई  हो

 1.  बरवाह

 2.  धार

 3.  खरगोन

 4.  गगबसो डा

 5.  बेतुल

 6.  बालाघाट

 7.  छिंदवाड़ा

 8.  पंघूनां  पहले  से  चाल  है  |

 9.  परसिया

 10.  बीना

 11.  सिड

 12.  शिवपुरी

 13.  शियोपुरकलान  पहले  से  चाल

 14.  बुरहार

 15.  जगदलपुर
 ene  «न  नमनलक  क»  पी  मी  33-७५  ५.++++++००क»»«++  ee  लऔत  a  >>,

 महाराष्ट्र  में  टेलोफोंस  एक्सचेंज

 1139.  श्री  सुघौर  सावंत  :  कया  संचार  सम्प्रो  यह  बंताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  क ेराजापुर  और  कालावलो  तथा  वेंगुरला  में  एस०  टो०  डी०  सुविधा
 1992  में  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  व  रण

 यह  सुविधा  कब  तक  प्रदान  कर  दी
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 क्‍या  सिन्धुगढ़  तथा  रतनगिरि  जिलों  में  स्थापित  दूरसंबार  सुविधाएं  सन्‍्तोषजनक  रूप  से

 काय  नहीं  कर  रही

 (3)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  छानबीन  कराई  गई

 (a)  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमन्‍्त्रो  पो०धो०  रंगेया  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कालावली  और  वेंगुरला  में  मा  1993  तक  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  कर  दिए  जाने

 की  संभावना  है  ।  राजापुर  का  कार्यक्रम  भूमि  आदि  का  अधिग्रहण  करने  पर  ही  तेंथार  किया  जा  सकता

 है  जिसके  लिए  मामले  पर  कारंवाई  की  गई  है  ।

 इन  जिलों  में  दृ्‌रसचार  सेवा  सन्‍्तोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रही  है  ।

 (2)  से  प्रश्न  नहीं

 ]

 बिहार  को  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 1140.  भ्री  राम  लखन  सिह  यादव  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  राज्य  में  मध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  के
 विनिर्माण  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1992-93  के  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  का
 विचार  और

 वर्ष  :990-91  और  1991-92  के  दौरान  प्रत्येक  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  कितनी
 सहायता  प्रदान  की  गई  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्यालरण  शुक्ल|  :  और  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  वित्तीय  महायता  बढ़ाने  हेतु  कै  में  बिहार  सरकार  से  कोई  बिशेष  अनुरोध  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  ।  राज्य  योजना  में  केन्द्रीय  सहायता  एकमुश्त  ऋणों  और  अनुदानों  के  हप  में  प्रदान  की
 जाती  है  तथा  सिंचाई  क्षेत्रों  के  अन्त्गंत  राज्य  योजना  परिश्ययों  में  से  सिंचाई  परियोजनाओं  का
 पोषण  किया  जाता  है  ।
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 और  प्रश्व  नहीं

 ]

 चांडिल  बांध  परियोजना

 1141.  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  क्या  जल  शंसाधन  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तरज्यीय  चांडिल  बांध  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  तथा  इससे  कितनी

 सिचाई  होने  की  संभावना

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  इस  परियोजना  हेतु  कितनी  राशि  स्वीकृत  और

 भाबंटित  की  और

 इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावता  है  ?

 जल  संसाधन  संत्री  विद्याचरण  :  चांडिल  जो  सुवर्णरेखा  बहुप्रयोगनी
 परियोजना  का  घटक  की  क्रनुमाभशित  लागत  1990  के  मूल्य  स्तर  पर  लगझग  624  करोड़

 रुपए  इस  परियोजना  में  लगभग  1.05  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  वाधिक  सिचाई  की  परिकल्पना  की

 गयी  है  ।

 सूचता  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 चांडिल  बांध  परियोजना  को  पूरा  करते  को  समय  सीमा  दस  ब्रकार

 चांडिल  बांध  न  1992-93

 चांडिल  बांयी  तट  नहर  न  1996-97  96-97

 चांडिल  दांयी  तट  नहूर  निश्चित  नहीं

 )

 महाराष्ट्र  में  हेलीफोन  की  प्रतोक्षा  सूचों

 1142  थ्रो  यशवस्त  राब  पाटिल  :

 प्रो०  राम  कापसे  :

 क्या  संचार  मन्तरो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 महाराष्ट्र  में  मुम्बई  सहित  जिशावार  पृथक-पयंक  औन्‍०्बाई०्टी०  के  तहँत  ७ह  मंहौने  तें

 अप्िक  अवधि  तथा  नान  ओ्याई०टी०  के  तहत  दो  ब्ों  से
 अधिक  अवधि  से  ठेलीफोन  कमैक्शन  द्वेतु

 प्रतीक्षा  सूची  में  कुल  कितने  व्यक्षित  भौर
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 इन्हें  कब  तक  टेलीफोन  कनैक्शन  दिए  जाने  की  संभावना  न्ज्क
 हिਂ  | ५ |

 सथार  संत्रासय  में  उपलत्रो  पो०थो०  रंगया  :  जिलाबार  ब्योरा  विवरण  में
 दिया  गया

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रतीक्षारत  आवेदकों  को  उत्तरोत्तर  रूप  से  नए
 फोन  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  जिसमें  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं  :---

 न  जनजातीय  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मांग  होने  पर  व्यवहारिक  रूप  से  टेलीफोन  प्रदान
 करना  ।

 न  बड़ी  टेलीफोन  प्रणालियों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  अवधि  2  वर्ष  से  अधिक  मे

 तदनुसार  बम्बई  ओर  महाराष्ट्र  के  लिए  बिस्तार  सम्बन्धी  योजनाएं  तैयार  की  जा  रही

 विवरण

 बम्बई  सहित  महाराष्ट्र  में  टलोफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतोक्षारत

 व्यक्षितप्रों  को  जिलाबार  सचो

 क्रम  जिलों  का  नाम  भोबाईटी  श्रेणी  के  अन्तगंत  गेर-ओबाईटी  श्रेणी  के
 सं०  टेलीफोन  कनेबशनों  के  लिए  गंत  हजीफोन  कनेक्आनों  के

 6  महीने  से  अधिक  समय  के  लिए  2  साल  से  अधिक

 तक  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  समय  तक  प्रतीक्षा  सूची  में

 व्यक्ति  दर्ज  व्यक्ति

 ।  2  3  भै

 1.  रेगा  73  528

 2.  तासिक  318  5322

 3.  घुले  100  1350

 4.  जलगांग्र  147  2830

 5.  अकोल़ा  450  2026

 6.  अमरावती  12  3289

 भांद्रा  55  498

 8.  बुश्ढानता  ड  324
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 डा  >> -

 ]

 गंगा  के  लठों  पर  भरूसि  कहाय

 1143.  डा०  असीम  बाला  :  कया  क्या  जल  संताधत  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गंगा  के  बहाव  को  बनाए  रखने  तथा  गगा  के  तटों  पर  भूमि  कटाब  को  रोकने  हेतु  क्या

 योजना  और

 इस  उदंश्य  हेतु  अब  तक  कितनी  राशि  खत  को  गई  है  ?

 अत  संताधन  मंत्री  विधाजरण  :  गंगा  जैसी  कछारी  नदियां  टेढ़-मेढ़े  तरीके  से

 बहती  रहेंगी  ।  तकनीकी  आर्थिक  तरीकों  से  केवल  कुछ  क्रान्तिक  स्थलों  पर  कटाव  रोकना  संभव  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  कटाब-रोधी  कार्यों  पर  अथ  तक  लगभग  40  करोड़  रुपए  ब्यय  किए

 गए  हैं  ।

 कर्माटक  के  एथुर  गांव  में  अल्षमा  में  लोह  अयस्क  संदार

 1144.  थी  बी०  धमंजय  कुमार  :  क्‍या  इस्पात  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  के  एथुर  गांव  में  अजना  में  मिले  लोह  अयस्क  के  बड़े  भण्हार  का  पता

 चला

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  तथा  सरकार  ने  इसे  निकालने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए

 क्या  कुंद्र  मुख  लोह  अयस्क  कम्पनी  को  नमूनों  तथा  रिपोर्ट  को  जांच  करने  के  कार्य  सौंपा

 गया  भौर

 यदि  तो  तत्ध॑बंधी  ब्यौरा  कंपा  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  सम्तोष  मोहन  ओर  1971-72  में

 किए  गए  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  कर्नाटक  सरकार  के  खान  और  भूविज्ञान  विभाग  ने  अजता  के  उत्त

 पूर्व  में  औसतम  52  प्रतिशत  लौहांश  का  सिलिसियस  लौह  अपस्क  के  8.5  लाख  टन  के  निक्षेप  का  पता

 लगाया  है  ।  इन  निक्षेपों  से  लौह  अपस्कर  का  खनन  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  का  अभी  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 नहीं  ||

 प्रएन  महों  उछता  ।
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 बिहार  में  टेलीफोन  एक्तश्रेंलों  का  ऑ्थनिकोकरण

 1145.  थो  लाल  बाय  राव  :  क्‍या  संचोर  भन्‍्त्री  यहँ  बताने  की  कृपी  करेंगे

 क्या  सरकार  का  बिंहार  में  आठवीं  पंचवर्षीय  घोजमा  के  दौराग  टेलीफोन  एऐक्ष्सबेंजों  का

 विकास/अधुनिकोक रण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्री  पो०बी०  रगेया

 बिंहार  में  आठवीं  पंचवर्षीय  यौजना  के  दोरान  टेलीफोन  एकक्‍्सचेंजों  को  अआधिकांशतः

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजो  स ेबदलकर  आधुनिक  बनाए  जाने  की  बोजना  निम्नानुसार  हैं  :--

 न  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  पूरी  तरह  से  स्वचालित  बनाए  जाने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना

 वर्ष  के  दौरान  यह  लक्ष्य  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया  गया

 --  जीणं-शीर्ण  और  घिसे-पिटे  स्विचों  उनका  कार्यकाल  समाप्त  हो  जाने  पर  बदलना  ।

 न  सभी  स्ट्रोजर  भौर  एम०ए०  एक्स-तर  एक्सबेंजों  को  इलेक्ट्रानिक

 एक्स  चेंभों  से  बंदलनां  एक्सचेंजीं  को  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग  प्रदात  करने  के

 कार्यक्रम  के  ।

 ]

 लोह  भौर  इस्पात  उश्योग  स्थापित  करने  के  संबंध  सें  सागं-निर्देश

 1146.  श्रो  रासाक्रय  प्रताद  क्‍या  इस्पात  घंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  के  क्षेत्र  में  गेर-सरकारी  उद्यमियों  को  आफषित  करने  के  लिए  कोई  विभित्त

 प्रविधियों  पर  आधारित  लौह  ओर  हस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  मार्ग-निर्देश  जारो  किए
 गए  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  भौर  इस  संबंध  में  उद्यमियों  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंधी  सम्तोध  मोहम  :  ओर  लोहा  और  इस्यात

 उद्योग  के  उद्यमियों  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धाग्त  का  एक  सेट  1992  में  आरी  किया  गया

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  लोहा  ओर  इस्पात  परियोजमाओ्रों  के  लिए  नीतिगत  मांग

 आवश्यक  कच्ची  सामप्रियों  की  अब  रचनात्मक  संभव  देश  में  विजद्वमान
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 प्रौद्योगिकीय  पर्यावरण  सम्बन्धी  अनुमति  की  आवश्यकता  क्रादि  के  बारे  में  लोहा  और  इस्पाल
 क्षेत्र  के  उद्यमियों  के  लिए  विस्तृत  जानकारी  दी  गई  |  उचद्यश्यों  ते  इन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तो  मे  विशेष

 रुचि  ली

 बिहार  के  किसानों  के  लिए  नई  सिचाई  नोति

 1147.  थी  तेज  नारायण  सिंह  :

 श्रीमतो  सूपकान्ता  पाटोल  :

 जल  संसाधन  म्रन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  :

 बया  सरकार  ने  राष्ट्रीय  प्िचाई  नीति  के  कार्यात्वथयन  में  किसानों  को  शामिल  फरने  रो
 बोजता  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  बेस्‍न्द्रीय  सरकार  ने  इस  सबंध  में  गुजरात्त  ओर  महाराष्ट्र  सरकारों  द्वारा
 लागू की  गई  नीतियों  का  अनुमोदन  किया  भौर

 यदि  तो  उनके  कार्यान्वयन  का  ध्यौरा  क्या  है  ?

 जल  सस;धन  मत्री  विद्याचरण  :  और  विद्यमान  केन्द्रीय  प्रायोजित  कमान
 क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  मे  सिशच्चाई  जल  प्रचम्ध  मे  कृषकों  की  सक्रिय  भागीदारी  की  व्यक्स्था  मश्रालय
 हारा  तैयार  की  गयी  तिंचाई  प्रबंध  नीति  पर  प्रारुप  दृष्टिकोण  पत्र  में  सिंचाई  प्रबन्ध  में  कृषको  की  सक्रिय
 भागीदारी  तथा  तुतीयक  प्रणाली  प्रबंध  को  जल  प्रयोकता  खघ  मे  बदलने  की  भी  ब्यवस्था  है  ।

 और  इस  संबंध  में  गुजरात  और  महाराष्ट्र  से  औपचारिक  कागजात  प्राप्त
 नहीं  हुए  हैं  |  वे  मत्रालय  द्वारा  उपल५्ध  बि.ए  गए  समग्र  नीति  माग-निर्दश  के  तहत  काय॑  कर
 रहे  हैं  ।

 पपैटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  गोल्फ  मंध्षानों  का  विकास

 1148.  भरी  हरौश  नारायण  प्रभु  झाट्यें  :  कया  सागर  विभागनन  और  पयंटन  भम्त्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  कितने  गोल्फ  मेंदान  पर्यटन  विभाण  के  स्वामित्व  और  रखरखाव  में  हैं  भोर  इनके
 लिए  कितना  अनुरक्षण  अनुदान  मिलता  है  तथा  इन  गोल्फ  मंदानों  की  भोसतन  रखरखाव  लागत  कितनी
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 देश  में  विशेषतः  गोवा  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  और  गोल्फ  के  बिकास  हेतु  उनके

 पर्यटन  विभाग  ने  देश  पें  गोल्फ  मैंदानों  के  विकास  के  लिए  बया-बयः  विशेष  प्रयास  किए  हैं/करने  का

 बिचार

 क्‍या  गोवा  सरकार  ने  गोवा  में  दो  गोल्फ  मंदानों  के  लिए  स्थानों  के  चयन  हतु  केन्द्र  सरकार
 से  कोई  दतगेषज्ञ  सलाह  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सागर  घिसानन  और  पयंटन  सम्त्री  साधदराव  :  देश  में  न  तो  कोई  केन्द्रीय

 पयंटन  विभाग  का  गोल्फ  फोसं  है  और  न  ही  यह  क्रिसी  का  रखरखाव  करता  है  और  न  ही  किसी  के

 लिए  कोई  अभनुरक्षण  अनुदान  ही  देता  है  ।

 केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  ने  एक  गोल्फ  संवर्धन  समिति  का  गठन  किया  है  जिसने  अवस्थाबद्ध

 विकास  हेतु  20  गोल्फ  कोसे  अभिनिर्धारित  किए  इस  समिति  द्वारा  अभिनिर्धारित  स्थानों  में  गोवा

 भी  शामिल  अन्तर्राष्ट्रीय  मार्केट  में  गोल्फ  पयंटन  का  सवधंन  करने  के  एक  ब्रोशर  भी  प्रकाशित

 किया  गया

 नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 उसरो  गोवा  में  जापान  के  सहयोग  से  पयंटन  तगर  को  स्थापना

 1149.  श्रो०  राम  कापसे  :  क्या  नागर  बिमासनन  और  पर्यटन  झन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उत्तरी  गोवा  में  जापान  के  सहयोग  से  पर्यटन  नगर  स्थापित  करने-का  कोई  प्रस्ताव

 केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना

 मागर  विभानन  और  परयंटन  संत्री  माधथराव  :  जापाम  सरकार  गोआ  में

 पर्यटक  गांव  स्थापित  करने  की  व्यवहायंता  पर  फिलहाल  विचार  कर  रही  है  ।

 जापान  सरकार ने  प्रस्ताव  के  ब्यौरों  को  अभी  अस्तिम  रूप  नहीं  विया  है  ।

 भष्दय  प्रदेश  में  टेतोफोल  डायरेक्टरो

 1150.  क्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कया  संचार  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  की  इंदौर  स्थायपीढठ  ने  अभिनिर्धारित  किया  है  कि
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 टेलीफोन  प्राधिकारी  प्रतिवर्ष  अग्रेजी  और  हिन्दी  में  क्र  जहां  उबित  मांग  हो  क्षेत्रीय  भाषाओं  में

 डायरेक्टरी  प्रकाशित  करें  तथा  प्राधिकारियों  के  इसमें  अऔअफल  रहने  बी  स्थिति  में  डायरेब्टरी  सबधित

 पूछताछ  फरने  पर  किसी  काल  पर  अधिशुल्क  न  लगाया  जाए  ।

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की

 क्‍या  197  तम्बर  किए  जाने  वाले  की  टेलीफोन  काल  को  निःशुल्क  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 भर

 यदि  तो  दसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  संग्रालय  में  उपमंत्री  पी०  थी०  रगया  :  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय

 की  इन्दौर  पीठ  ने  10-8-92  को  इस  आशय  के  आदेश  जारी  तिए  हैं  कि  विभाग  को  चाहिए  कि  बढ़
 उपभोक्ताओं  तथा  अन्‍य  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  के  लिए  तथा  नए  टेलीफोन  नम्बरों  के  बारे  में  तब
 तक  के  लिए  निःशुल्क  सेवा  प्रदान  करने  की  ब.रे  जब  तक  कि  नई  अद्यतन  टेलीफोन  डाइरेक्टरी

 का  हिन्दी  और  अग्रेजी  में  प्रकाशन  नहीं  हो  जाता  ।  माननीय  न्यायालय  ने  टेलीफोन  डाइरेक्टरी

 प्रकाशित  करने  के  लिए  किसी  समय  के  बारे  में  कोई  आदेश  नहीं  जारी  किए  हैं  ।

 डाइरेक्टरी  जारी  करने  के  बारे  में  कावश्यक  भर्ग  निर्देश  पहले  से  मोजूद  हैं  ।

 हाहरेक्टरी  पृछताछ  सेवा  (197)  को  पहले  से  ही  निशुल्क  सेवा  घोषित  किया  गया

 है  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  के  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 12  00  मध्याह

 अयोध्या  में  प्रस्ताबित  कार  रोया  के  बारे  में

 ]

 श्री  मदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  सुप्रीम  कोर्ट  ने  अयोध्या  में  कार  सेवा

 की  अनुमति  दे  दी  इसके  बावजूद  बहां  पर  50000  के  करोब  अद्धंसंनिक  बल  भेज  दिए  गए  वहां
 पर  कोई  वारदात  नहीं  हुई  है  भौर  न  द्टवी  वहां  की  सरकार  ने  रिबवेस्ट  को  है,फिर  भी  वहां  पर  इतनी

 बढ़ी  तादाद  में  अद्धंसेनिक  बल  भेजकर  वहां  की  शान्ति  भोर  फंडरल  स्ट्रक्‍्चर  को  खत्म  किया  जा  रहा
 उत्तर  प्रदेश  मरकार  का  डेढ़  व  का  शानदार  रिकाउई  रहा  है  कि  बनारस  को  छोड़कर  और  कहीं

 भी  सांप्रदायिक  दगे  नहीं  हुए  तराई  क्षत्र  में  आतंकवाद  का  मुकाबजा  करने  के  लिए  जब  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  से  अद्ध॑संनिक  बलो  को  माग  को  तब  उस  मांग  को  पूरा  नहीं  किया

 रा

 लेकिन  अब  बिता  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  रिववे'ट  के  इतनी  तादाद  में  अयोध्या  में  अद्धंसंनिक  बल
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 भेज  दिए  गए  मेरी  यूबना  के  अतुसार  बढ़ां  की  सख्ारी  सरकारी  रेस्ट-डउसेस  पर
 कहजा  कर  लिया  गया  है  और  मोहर  साइकल  पर  नीन-तीत  अद्धंेनिक  बतों  के  जवान  चलते

 इस  तरह  से  शहर  में  आतंक  और  डर  का  वातावरश  पैढा  किया  जा  रहा  है  ।  वड़ां  की  हिथति
 टक  है  और  ऐसी  हालत  में  वहाँ  पर  अद्ध॑सैनिक  बलों  की  उपस्थिति  से  शान्ति  और  ला  एण्ड  आडंर  की
 उचित  व्यवस्था  स्थापित  होने  के  बजाए  अशान्ति  फैब  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  मेरा  निवेदल  है  कि  बिना  वहाँ  क्री  सरकार  के  पूछे  हुए  जो  इतनी  बडी  संख्या  में

 वहां  पर  अद्धंसेनिक  बलों  को  तैनात  किया  गया  इस  कार्यवाही  को  रुकवाया  इस  पर  चर्चा  की

 जाए  और  गृह  मन्‍्त्री  महोदय  इस  बारे  में  सदन  में  बयान  क्योंकि  वहां  के  हालात  बहुत  नाजक  हैं  ।

 सुप्रीम  कोर्ट  के  आदेश  के  बावजूद  केन्द्र  सरकार  इस  तरह  की  कार्यवाही  कर  रही  इस  ओर  मैं  सदन  का
 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 शो  महेख  कुमार  सिंह  ठाकुर  :  अध्यक्ष  मैं  बंडवा  स्थित  कागज  के
 कारखाने  की  दयनीय  स्थिति  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  किसी  समय  में

 विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  वाले  कारखाने  की  आज  क्या  स्थिति  हो  गई  भाज  वहां  पर  ।4  करोड़

 रुपए  के  कच्छे  माल  का  भण्डार  पड़ा  हुआ  8  करोड़  रपए  का  कागज  पड़ा  हुआ  10  करोड  रुपए
 का  कागज  उधार  मे  बेचा  हुआ  और  यह  सब  चहां  के  अक्षव  अधिकारियों  की  वजह  से  इसका

 परिणाम  है  कि  आज  देश  में  विदेशी  मुद्रा  का  नुकसान  हो  रहा  इस  स्थिति  में  वहां  के  मजदूरों  का

 क्या  इस  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 अध्यक्ष  इतना  बड़ा  जो  कि  केन्द्र  सरकार  के  अधीनस्थ  जिसके  अक्षम

 अधिकारी  उसकी  सही  देखभाल  नहीं  कर  रहे  हैं  । इसकी  वजह  से  14  करोड़  रुपए  का  वहां  कच्चा  माल

 पड़ा  हुआ  ।0  करोड़  रुपए  का  कागज  उधारबेव  दिया  गया  जिसका  भुगतान  नहीं  हो  रहा  है  ।

 करोब  8  करोड़  का  4400  टन  कागज  भो  बिना  जिके  पड़ा  हुआ  करोब  ।5  करोड़  का  बेंक

 ड्राफ्ट  चल  रहा  है  ।  हालात  इतने  ताजुक  हैं  कि  कर्मचारियों  का  भुगतान  भी  विलम्ब  से  किया  जा  रहा
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  नेपा  लिमिटेड  के  पास  1986  के  थाढ  कच्चे  माल  का  रिकार्ड  भण्डार  हुआ  है  ।
 मिल  के  पास  52670  टन  औद्योगिक  बांस  और  18000  हन  पल्पबूड  का  भण्हार  लेकित
 कारियों  की  अक्षमता  के  कारण  विदेशी  मुद्री  का  इतना  बड़ा  नुकसान  हो  रहा  है  और  देश  की  कागज  को

 समस्या  का  भी  समाधान  नहीं  हो  रहा  मेरा  सरकार  से  निवेदत  दे  कि  इस  ओर  ध्यान  दें  '

 )

 को  दाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  सारे  उलर  प्रवेश  में  आतंक  का  राज  बेन

 सरकार  द्वारा  ब्याप्त  कर  थिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ऐसा  प्रश्त  है  जिसके  ऊपर  हम  सदन  में  बड़ी  गम्भीरता  शान्ति

 से  विचार  करें  तो  ठीक  रहेगा  ।  अगर  प्रएनोत्तर  काल  के  जबकि  दूसरी  साइड  को  किसी  प्रकार  का
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 अन+ननमपा-«%-न-म+भ

 नोटिस  नहीं  ऐसा  विषय  उठाकर  आप  चर्चा  करवा  चाहेंगे  तो  शायद  जिस  प्रकार  से  सदन  के  सामने

 ये  बात  आनी  या  देश  के  सामने  यह  बात  आनी  वह  नहीं  ऐसा  लग  रहा  है
 कि  हम  सब  लोगों  की  भदद  सबकी  सहायता  से  कुछ  अच्छे  तरोके  से  साल्य  करने  की  कोशिश  हो  रही
 है  ।  उसमें  बाघा  नहीं  आनी  अगर  आप  इतने  गम्भीर  हैं  ता  आप  रूल्स  बुक  पढ़  अगर

 उप्तमें  कुछ  है  तो  मामला  उठाइए  ।  आप  ऐसे  महृत्व  के  धएनत  को  बिना  नोटिस  दिए  उठाएगे  तो  ठीक  नहीं
 जाप  इगके  बारे  मे  सोचिए  । एे

 क्री  भरत  लाल  ख्राना  :  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  यहां  बंठे  कुछ  तो  इन्हें
 बोलना  चाहिए  |

 संसदीय  का  मस्त्रो  गुलाम  मबी  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  बातों  से  सहमत  नहीं

 हूँ  ।  उन्होंने  कहा  कि  भारत  सरकार  क्षपोध्या  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  सम्बन्धी  समस्था  उत्पन्न

 कर  रही  तथापि  जहां  तक  अयोध्या  के  सामान्य  स्थिति  का  अश्त  सरकार  को  वक्‍तश्य  देने  में  कोई
 परेशानी  नहीं  मैं  माननीय  गृह  मन्त्री  जी  से  कल  वक्‍तढ्य  देने  के  लिए  यदि  बहू  मोटे  तोर  पर

 वहां  की  स्थिति  पर  बक्‍तव्य  देने  के  लिए  तैयार  हो  ।

 ]

 हो  विनय  कटियार  :  आज  ये  वातावरण  को  खराब  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  बैठ  जाहए  ।  मैं  आपको  कि  हमारी  यह  जो  संसद  है  यह  हमारे  देश

 का  सबसे  सबसे  बहा  ओर  सबसे  महत्वपूर्ण  इंस्टीट्यूशन  इसमे  अगर  चर्चा  करनी  है  तो

 इस  ढ़  से  चर्चा  हो  जाए  कि  कोई  सवाल  हो  तो  उसका  जवाध  हो  ।  अगर  10-20  लोग  एक  ही  साथ

 उठकर  बोलने  लमे  ता  ऐसे  महत्व  के  प्रश्त  को  ऐसे  रास्ते  लग  सकते  हैं  जिसकी  बजहू  से  उसका  कोई

 अथ  नहीं  निकलता  ।  आर  आप  डउसक  बारे  में  कुछ  सोश्त  सर्ना  करना  जछूरी  है  तो  आप  भो  सोच

 लीजिए  ।  आप  ठकर  बाज  रहे  है  इसत  हम  जो  अपना  कतंब्य  निर्वाह  करना  चाहते  है  वह  नही  होता  ।

 आप  यहां  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  |  इसलिए  मेरी  अ।उसे  बिनतो  आपकी  भावषना  को  ६म  समाप्त  सकते

 हैं  ।  लेकिन  उसके  साथ  ही  ऐसी  पद्धांत  अपनाए  जिसस  कुछ  प्राब्लनन  साल्ब  दवा  ।

 क्रो  बिनप्र  कटिग्रार  :  यह  मामला  बड़ा  गम्भीर  है  ।  एक  तरफ  उत्तर  प्रदेश  मं  तराई  क  इलाके  से

 पैरामिलिट्री  फोस  हटाई  जा  रही  है  और  दूसरों  तरफ  अवोध्या  म  फंजाबव  में  फ्लेग  मा  हा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कहा
 वे  स्टेममेंट  देंगे  ।  इन्होंने  कह  दिया  है  ।

 आपकी  पावियामेंढ  की  अधोरिटो  कम  हो  जाती  आप  नियम  से  काम  नही  करते  हैं  सो

 आपकी  अधोब्टी  कम  हो  जाती  है  ।  बंठ  जाइए  ।

 थी  विनय  कटियार  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बच्चों  के  लिए  फंजाबाद  के  अन्दर  जो  दूध  आता

 था  सेना  के  जवानों  ने  बह  दूध  ले  लिया  |  इनको  जिम्मद।री  से  बात  करनी  चाहिए  ।

 को  विलास  मसतेगवार  एक  तरफ  उत्तर  प्रदेश  सरकार  आश्वाएन  देती  है  भौर  दूसरी
 तरफ  इनके  बड़े  नेता  कारसेवा  में  जाना  चाहते  हैं  ।'''  )

 थी  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  अध्यक्ष  भापका  सुझाव  अच्छा  है  कि  प्रश्न

 इस  ढंग  से  उठाया  जाए  कि  उसका  उत्तर  भी  प्राप्त  हो  ।  हम  इस  सुझाव  पर  अमल  करने  के  लिए  तैयार

 हैं  ।  लेकिन  संकट  यह  है  कि  यह  जीरो  आवर  है  आपने  खुरानाजी  को  अवस्तर  शिया  मैं  इसके  लिए  आपको

 घन्यवाद  देना  चाहता  हुਂ

 अध्यक्ष  महोद०  :  मैं  खुरानाजी  को  मैं  कहना  चाहता  था  कि  आप  नियम  पर  लाइए  मैं

 लेकिन  खुरानाजी  ने  इन्सिस्ट  किया  और  उठकर  घड़े  हां  गए  ।

 थी  मदन  लाल  खराना  :  नोटिस  दे  दिया

 थो  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  एक  बात  है  जैसा  संकेत  दिया  गया  है  इस  समय

 अयोध्या  के  प्रश्न  पर  मुठभेड़  कफ्रटे शन  को  टालने  की  कोशिश  हो  रही  है  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  में  जो

 कुछ  हुआ  वह  भी  इस  बात  का  प्रयत्न  था  कि  मुठभेड़  न  समस्या  का  शान्तिपूर्ण  ढृग  से  समाधान

 कार  सेथा  शुरू  हो  मगर  अदालत  के  आदेश  का  उल्लंघन  न  होने  पाए'**

 श्री  इम्द्रजोत  गप्त  :  वह  तो  हो  रहा  है  ।

 थी  अटल  बिहारो  बाजपेयों  :  हम  जानते  हैं  कि  आप  यह  चाहते  मगर  उमके  बाद  जो

 वाहियां  हो  रही  अगर  हमारे  भित्र  जोर्फजाबाद  से  चुनकर  आए  अयोध्या  उनके  चुनाव  क्षेत्र  में

 स्थित  शगर  उनको  भावनाएं  इस  अवसर  पर  प्रकट  हो  जाएं  तो  किसी  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी

 गृह  मन्त्रो  कल  बोलेंगे  ।  उनका  भी  पता  द्वोना  चाहिए  कि  के-द्र  को  ओर  से  वहां  कया  किया  जा

 रहा  आद्विर  जब  समझ्नोते  के  प्रयत्न  हो  रहे  हैं  तो  इतनी  बड़ी  में  सुरक्षा  बल  के  एकत्रीकरण

 की  क्‍या  आवश्यकता  है  ?  क्‍या  इससे  नया  तनाव  पंदा  नहीं  हो  रहा  है  ?  क्‍या  तनाव  पंदा  करने  में  केन्द्र

 का  कोई  लक्ष्य  मैं  ऐसा  नहीं  मानता  ।

 क्रो  बिलास  मस सथार  :  जो  बड़े-बड़े  नेता  वहां  जाने  को  बात  कर  रहे  हैं  उससे  तनाव  हो  रहा

 है  ।
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 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  आप  सुनिए  तो  ।

 थो  मोतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  हमारा  आपसे  आग्रह  है  कि इस  सवाल  पर  हर  दल  और
 शख्प  को  सुन  लिया  जाए  ।

 थी  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  सदस्य  को  सदन  में  छड़ें  होकर  पूछने  का  अधिकार  है  कि  वहां
 आर्मी  ने  फ्लंग  मा  क्रिया  ऐसी  कौन  सी  विषम  परिस्थिति  पैदा  हो  गई  इस  सदन  को  विश्वास  में

 लिया  जाए  |  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  विनय  कटियार  को  दो  मिनट  बोलने  का  मौक  दे  और  गृह  मन्त्री  कल

 उत्तर  देंगे  तो  उसके  प्रकाश  में  आगे  चर्चा  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठिए  |  वाजपेयी  साहब  जो  कुछ  बोल  रहे  हैं  बह  बहुत  सो  +-समझकर

 और  बहुत  ही  अच्छे  ढग  से  बोल  रहे  मैं  उसमे  काई  भाब्ज+धान  नही  ले  सकता  ओर  न  लेना  चाहता

 हैं  ।  इसके  बाद  भी  हमारे  सामने  जो  चिन्ता  है  और  समस्या  है  वह  इस  बात  की  है  कि  इस  प्रकार  स  जब

 हम  बोलने  देते  हैं  तो एक-एक  प्रश्न  उठता  है  उसका  जबाब  भा  जाता  फिर  प्रश्न  उठते  जो

 स्थिति  नाजुक  है  वह  परिस्थिति  बसों  उसस  कम  हो  जाए  ता  ठीक  है  ओर  ज्यादा  हो  जाए  तो

 मुश्किल  हो  जाती  है  ।  श्रगर  उन  सदस्य  को  बोलना  था  तो  खरानाजी  के  एहले  बोल  लेते  ।  अब  दूसरे
 किर  तीसरे  इसमे  मुश्किल  हो  जाती  है  ।  उसके  बाद  जवाब  आते  ,  यहां  पर  मत्री  भो

 बोलना  चाहते  सदस्य  भी  बोलना  चाहते  हैं  तो  इसका  रिलसिला  लम्बा  हो  जाता  जब  बहू  लम्बा

 हो  जाता  है  तो  मुश्किन  हो  जारी  है  ।  यह  ऐसा  सदन  है  जहां  हम  सब  बंठ+र  देश  क  सामने  जो  महत्व  के

 इश्यू  हैं  उनके  ऊपर  ध्यान  देकर  विचार  करते  यह  किसी  भी  पार्टी  का  सवाल  नही  देश  का  सबाल

 है  हमारी  कुछ  भावनाओं  का  ओर  सिद्धांतो  का  सवाल  है  ।  यह  समझकर  जब  हम  बोलत  हैं  तो  कोई  ऐसी

 बीज  नहीं  है  जिसका  हम  यहां  पर  हल  नहीं  निकाल  सकते  ।  अगर  हम  थोड़ा  भी  पार्टी  का  या  अपने  मन

 का  ध्यान  रख्षकर  तो  फिर  उसके  अन्दर  मुज्किल  हो  जाती  है  ।
 का

 wo  oe  खुशी  की  बात  है  कि  जो  समझदार  और  वह  थोडस  हैं  वे
 सब  चाजों  को  सामने  रखते  हैं  ।

 भगर  जो  बाकी  हैं  जो  अनुभव  में  इसने  हैं  वे अगर  ऐन  मौके  पर  बोल  जाते  थोड़ा  सा  भी  कुछ

 ऐसा  कह  जाते  घोडी-सी  गलती  सकती  भौर  इसीलिए  हम  कह  रहे  है  कि  यदि  चर्चा  करनी

 है  तो  एक  पद्धति  से  बगेजिए  तभी  उसमें  कुछ  निकल  सकता  है  /  यदि  नही  करंगे  तो  उसमें  स  अलग-अलग

 बात  निकल  सकती  है  भौर  में  सदन  से  और  आप  लोगों  से  कह  रहा  हू  कि  आज  के  दिन  के  १ए  इस  बात

 को  यहां  पर  ख़त्म  बोजिए  ।  कल  एक-दूसरे  से  बात  कीजिए  |  बात  करने  के  बाद  आपको  कुछ  है

 तो  एक  दूसरे  से  मिलकर  आप

 )

 संचार  मत्रालय  के  राज्य  भन्री  राजेश  :  अध्यक्ष  अटलजं  ने  बात  सही

 कही  ।  असलियत  बात  यह  है  कि  आपने  कहा  कि  मन्‍्त्रीजी  बोलना  चाहते  हैं  |  बेनिकली-*  सिफ  एक  बात

 सबसे  बड़ी  खतरनाक  चल  रही  कल  उ०  प्र०  अलीगढ़  मे  थे  और  मैं  लखनऊ  में  था  ।

 उनसे  पत्रकारों  ने  पूछा--आप  कार  सेवा  में  जाओगे  ?  उन्होंने  कहा  कि  हम  कार  सेवा  में  जाएंगे  ?  कया

 कोर्ट  का  उल्लंघन  नहीं  होने  उन्दोंने  कोई  जवाब  नहीं  दिया  ।  आज  सारे  देश  में  शोर  है  कि  भाडबाणी
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 जी  और  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमत्री  कार  सेबा  में  जाएगे  लेकिन  यह  किसी  ते  नहीं  कहा  क्षि  हम  कोर्ट  दा

 उल्लंघन  नहीं  होने  देंगे  ।  इससे  सारे  देश  मे  शंका  पंदा  हो  गई  आज  जिस  बात  के  सम्राधान  के  लिए

 हम  कोशिश  कर  रहे  उससे  नुकसान  हो  रहा  आज  गांव-गांव  में  इस  बात  का  शोर  हो  रहा  है  कि

 एक  जिम्मेदार  आदमी  यह  कहे  कि  हम  कार  सेवा  में  जाएंगे  जबकि  यह  कहे  कि  कोर्ट  का  उहलंघन  नहीं

 होने  देंगे  तो  इसका  असर  होना  चाहिए

 ]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  जानना  हुं  कि  क्या  आप  हस  सा  करमा  चाहते  हैं  |

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  ध्या  आप  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।

 ]

 श्री  राम  नाईक  :  उन्होंने  इस  तरह  की  बात  कही  ।  अध्यक्ष  हृनका  गलत

 स्‍्टं  ठमेंट  स्त्री  के  बारे  म ेऐसा  कहना  ठीक  नहीं  है  ।  इस  बात  को  एक्सपंज  करना  चाहिए

 )

 थी  अंटल  बिहारी  बाअपेयो  :  अध्यक्ष  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  इस  अवसर  पर

 और  यहां  पर  व्यवस्था  का  प्रएन  यह  अच्छा  नहीं  लगता  लेकित  पायलट  जी  हवा  में  उड़ते  हैं  ।

 मुख्यमम्त्री  के ऊपर  इस  सदन  में  आरोप  लगाना  और  यह  कहना  कि  बे  अलीगढ़  में  थे  और  पे  लखनऊ

 में  थे--यहू  बेतार  के  तार  से  आपने  '  आप  मुझे  पूरी  बात  करने  मामले  को

 सुलझाने  की  कोशिश  हो  रही  उलझाने  की  नहीं  ।

 अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  एक  एफिडविट  सुदप  कोर्ट  में  दाखिल  किया

 गया  वह  आधार  है  |  क्‍या  पायलट  साहब  कोई  सुनी  हुई  बात  है  के  जाधार  पर  अगर  कोई  मुख्य  मन्त्री

 कढ़ता  है  कि  कार  सेवा  में  जाएगे  तो  उसे  बहां  उठाना  ठीक'''समझते  हैं

 श्री  राजेश  पायलट  :  कहो  साथ  में  कि  नहीं  होने  देंगे  **

 थो  अटल  बिहारों  बालपेयी  :  यह  आपकी  राय  हो  सकती  है'*ਂ

 भी  राजेश  पायलड  :  आप  यहां  खड़े  होकर  कहिए  कि  आडवाणी  साहब  और  मुश्यमश्त्री  नहीं

 जाएंगे  ।

 भाडवाणी

 यद्दां हैं । वे कह्ढें कि उल्लघत नहीं होने आप यहां कह्ढें कि कोढ का 296
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 उल्लंघन  नहीं  होने  देंगे  देश  में  शंका  पैदा  हो  रही  आप  अखबार  पढ़िए
 ''  नारे

 लग  रहे  लखनऊ  में  ऐोस्टर  लगा  रहे  माईक  पर  कहा  जा  रहा  है'''यहू  सब  क्या  हो  रहा  है  ?

 )

 श्रो  मदन  लाल  खराना  ;  कार  सेवा  में  जाएंगे
 “'

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेथोी  :  अध्यक्ष  निर्णय  आपको  करना  उधर  से  शोर-शराबा

 मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  हैਂ

 क्रो  राजेश  पायलट  :  आपको  नीयत  पर  सारे  देश  को  शंका

 थो  रा  बिलास  पास्तबान  :  अध्यक्ष  क्या  अयोध्या  का  पापला  सिफं  बी०  जें०  पी०  और

 कांग्रेस  का

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  आपका  भी  है''*

 थी  राम  विलास  पासवान  :  कभी  इसपर  और  कभी  इसपर  डिसकशन  कराना  है  तो

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  करवा  आप  अभो  तो  बे  जाए  ।

 )

 ]

 भो  इख््जील  यदि  इसी  तरह  वा  वाक़युद्ध  चलता  है  तो  कृपया  इस  पर  हमें  पूर्ण
 चर्चा  करने  की  अनुमति  दीजिए  |  हमें  बहुत  कुछ  कहना  है  |  तब  वह  बात  हम  कंसे  कहेंगे  ?

 भ्रष्पक्ष  महोदय  :  इसी  बात  को  मैं  टालना  चाहुता  था  ।

 श्री  इसरजीत  गुप्त  :  श्री  वाजपेयी  तथा  श्री  पायलट  जैसे  सदस्य  बार-बआर  बड़े  हो  रहे  है
 भोर  जो  जी  में  आता  है  कह  रहे  यह  मुद्दा  सम्पूर्ण  सभा  को  आन्दोलित  कर  रहा  है

 भध्यक्ष  महोदव  :  मही  बात  तो  मैं  भी  कहना  चाह  रहा  था  ।

 )

 श्री  इसलीत  गुप्त  :  हम  भी  इस  मुद्दे  पर
 बात  करना  चाहते  मैं  के  लिए  गृह  मश्त्रो

 हारा  प्रधानमन्त्रीओ  के  उपस्थिति  में  बिए  गए  बकत्प  बारे  में  पूछना  चाहता  हूं  ।
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  वहु  बात  आज  मत  पूछिए  ५

 श्री  इन्द्रजोत  गृप्त  :  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  के  सुद्यमंत्री  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  भी  इस  चर्चा  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  ‘

 श्री  इ्जोत  गुप्त  :  यह  बात  सही  जब  भाप  कुछ  लोगों  का  अनुमति  दे  रहे  है  ओर  कुछ
 लोगों  को  नहीं  ।  कृपया  इस  मुह  पर  उचित  चर्चा  बरने  की  अनुमति  दीजिए  ।  हर  एक  को  समानता  से

 अनुमति  दीजिए
 '  '  "

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  देखना  केवल  पीठासीन  अधिकारों  का  ही  उत्तरदायित्व  नहीं  होना  चाहिए
 कि  हम  मृह  पर  उचित  ढ़ग  से  चर्चा  यह  उतरदायित्व  हममें  से  प्रत्येक  का  होना  जोकि

 इस  सभा  में  विराजमान  है  ।  मैने  कहा  है  कि  यदि  आप  इस  मुह  पर  चर्चा  करना  चाहते  है  तो एक  नोटिस

 दीजिए  और  तब  मैं  उस  पर  विचार  और  इसक  साथ-साथ  मैंने  श्री  खुराना  जी  से  भी  कहा  था

 कि  आज  इस  मामले  क्रो  न  उठायें  और  एक  नोटिस  दें  ।

 शो  बसुदेव  आचाय  इसके  बावजूद  भी  आपने  उतको  अनुमति  दीਂ

 अध्यक्ष  महोबय  :  मैं  जब  बोल  रहा  हूँ  तब  यदि  आप  खड़े  हो  जाते  हैं  तो  मैं  कैसे  बोल

 पहले  आप  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  और  तब  मैं  अपनी  बात  कहूंगा  ।

 श्री  इन्रभीत  गृप्त  :  आपने  अभी  कहा  था  कि  आपने  श्री  खुराना  जी  से  अनुरोध  किया

 था  कि  वह  इस  मुद्दे  को आज  न  तब  फिर  आएते  उनको  अनुमति  क्यों  दी  ?  यदि  आपने  उनसे

 अनुरोध  किया  है  और  यदि  उन्होंने  आपके  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  तो  भापने  उनको  कुछ

 कहने  की  अनुमति  क्यों  दी  *'

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  मुझे  अपनी  पूरी  बात  कहने  दीजिए  ।  मेरा  गला  ठीक  नहीं  पांच

 मिनट  के  मैं  बात  भी  नहीं  कर  यदि  मैं  जोर  स  बोलना  शुरू  कर  तो  भी  मैं  बात

 भी  नहीं  कर  पाऊंगा  ।  मैंते  पहले  ही  कहा  था  कि  इस  मुद्दे  को  नहीं  उठाता  चाहिए  था  ।  लेकिन  इस  चण्टे

 के  दोरान  सभी  पक्ष  क॑  सदस्य  दीठासीन  अधिकारी  की  अनुमति  प्राप्त  किए  बिना  ही  इस  मुह  को  उठा

 रहे  एक  दिन  आप  तक  दूसरे  दिन  कोई  और  तक  करेगा  और  तोसरे  दित  कोई  और  तक

 करेगा  और  तब  बहुत  मुश्किल  हो  जाएगी  ।  कृपया  यह  बात  समझने  की  कोशिश  कीजिए  ।  ये
 बहुत

 द्दी

 नाजुक  मुद्दे  यह  दलगव  मुद्दे  नहीं  यह  राष्ट्रीय  मुद्दे  बे  इस
 बात  की  तह  तक  जाते  हैं  ।

 इमलिए  कृपया  इस  चर्चा  को  और  आगे  मत  बढ़ाइए  ।  कृपया  खड़े  न  हों  और  तत्काल  ही  वक्‍तब्य  मत

 दीजिए

 । कृपया उमर मुद्दे से सम्बन्त्रित सभी बातों पर जिद्यार कीजिए और मुझे नियमित कप से नोटिस 298
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 दीजिए  ।  मैं  उस  पर  जिचार  करूगा  और  यदि  यह  सम्मानीय  सभा  उस  मुह  पर  चर्चा  करना  चाहतो  है
 ता  मक्े  कोई  अआपस्ति  नहीं  होगी  और  किसी  को  भी  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  लेकिन  ऐसा  किए  बगर

 यदि  आप  खड़े  होकर  तत्काल  ही  वक्‍तब्य  दे  रहे  है  तो  इससे  हमें  बोई  फायद्धय  होने  वाला  नहीं  है  |  कृपया

 इस  घर्चा  को  आगे  मत  बढ़ाइए  और  इस  तरह  से  मेरी  सहायता  +।जिए  |  कृपया  आज  भाप  दस  दात

 पर  विचार  कीजिए  ओर  कल  मेरे  पास  आहए  और  तब  हम  उस  पर  चर्चा

 क्रो  राम  विलाम  पायवान  :  अध्यक्ष  मैं  दिल्‍ली  की  और  व्यवस्था  के  सम्बन्ध
 में  आपका  ध्यान  छोचना  चाहता  हूं  और  बताना  चाहता  हू  कि  दिल्‍ली  जो  भारत  की  राजधानी  यहां
 खासकर  पूर्वी  दिल्‍ली  मे  कानून  और  व्यवस्था  को  हालत  बहुत  खराब  होती  जा  रही  है  ।  मैं  अखबार  में
 देख  रहा  था  कि  25  तारीख  को  एक  राजेश  मित्तल  को  हत्या  एक  फंक्ट्री  में  हुई  |  मैंने  देखा  कि  पिछले
 चार  महीतों  में  छि्फे  सीमापुरी  थाने  में

 ही  10  फंक्टरियों  में  हत्याओं  की  वारदातें  हो  चुको  हैं  और
 डकंतियां  हो  चुकी  वहां  लड़कों  को  ले  जाया  ज्यत  है  ओर  फिर  उनसे  कहा  जाता  है  कि  50

 हजार  रुपया  था  एक  लाख  रुपया  या  पांच  रुपया  दो  और  तब  उनको  ले  जाया  जाता  हैं  ।
 विभिन्‍त  राजनीतिक  दलों  के  नेताओं  का  अपहरण  किया  जाता  है  और  फिर  पंसा  लेकर  उनको  छोड़न
 की  दारंबाई  हो  रही  है  ।  मैं  आपसे  आग्रह  करना  चाहता  हूं  उसी  25  तारीख  की  घटना  के  सम्बन्ध  में
 26  तारीब  को  गृह  मन्त्री  जी  स ेऔर  जैकब  साहब  से  और  पुलिस  कमिश्नर  से  सबसे  मुलाकात  हुई  और
 लाठीचार्ज  हुआ  |  मैं  आप  से  बहना  चाहता  हूं  दिल्‍ली  म  जब  यद्टां  ससद  चल  रही  है  ओर  दिल्‍ली  में
 कोर्र  सरकार  नहीं  है  तो  यह  केन्द्र  सरकार  बी  जयःबर हैं|  इसलिए  मैं  आग्रह  करता  चाहता  हूं  कि
 दिल्‍ली  की  कानूत-व्यवस्था  में  दिनों-दित  जो  गिराबट  रहा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  गभी

 पूर्वक  विचार  करना  सरकार  को  सदन  म  बतलाना  चाहिए  कि  पिछले  6  महीने  के  अन्दर
 दिल्‍ली  में  कितनी  हत्याए  कितने  बलात्कार  कितनी  डकतियां  पड़ीं  ओर  कितने  लोगों  का
 अपहरण  किया  हस  सरकार  की  ना#ऋ  के  नीचे  जा  काण्ड  हो  रहे  जहां  प्रधानमंत्री  स  लेकर
 पालिया३ट  सब  जिस  त्तेरहं  की  वारदात  हो  रही  मै  समझता  हू  कि  यद्द  बहुत  ही  गम्भीर  मामला

 बहुत  शोचनीय  मामलਂ  है  और  मैं  चाहुता  हूं  कि  सरक।|र  इस  सम्बन्ध  म  सदन  में  एक  वक्‍तब्य  दे  कि
 दिल्‍ली  में  बिगड़ती  कानून  और  भ्यवस्था  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  वह  कौन  से  पग  उठा  रही  है
 और  कानूत  ओर  व्यवस्था  को  स्थिति  को  बनाए  रखने  का  आश्वासन  दे  ।

 क्रो  कालका  दास  :  अध्यक्ष  भाज  दिल्‍ली  में  कानून  और  व्यवस्था  को  स्थिति

 जितनी  खराब  हो  रही  वह  बहुत  गम्भीर  है  ।

 12.26  १०

 भहोंप  पीटासोन  हुए  ।]

 दिल्‍ली  पुलिस  पूरी  तरह  बेलगाम  हो  गई  जा  उतकी  मर्जी  में  आता  बहू  कर  रही
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 परिणामस्वरूप  कहीं  हत्याएं  हो  रही  हैं  और  जिस  मामले  को  अभी  पासवान  जी  ने  सदन  में

 दिल्‍ली  में  एक  दुकानदार  की  हत्या  कर  दी  गई  और  जब  उसकी  लाझ्न  को  ले  जाया  जा  रहा  तो  लाश

 को  ले  जाने  वाले  लोगों  डी०सी०पी०  के  दफ्तर  के  लोगों  ने  उनकी  पिटाई  उनको  मारा  ।

 इस  तरह  की  हालत  आज  दिल्‍ली  पुलिस  की  हो  गई  है  जो  पूरी  तरह  बेलगाम  हो  रही  कानून  भौर

 व्यवस्था  की  हालत  अहुत  खराब  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  दिलली  एक  केन्द्र  शासित  प्रदेश

 इसलिए  यहां  से  डायरेबशन  दिल्‍ली  पुलिस  पर  लगाम  लगायी  पुलिस  को  काबू  में  किया

 वर्ना  आज  दिल्‍ली  के  नागरिक  दिल्‍ली  पुलिस  करे  व्यवहार  से  बहुत  परेशान  इस  मामले  पर

 गम्भीरता  से  विचार  करने  की  आवश्यकता

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  हमारे  पास  35  मितट  का  समय  है  और  वक्‍याओं  की

 सूची  में  21  ब्यक्तियों  के  नाम  यदि  प्रत्येक  ब्यक्ति  केवल  एक  मिनट  बोले  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हम

 सब  बातों  को  ले  सकते  मुझे  भापके  सहयोग  की  जरूरत  दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  आप

 मुझे  जो  सूची  मेरे  सामने  है  उसके  अनुसार  चलने  की  अनुमति  दें  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हर  व्यक्ति  बोल

 सकता  है  ।  परन्तु  कोई  भी  इस  बात  को  गलत  न  समझे  ।  पहले  पांच  सदस्य  भारतीय  जनता  पार्टी  के

 भौर  छठा  सदस्य  कांग्रेस  का  तथा  सातबां  जनता  दल  का  है  तथा  इसी  प्रकार  से  अन्य  सदस्य

 क्या  मैं  नाम  पुकारूं  ?

 शो  राम  धिलास  पासधान  :  मेरी  समझ  में  नहीं  आया  कि  पांच  भारतोय  जनता

 जनता  दल  क्या  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  इक  जो  लोग  सुबह  दस  बजे  कार्यालय  में  आए  ओर  जिन्होंने

 अपने  आवेदन  पत्र  दिए  उनके  नाम  सूची  के  अनुसार  सूचीबद्ध  किए  गए  इसमें  पसदगी  की  कोई  बात

 नहीं  यदि  आप  मुझे  अनुमति  दें  तो  मैं  सूची  के  अनुपार  आगे  ताकि  हम  इसे  35  मिनट  में  पूरा

 कर  सके  ।
 ह॒

 )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  हमें  इसमें  जल्दी  करनी  चाहिए  |  हम  सूची  के  अनुसार  चलने  पर  सहमत

 हुए  हैं  ।

 क्षी  मोतोश  छुमार  :  मेरा  निवेदन  है  कि  अश्य  दलों  ओर  सदस्यों  को  भी  बोलने

 की  अनुमति  दी  जानो  चाहिए

 श्री  तारायंद  लष्डेलबाल  :  उपाध्यक्ष  दिलशांद  गार्डन  और  उसके  आसपास

 के  क्षेत्र  में  पिछले  4  महीनों  से  कानून  और  व्यवस्था  को  स्थिति  बहुत  खराब  सारो  अव्यवस्था  हो  रही

 जिसकी  ओर  मैं  सरकार  का  ध्यान  आकवित  करना  चाहता  पिछले  4  मह्दीनों  में  बहां  तीन
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 व्यापारियों  की  हृत्याए  की  गयीं  और  लगातार  रेप  की  बंग  छीनने  की  घटनाएं  सामने  आयी
 भभी  ।5  दित  पहले  वहां  एक  ब्यक्षित  को  छुरा  मारकर  उसझ  4  लाख  रुपए  छीन  लिए  गए  ।  अभो
 मित्तल  नाम  के  एक  व्यक्ति  को  हत्या  हुई  और  उसकी  शवयात्रा  पर  पुलिस  ने  लाठी  चार्ज  किया  ।  पुलिस
 के  इस  कार्य  को  मैं  बहुत  अनेतिक  मानता  हूं  किसी  की  शवयात्रा  पर  लाठी  चाज  करने  की  घटना  ऐसी

 जिसे  कोई  भी  कोई  भी  कोई  भी  नागरिक  सहन  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  बहूंगा  कि
 जिसके  आदेश  से  शबयात्रा  में  जा  रहे  लोगों  पर  लाठी  चाज  किया  उस  व्यक्त  को  सस्पेंड  किया

 मामने  की  पूरी  जांच  करायी  जाए  ओर  दोषों  ब्यक्ति  के  विरुद्ध  कायंवही  की  जाए  ।

 थी  दसात्रय  बंडारू  :  उपाध्यक्ष  कल  हैदराबाद  में  4.00  बजे  एक  एडीशनल

 एस०  पी०  की  हृत्या  कर  दी  गयी  बह  हेत्या  कोई  साधारण  तरीके  की  हत्या  नहीं  कश्मीर  में  जो

 आतंकवादी  लोग  जे०फे  ०एल०एफ०  के  एक्स्ट्रीमिस्टस  उन्होंने  हमारे  क्षेत्र  हैदराबाद  में

 धौली  चौक  गांब  में  हत्या  की  एडीशनल  एस०पी०  उनको  देखने  बे  लिए  आया  उसके  ऊपर

 गोलियों  की  वर्षा  को  गई  ।  उसके  साथी  गनमेन  श्री  वेक्टेश्वर  राव  का  भी  मढंर  किया  गया  हैदराबाद
 शहर  में  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  गृह  मन्‍्त्री  और  प्रधान  मस्त्री  जी  मे  पूछता  चाहता  हूं  कि  जो  पाकिस्तानी

 पास  गेट  धारी  पासपोर्ट  क्री  अवधि  पूरी  हो  जाने  के  बाद  भी  हैदराबाद  शहर  में  रह  रहे
 जिसकी  संड्या  लगभग  3  हजार  उनको  क्‍यों  नहीं  देश  से  निकाला  जाता  उनके  खिलाफ  कोई
 का  रंवाई  क्‍यों  नहीं  की  जाती  है  ।  काइमीर  के  आतकवादी  बे.बल  काश्मीर  में  नहीं  बने  हैदराबाद  में

 आकर  बुलेट  की  बर्षा  करते  हैं  और  एक  एडीशनल  एस०पी०  की  इस  प्रकार  से  मार  दिया  इसलिए
 मैं  गृह  मन्‍्त्री  महोदय  और  प्रधान  भन्‍्त्री  महोदय  से  दरस्वास्त  करता  हूं  कि  जो  पाकिस्तानी  लोग  जिनके

 पासपोर्ट  की  अवधि  पूरी  हो  गई  उन्हें  हैदराबाद  में  रहते  हुए  काफी  समय  हो  गया  कृपया  उनके

 खिलाफ  सदत  कारंवाई  ८ाकि  हस  प्रकार  से  आतकवादी  देश  के  अन्य  हिस्मों  में  न  फंलें  ।

 ]

 क्री  हारका  नाथ  दास  :  असम  राज्य  में  तिलहनों  का  उत्पादन  बहुत  कम

 होता  परन्तु  इस  राज्य  में  तिलहनों  के  उत्पादन  की  पर्थाप्त  गुंजाइश  मैं  समझता  हू  कि  तिलहनों
 के  उत्पादन  में  यह  अग्रणी  राज्यों  में  से एक  बशरतें  कि  इतक  लए  केन्द्रीय  सहायता  मिले  ।  शुष्क
 मौसम  में  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  करवा  कर  पूरे  राज्य  में  हजारो  एकड़  भूमि  पर  सरसों  उगाया  जा

 सकता  है  और  इस  प्रकार  से  इससे  खाद्य  तेलों  के  क्षेत्र  में आत्मनि्॑रता  प्राप्प  की  जा  सकती  है  और

 साथ-साथ  ग्रामीण  लघु  उद्योगों  का विकास  भी  किया  जा  सकता  असम  के  किसान  वर्ष  में  मुश्किल

 सै  ही  दो  फसलें  काटते  हैं  और  ऐसे  में  बहां  पर  फमल  चक्र  पूरा  नहीं  हो  पाता  विभिन्‍न  प्रकार  की

 फसलें  न  उगाने  के  कारण  किसानों  को  बहुत  हानि  होती  है  ।

 मैं  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मन्त्रालय  से  जवाहुर  रोजगार  योजना  के  माध्यत  से  विशेष  योजना

 आरम्भ  करने  का  आग्रह  करता  हूं  ताकि  पर्याप्त  धिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  करवा  कर  अमम  में  रबी  की

 अधिक  फसलें  उगाई  जा  सके  ।
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 से  में
 30  19५2

 अयोध्या  में  प्रस्तावित  कार  सेवा  के  बारे  में
 +

 श्री atten सिंह  उपाध्यक्ष

 श्री  वोरेख  सिंह  :  उपाध्यक्ष  हिन्दुस्तान  का  सबसे  बड़ा  कालीन  उद्योग

 मिर्जापुर  और  भदोही  क्षेत्र  में  है  जिसके  माध्यम  से  हिन्दुस्तान  को  एक  हजार  करोड़  रुपए  को  विदेशी

 मुद्रा  मिलती  लेकिन  कुछ  कुकर्मों  के कारण  कुछ  तत्वों  ने  इस  उद्योग  को  पूरी  तरह  से  तबाहु  करने  की

 साजिश  रच  रखी  है  और  उस  कुचक्र  उस  षड़यत्र  में  *  *  जंसे  ****-
 हैं  ओर  विदेशों

 के  इशारे  विदेशों  से  पंसा  लेकर  बाल-अमिक  ओर  बन्धुआ  मजदूर  की  गलत  परिभाषा  परिभाषित

 करके  हमारे  इस  क्षेत्र  के  कालीन  उद्योग  को  तबाह  करने  पर  लगे  हुए  उन्होंने  स्वयसेबी  संगठन  बना

 बाख-शअ्रमिक  बंधुआ  मजदूर  की  मुक्ति  के  ताम  पर  राष्ट्रीय  भोर  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  धन  प्राप्त

 किया  इस  नाम  पर  कि  बाल-भ्रमिक  ओर  बंघुआ  मजदूर  को  मुक्त  कराना  चाहिए  और  उन्होंने
 पत्रिकाओं  और  दूरदर्शन  के  माध्यम  से  मुक्ति  का  ढोंग  मेरे  क्षेत्र  में  जाकर  रचा  यह  मेरे  संसदीय  क्षेत्र

 का  मामला  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैंने  बहा  जाकर  देखा  है  कि  कोई  भी  किसी  प्रकार  का  वहां  नाम  नहीं  है
 जिसको  मुक्त  कराने  का  राष्ट्रीय  भौर  अन्तरष्ट्रीय  स्तर  पर  धन  उस  सार्वजनिक  धन  का

 दुरुपयोग  किया  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  राष्ट्रीय  अपमान  का  सवाल  है  ।  विदेशी  मीडिया  से  धन

 मांग  कर  वहां  विदेशी  मीडिया  का  प्रयोग  करके  हिन्दुस्तान  की  छवि  को  गिराया  जा  रहा  अभी-अभी

 अमंनी  में  मेजा  लगने  वाला  है  जहां  हिन्दुस्तान  का  कालीन  भी  मेले  में  जाएगा  ।  हिन्दुस्तान  का  कालीन
 विदेश  में  बते  किसी  भी  कालीन  की  तुलना  में  अच्छा  है  ओर  हिन्दुस्तान  के  भदोही  में  बने  कालीन  की

 एक  घाक  है  |  लेकिन  स्वामीਂ
 *

 हस  कालीन  उद्योग  को  बाल-श्रमिक  और  बघुआ  मजदूर  के  नाम

 पर  तबाह  किए  हुए  हैं  और  इस  उद्योग  को  तबाह  करने  पर  तुले  हुए  मैं  सरकार  से  मांग  हूं
 कि  उनका  पासपोर्ट  रह  होना  चाहिए  ।  ऐसेਂ  '****  को  गिरफ्तार  करना  सरकार  के  ही  एक
 मन्त्री  श्री  खर्शीद  आलम  ने  एक  स्टेटमैंट  दिया  था  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  सदस्य  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  आप  उस  पर  किसी  तरह  का  आरोप

 नहीं  लगा  सकते  है  ।  उस  भाग  को  निकाल  दिया  जाएगा  |

 )

 करी  संयद  मसूदल  हुसंन  :  वह  बार-बार  नामोल्लेख  कर  रहे  यह
 कायंवाही  वत्तांत  मे शामिल  नहीं  होना

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  मैं  पहले  ही  यह  बात  कह  चुका  हूं  कि  जो  व्यक्षित  सभा  में  उपस्थित  नहीं  है
 उमके  बिरुद्ध  कोई  भी  आरोप  या  उसका  नामोल्लेज  कार्यवाही  बृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  |

 )
 बन  वीलीतस-+*

 +#अध्यक्षपीठ  के  आवेशानुसार  कार्यवाही-ब॒त्तांत  से  निकाल  दिया  गया  ।



 ९  1914  अयोध्या  में  प्रस्तावित  कार  सेवा  के  बारे  में
 पु

 थी  वोरेश  सिह  :  ऐते  **  जो  सार्वजनिक  पैसे  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  संगठन  के  नाम
 गिरफ्तार  किया  जाना  चाहिए  ।  बे  कालीन  उद्योग  को  तबाह  करने  पर  तुन  हुए  हैं  ।  हिन्दुस्तान  को  एक
 हजार  करोड़  उपए  विदेशी  मुद्रा  मिलती  यह  हिन्दुस्तान  के  सम्मान  का  मामला  है  ।  (स्यवधान/**

 भो  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फातमी  :  उपाध्यक्ष  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला
 इसको  सीरियसली  दिया  जाए  ।

 भरी  वीरेख  सिह  :  मेरे  क्षेत्र  के  ।5  लाख  लोग  इससे  जुड़े  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन  अन्य  लोगों  को  अनुमति  नहीं  जिनके  नाम  मेरे  पास  सूची  में  नहीं
 हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  बत्तांत  में  शामिल  नहीं  होगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिन  मानतीय  सदस्यों  के  नाम  सूची  में  नहीं  उन्हें  बोलने  के  लिए
 नहीं  बुलाया  जाएगा  और  उन्हें  बोलने  की  अपेक्षा  भी  नहीं  करनी  चाहिए  ।  हमे  सभा  में  निश्चित  मर्यादा
 का  पालन  करना  अब  श्री  अन्ता  जोगी  बोलेंगे  ।

 क्री  अम्मा  जोशो  :  उपाध्यक्ष  केन्द्र  सरकार  की  मांग  के  अनुसार  भह्दाराष्ट्र
 सरकार  ने  भारत  सरकार  के  भूतल  परितहन  मम्त्रालय  को  1]  राज्य  राजमार्यों  का  प्रस्ताव  उन्हें

 राष्ट्रीय  राजमागं  घोषित  करने  के  लिए  भेजा  उमके  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने  9-5-1986  को  राज्य

 सरकार  को  सूचित  किया  कि  सातवों  योजना  में  निधि  की  कमी  के  कारण  +४नहीं  भी  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 की  घोषणा  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  यह  मामला  तब  से  आज  तक्र  पांच  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद  भी

 लम्बित  पहा  हुआ  है  |  यह  सघावंजनिक  हित  का  मामला  परन्‍्यु  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मुद्दे  की  ओर

 कोई  ध्यात  नहीं  दिया  ।

 आठवीं  योजना  पर  चर्चा  के  दौरान  वही  सूची  फिर  से  के-द्र  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई
 ]।  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  के  सम्बन्ध  में  सुझावों  बाला  टिप्पण

 स्वीकार  किया  गया

 अनेक  चर्चाओं  के  मासतीय  भूतल  परिवहन  प्न्त्री  ते  सूवित  किया  कि  इस  मु  पर  आठवीं
 >>  सास  सससल+

 कं
 अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यत्राही-बृत्तात  से  निकाल  दिया  गया  ।

 कक्ायंवाही  बत्तांत  में  सम्मिलिट  नहीं  किया  गया  ।
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 अयोध्या  में  प्रस्ताधित  कार  सेथा  के  बारे  में  30  1992

 ————————

 योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  करते  समय  विचार  किया  चूंकि  अब  आठवीं

 योजना  लागू  हो  गई  है  अतः  हम  आपके  माध्यम  से  माननीय  भूतल  परिवहुन  मन्त्री  से  अनुरोध  करते  हैं
 कि  वह  प्रस्तावित  ।]  राज्य  राजमार्गों  या  उनमें  से  कम  से  कम  कुछ  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  भोषित

 ]

 भरी  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  मैं  एक  बहुत  अहम  सवाल  सदत  के  सामने  रखना  चाहता

 है  ।  अभी  एक  सतीश  चन्द्र  कमेटी  बनी  थी  जिसमें  सात  भाषाओं  को  यू०पी०एस  ०सी०  परीक्षा  से  डिलीट

 किया  है  और  जबानों  के  बारे  में  मैं  नहीं  कहना  चाहता  लेकिन  खासतौर  से  तीन  भाषाएं  ऐसी  हैं  जिनको

 हिन्दुस्तान  की  तारीश्व  में  और  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  पढ़ने  बाले  बहुत  लोग  ये  फारसी  भोर

 पाली  ये  तीन  जबानें  ऐसी  हैं  जिनको  डिलीट  किया  गया  है  जिसकी  वजह  से  लोगों  में  काफी  रोष

 प्र

 कल  काफी  लोगों  ने  बोट  क्लब  पर  प्रदशंन  किया  भौर  अपना  प्रोटेस्ट  दर्ज  किया  हमारी
 सरकार  से  मांग  है  कि  इन  तीनों  जबानों  को  फिर  से  यू०पी०एस०सी०  परीक्षा  में  शामिल  किया  जाए
 क्योंकि  पूरे  हि्दुस्तान  में  दस  हजार  लष्ठक  कालेज  और  यूनीवर्धिटी  में  पढ़  रहे  कम  से  कम  300

 लोग  परशियन  और  अरबी  के  रिसच  में  लगे  हुए  हमारे  हिन्दुस्तान  की  तारीख  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा
 फारसी  में  ह ैऔर  उसके  अलावा  30-35  अरब  जहां  पर  हमारे  डिप्लोमंट्स  जाते  वहां  भी  इस

 जबान  को  जानने  वालों  की  बहुत  जरूरत  होगी  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  दरक्षवास्त  करना  चाहता  हूं  कि  इसको  रिकसीडर  करते  हुए  स्टेप  लेना

 चाहिए  और  इन  जबानों  को  यू०पी०एस «सी  ०  परीक्षा  मे  फिर  से  शामिल  करना  चाहिए  ।

 ]

 ओर  निमल  कास्ति  चटर्जी  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यहां  पर  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  ।
 *

 हम  लक्षद्वीप  गए  थे  |

 उपाध्यक्ष  भ्रहोदथ  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  |  इस  सभा  के  सामने  आने  वाले  प्रत्येक  विषय  पर

 प्रत्येक  ध्यक्षि  कुछ  न  कुछ  पूछना  चाहता  आप  सभी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  जिन  सदस्यों

 के  ताम  यहां  पर  उन्हें  बोलने  का.अबसर  विया  जाना  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शून्य  काल  के  दौरान  भी  कुछ  नेतिकता  होनी  चाहिए  ।

 क्रो  निमल  कास्ति  चटर्जो  :  यह  एक  बिल्कुल  अलग  चीज  हुम  लक्षद्वोप  में  शोक  लैखा
 समिति  की  ओर  से  गए  थे  |  लक्षद्वीप  में  वे  कहते  हैं  कि  80  प्रतिशत  साक्षरता  हमने  पूछताछ  की
 और  हमें  यह  जानकर  आश्चयं  हुआ  कि  साक्षरता  की  दुष्टि  से  वहां  प्रत्येक  व्यक्ति  अरबी  जानता
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 यहां  अरबी  को  कोई  नहीं  जानता  और  इसीलिए  बे  कहते  हैं  कि  जनसंख्या  का  20  प्रतिशत  भाग  निरक्षर

 है  ।  मैं  उसके  बयान  के  आधार  पर  इस  रुचिकर  तथ्य  के  सम्बन्ध  में  सम्पूर्ण  सभा  का  ध्यान  जाकबित

 करना  चाहता  हूं  |  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  हम  कुछ  चीजों  से  सहमत  होते  हैं  और  फिर  अगर  हमें  ही  उनका
 उल्लंघन  करना  तो  फिर  सभा  पटल  पर  कुछ  बातों  से  सहमत  होने  में  कोन  सी  तुक  है  ?  कुछ
 नैतिकता  होनी  चाहिए  ।

 )

 ]

 रमेश  धन्‍द  तोमर  :  उपाध्यक्ष  मैं  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के

 महत्वपूण  मार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  की  तरफ  दलाता  चाहता  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 ने  अनेक  बार  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  कि  प्रदेश  के  बु.छ  महत्वपूर्ण  मागों  का  राष्ट्रीय  राजमाग
 घोषित  किया  जाए  ।  इनमें  से  कुछ  प्रमुख  मार्ग  इस  अरकार  है--दिल्‍ली-मलीगढ़-एटा-कानपुर  जिस
 की  लम्बाई  405  किलोमीटर  दिल्‍लो-गाजियाबाद-मे ८०-ह  रिद्वार-ऋषिकश-जोशीमठ-बद्रीनाथ
 इसकी  लम्बाई  524  किलोमीटर  मिर्जापुर-इलाद्वाबाद-बादान्झ्ासी  इसकी  लम्बाई  47,
 मीटर  इन  सबक  प्रस्ताव  परिवहन  मन्त्रालय  को  प्रदश  सरकार  न  भेजे  है  लेकिन  अभी  तक  इस
 सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  ने  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  मै  सरकार  स  मा|  करना  चाहता  हूं  कि  ये  प्रदेश
 के  बहुत  पहुत्वपूर्ण  माग  इन्हे  शीघ्र  ही  राष्ट्रीय  रा+माग  घोषित  किया  जाए  ।

 मेजर  जमरल  भुवन  चब्त्र  झब्ड्रो  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  द्वारा  इण्टरमीडिएट  शिक्षा  1921  क  अधीन  मान्यता  प्राप्त  सस्थाओ  मे  भ्रध्यापक
 के  पदों  पर  नियुक्तित  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  माध्यमिक  शिक्षा  सवा  आधोग  का  समाप्त  करक  चार  चयन
 बोर्डों  की  स्थापना  किए  जाने  का  अ्रस्ताव  इस  बिधथक  का  विधानमण्डल  के  दोनो  सदनो  द्वारा  पारित
 किया  जा  चुका  अन  यह  विधेयक  राष्ट्रपति  जी  की  अनुमाते  के  लिए  कन्द्र  क  पास  लम्बित  इस
 विधेयक  में  अन्‍य  बातो  के  अलावा  तदथ  अध्थापको  की  संबाओं  भे  नियुक्ति  का  समाप्त  साथ  हूं
 साथ  कतिपय  तदर्थ  अध्यापकों  को  सेवाओ  का  विनियामत  क९ने  के  लिए  प्रावधान  किया  गया  है  ।  उत्तर
 प्रदेश  में  खासकर  पव॑तीय  क्षेत्रों  मे ंआज  अध्यापकों  वजहु  स  शिक्षा  प्रणाली  अस्त-व्यस्त  हो
 गई  है  ।  स्कूलों  ओर  कालेज्ो  में  50  प्रतिशत  से  कम  अध्यापक  सरकार  को  चाहिए  कि  वहू  जन
 भावनाओं  का  आदर  करते  हुए  तुरन्त  आवश्यक  कारंवाई  कर  ओर  राष्ट्रपति  की  मजूरो  शाप्र  द  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  रतलाम  भर
 उज्जन  जिले  में  लगभग  एक  लाख  अफीम  उत्पादक  किसान  ऐस  है  जिन्हें  पर्याप्त  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  |  सरकार  द्वारा  हाल  में  ही  अफोम  ५  सम्बन्ध  में  नोति  निर्धारित  की  गई  ।  उनके
 नतीजों  के  परिणामस्वरूप  जहा  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  के  किसानो  में  भेदभाव  बरता
 मध्य  प्रदेश  के  किसानों  के  साथ  अन्याय  भी  हुआ  नोति  निर्धारण  के  जो  सिद्धाम्त  उ
 जाकर  अधिकारियों  के  द्वारा  मनमाने  तोर  उनके  थाइक्ृत्त॒  रह  किए  जा  रहे  है

 गलत

 बहा
 नके  विपरीत

 तपषा  उ.को  अपील
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 की  सुनवाई  करने  में  हिचकिचाहट  बरतो  जा  रही  है  ।  ऐसी  दशा  मे  एक  लाख  किसानों  का  भविष्य

 संकटमय  है  ।  अफीम  की  खेती  ऐसी  है  जो  न  बेबल  बिसानों  के  िए  लाभप्रद  £  या  उनके  लिए  नकदी

 फसल  अपितु  सरकार  को  भी  पर्याप्त  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  देती  ऐसी  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने

 वाली  इस  खेती  को  बरबाद  होने  से  बचाने  वे  लिए  सरकार  प्रयत्न  बरे  और  वित्त  मन्त्री  यहां  इस  सम्बन्ध

 में  अपना  वबतब्य  दें  ।

 ]

 भरी  राम  माईक  :  उपाध्यक्ष  इडियन  एपरलाइन्स  की  उसको

 अनियमितताओं  भौर  कार्यकुशलता  के  घटिया  स्तर  के  कारण  खराब  रही  सेवायें  अब  निम्नतम  स्तर

 तक  पहुंच  गई  हैं  ओर  मुश्किल  से  ही  कोई  उड़ान  समय  से  भरी  जाती  इडियन  एयरल।इन्स  के

 प्रबंधक  विमानचालकों  की  मार्गों  के  मुह  को  उलसल्षा  रहे  उनकी  मारे  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  हैं  और

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  प्रबंधक  यह  दर्शाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  उनकी  मांगें  केवल  धन  और

 व्यापार  संघ  सम्बन्धी  विषय  को  उलझ्नाया  जा  रहा  विमानचालकों  के  सघ  ने  अब  हड़ताल
 का  नोटिस  दे  दिया  अब  तक  ।9  चालकों  को  निलम्बित  किया  जा  चुका  है  और  कल  ही  विमान

 चालकों  के  संघ  के  अध्यक्ष  को  निलम्बित  किया  गया  प्रश्न  यह  है  कि  मन्त्री  महोदय  ने  हमे  बताया  है
 कि  प्रबंधन  ने  क्या  किया  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  इस  मुह  को  सुलझाने  के  लिए  मन्त्री  महोदय
 क्या  कर  रहे  हैं  ।  मेरी  मांग  है  कि  मन्त्री  महोदय  को  विमानचालकों  के  संघ  के  साथ  बातचीत  करनी

 उनकी  मांगों  को  सुनना  चाहिए  और  फिर  उन्हें  एक  उचित  निर्णय  लेता  अन्यथा

 यात्रियों  को  बहुत  अधिक  असुविधा  होगी  ।  प्रबन्धन  अनावश्यक  रूप  से  ही  यात्रियों  क ेलिए  इतनी  अधिक

 मुश्किलें  उत्पन्न  कर  रहा  है  |  अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि  मनन्‍्त्री  महोदय  को  विमानचालकों  के  सघ  के

 साथ  सीधे  समझोता  वार्ता  करनी  चाहिए  ।

 भो  राम  कापसे  :  उपाध्यक्ष  मैं  सावंजनिक  महत्व  के  इस  अति  तात्कालिक  विषय

 को  उठाता  चाहता  हूं  ।  अब्विल  भारतीय  रसोई  गेस  बितरक  संघ  की  लम्बे  समय  से  आ  रही  मांगें

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किए  जाने  के  कारण  उनके  द्वारा  पूरे  देश  में

 वितरक  केन्द्रों  को  बन्द  करने  की  धमकी  के  कारण  सिललेण्डरों  की  अनुपलब्धता  से  रसोई  गेस  के
 '  भोकताओं  को  बहुत  अधिक  परेशानी  होगी  ।  मैं  सरकार  से  उपभोक्ताओं  की  मुश्किलों  को  दूर  करने

 ओर  मामले  को  सुलझाने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करूगा  ।

 को  अस्ता  जोशी  :  उपाध्यक्ष  श्री  राम  कापसे  ने  जो  कुछ  अभी  कहा  उसका  समथथंत

 करना  चाहूंगा  ।  यह  बहुत  दुःखद  स्थिति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  यहू  विषय  किस  प्रकार  ले  सकते  आपने  तो  इस  समझौते  पर

 हस्ताक्षर  किए  यह  आप  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  ?

 करो  विश्वनाथ  शास्त्रो  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  छपरा-औड़िदार
 छोटी  लाइन  के  आमान  परिबतेन  की  ओर  दिलाना  चाह्दता  हूं  ।
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 इस  रेल  लाइन  के  आमान  परिवतंन  की  स्वीकृति  वर्षों  पहले  मिली  थी  पर  इस  पर  काम  मात्र

 दो  वर्ष  पूर्व  शुरू  किया  गया  ।  बावजद  इसके  इस  लाइन  के  आमान  परिबतंन  के  लिए  इतना  कम  धन

 भ्ाबंटित  किया  गया  कि  उसे  निर्धारित  समय  के  अन्तगंत  पूरा  करना  मुश्किल  इधर  जो  थोड़ा

 बहुत  काम  हो  भी  रहा  अब  उसे  भी  बन्द  कर  दिया  गया  आमान  परिवतंन  के  लिए  लगभग

 सारा  आवश्यक  सामान  उठाकर  ले  जाया  जा  रहा  है|  रेल  विभाण  के  इस  रुख  से  लगता  है  कि  वह  इस
 आमान  परिवर्तन  के  कार्य  को  समय  से  पूरा  नहीं  होने  देना  ।

 मैंने  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  रेल  मन्त्री  जी  को  लिखा  था  जिसके  जवाब  में  माननीय  मंत्री  झो

 ने  कहा  था  कि  आमान  परिवतंन  का  काम  झुका  नहीं  है  और  न  रोका  पर  इधर  अब  न  केवल

 बहाँ  फा  काम  गोक  दिया  गया  है  बल्कि  सारा  सामान  ही  उठाकर  बहां  से  अन्यन्र  से  लाया  जा  रहा  है  ।

 इससे  बलिया  और  छपरा  के  लोगों  में  बेहद  रोष  व्याप्त  हो  गया  ग्हां  की  जनता  इस

 कारंबाई  को  पक्षपातपूर्ण  एवं  पृर्बाँंचल  के  प्रति  भेदभावपूर्ण  मानती  है  ।

 अतः  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  वह  इस  मामले  को  गम्भीरता  से  ले  और  रेल  विभाग  को

 निर्देश  देने  का  कष्ट  करे  कि  वह  आमान  परिवतंन  के  काम  को  बन्द  न  करे  अन्यथा  वहां  की  जनता  में  इस
 बनत  जैसा  रोष  उसके  गम्भीर  परिणाम  सामने  आ  सकते  हैं

 थ्री  सम्तोष  कुमार  गगबार  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मन्त्री
 जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  कराना  चाहुता  हूं  कि  पिछले  दो  तीन  वर्षों  स ेआल  इण्डिया  ग्रामीण  बैंक
 पर्कस  आर्गेनाइजेशन  के  साथ  बातलाप  करने  के  उपरांत  यह  निश्चित  किया  गया  कि  देश  के  भारतीय
 ग्रामीण  बैंक  की  स्थापना  की  जाएगी  ।  इस  संबंध  में  28  1992  को  रिजवं  बैंक  के  अधिकारियों
 ने  उच्च  स्तरीय  बेंठक  बुलाकर  सहमति  भी  व्यक्त  कर  दी  थी  भौर  यह  अपेक्षा  की  गई  थी  कि
 15  सितम्बर  तक  रिपोर्ट  दे  दी  जाएगी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  अवगत  कराना  घाहूंगा  कि  रसिम्हन  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  भी  ग्रामीण
 क्षेत्र  के  बेंकों  का एक  ऋलग  अस्तित्व  बनाए  रखने  की  सिफाएिश  की  गई

 सरकार  इस  सम्बन्ध  मे  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  की  घोषणा  भी  कर  चुकी  है  ।
 मेरा  आपसे  अनुरोध  यह  ज्ञात  हुआ  भारतीय  ग्रामीण  बंका  ढा  प्रस्ताव  सरकार  को  प्राप्त  हो  चुका
 है  और  सरकार  इसको  स्थापना  में  विलम्ब  कर  रही  मेरा  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  आग्रह  है  कि
 इस  सम्बन्ध  में  तश्काल  घोषभमा  करें  और  देश  में  भारतीय  भ्रामीण  बेंक  की  घोषणा  की  जाए  ।

 ]

 क्षी  कोहोकुसोल  सुरेश  :  उपाध्यक्ष  भारतीय  जनता  पार्डी  के  कुछ  नेताओं  द्वारा

 हाल  ही  में  दिए  गए  वक्‍तब्य  कि  वे  महात्मा  गांधी  को  राष्ट्रपिता  नहीं  से  लाखों  देशभकतों  के  दिलों

 में  दुख  और  रोष  उनके  पार्टी  के  नेताओं  जिनमे  कुछ  केरल  से  इसे  अनेक  बार  ढोहराया  है  ।

 यह  कृतध्नता  की  सीमा  है  कि  कोई  भारतीय  गांधी  जी  के  राष्ट्रपिता  होने  पर  ऊगलो  उठाए  बे  न

 केवल  देशभक्त  भारतीयों  की  भावनाओं  को  आधात  पहुंचा  रहे  हैं  बल्कि  भारत  को  भाजाद  कराने  में

 गांधी  जी  के  योगदान  को  भी  नकार  रहे  हैं  ।
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 मैं  इस  शवसर  पर  क्या  गांधी  जी  राष्ट्रपिता**  हैं  या  यहू्‌  स्पਂ
 हुं  ।  देश  यह  जानना  चाहना  है  ।

 ]

 शो  राम  कापते  :  उपाध्यक्ष  बे  आडवाणी  जी  के  बारे  मे  बोल  रह  हैं  ।  उन्होंने
 माडबाणी  जी  को  नोटिस  नहीं  दिया  है  ।

 एट  करने  का  अनुरोध  करता

 ]

 उन्होंने  आडवाणी  जी  को  नोटिस  नहीं  दिया

 जपाध्यक्ष  महोवय  :  यह  आपत्तिजनक  है  ।  हुम  इसे  हटा  देंगे  |  इसे  हटा  दिया  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदण  :  हमें  सभा  में  ऐसे  विषय  उठान  चाहिए  जिनका  सम्बन्ध  दम  आदमी  से  हो  ।
 मेरा  कहना  यह  है  कि  शुन्य  काल  के  दौरान  कुछ  अन्‍य  महत्वपूर्ण  मुद्दे  होते  आप  सामान्य  समय  के
 दोरान  भी  विभिन्‍न  नियम  और  प्रक्रिया  सम्बन्धी  उपबन्धों  के  तहुत  इस  प्रकार  के  विषय  सकते

 मैं  नहीं  जानता  कि  हम  क्‍यों  इस  अवसर  का  लाभ  उठाना  चाहते

 श्री  लाईता  उम्ब्रे  चल  :  +*ष्ट्रीय  राजमार्ग  सब्या  52  ओर  राष्ट्रीय
 साग  संख्या  37  कई  जगहों  से  टूट-फूट  गए  ये  मा  इस  वर  अप्रेल  मे  बाढ़  के  दोरान  टूट  गये  थे  ओर

 सम्बन्धित  अधिकारियों  के  नोटिस  में  यह  मामला  लाया  गया  था  लेकिन  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया
 गया  इपसे  दिबग  लरूणाचल  प्रदेश  के  लोहित  जिल  और  असम  की  तिनसुकिया  जिल्ल  के  लोगों

 को  बहुत  परेशानियां  हो  रही

 मैं  भूतल  परिवहन  मन्त्री  महोदय  से  खराब  सड़कों  को  ठीक  करने  के  लिए  तथा  जल  संसाधन

 मंत्री  महोदय  को  अगली  मानसून  से  पहले  बाढ़  से  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  तत्काल  कुछ  कदम  उठाने

 का  अनुरोध  करता  हूं  ।  अन्यथा  अगले  मानसून  तक  सम्पूर्ण  भपर  असम  जल  में  डूबा  होगा  ।

 थी  पी०्सी०  यामप्त  हिन्दुरतान  न्यूजप्रिन्ट  लिमिटंड  केरल  की  अखबारी

 कागज  की  फेबटरी  जो  वेलोड  में  काम  कर  रही  यह  बहुत  सुचारू  रूप  से  चल  रही  है  भोर  लाभ

 अजित  कर  रहो  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  मं  इसने  बहुत  अधिक  लाभ  कमाया  है  |

 इस  वर्ष  भी  इसे  अच्छा  फायदा  होने  वाला  है  ।  लेकिन  व.।मग।र  वहां  परेशान  हैं  क्योंकि  प्रेस  मे  यह  खबर

 छपी  है  कि  यह  कंपनी  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  की  तरह  जो  घाटे  में  चल  रही

 है  और  इसे  किसी  गैर-सरकारी  एजेंसी  को  दिया  जाना  यहै  एचय०पी०सी०  को  एकमात्र  सहायक

 इकाई  है|  लेकिन  इसकी  प्रबन्ध  व्यवस्था  अलग  है  ओर  अलग  प्रबन्ध  निदेशक  के  साथ  इसका  स्वतन्त्र

 अस्तित्व  है  ।  मैं  सुझाव  दूंगा  और  प्रार्थना  करूगा  कि  इसे  रिजी  क्षेत्र  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  नीति

 के  आदेश  से  कार्यवादी  बसांत  से  काल  दिया
 Mb.
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 सतत  ननीन-ीीनीणीत  लत  नती---नन  न  े+नन  मनन»  तन  मन-मममम-ाे  nn

 के  विशद्ध  किसी  भी  प्रकार  का  अनिवेश  मेरे  विचार  में  बहुत  खतरनाक  होगा  |  इस  लाभ  अजित  करने

 वाले  सावंजलिक  उद्यम  को  किसी  समव  भी  परेशान  नदी  किया  जाना  चाहिए  ।

 भरी  ध्त्यूंजय  नायक  :  भारत  की  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  के  सामाजिक  आर्थिक
 और  राजनीतिक  जीवन  में  एक  अहम  भूमिका  रही  इसने  अन्तर्राष्ट्रीय  शांति  की  प्राप्ति  के  लिए
 अपना  भारी  दायित्व  निभाने  हेतु  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  है  ।  भारत  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  स्थायी

 सदस्य  और  अध्यक्ष  के  रूप  जिसकी  इसने  दो  बार  अध्यक्षता  को  सुरक्षा  परिषद  को  स्थायी  सदस्य

 बनने  का  योग्य  एवं  बास्तविक  अधिकारी  इस  महान  सभा  को  एकमत  से  इस  सम्बन्ध  में  अपनी

 उचित  मांग  को  उठाने  एवं  पूरा  करने  के  लिए  एक  संकल्प  पारित  करना

 क्री  कपचन्द  पाल  :  कुछ  समय  से  यह  सरकार  व्यवत्थित  एवं  सुनियोजित  ढंग  से

 जनिक  क्षेत्र  को  कमजोर  करने  तथा  उसमें  गड़बड़ी  उत्पन्न  करने  की  ओर  बढ़  रही  अब  कुछ
 समाचारपथेों  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  इन्जीनियरिंग  क्षेत्र  में  अग्रणी  भारत  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  बारे

 में  दुःखद  खबर  आई  का  बहुराष्ट्रीय  कपनी  जी०ई०सी०  आह्सथम  एन०वो ०  द्वारा  अधिग्रहण

 किए  जाने  को  बात  चल  रही  है  ।  यह  अभी  कुछ  समय  पहले  से  ही  चल  रहा  है  ।  एक  बार  उनको

 अतर्न्राष्ट्रीय  मुद्रा  बाजार  से  वाणिज्यिक  रूप  में  उधार  लेने  के  लिए  मजबूर  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  ,
 था  जिसने  उसको  कमजोर  बनाया  |  अततः  अनिवेश  हुआ  और  इससे  कमजोर  पड़ने  की  प्रक्रिया  को  और

 अधिक  बल  मिला  |  अब  सबसे  दुःखद  बात  यह  है  कि  वे  इसे  हस्तारित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और

 इसे  बहुराष्ट्रीय  आल्मथम  एन०्वी०  के  हाथों  बेचने  के  लिए  बातचीत  चल  रही  है|  मानतीय

 मन्त्री  महोदय  यहां  मौजूद  उन्हें  इस  समाचार  का  जवाब  देना  चाहिए  और  इस  बारं  में  स्पष्टीकरण

 देना

 शयो  निमल  काम्ति  रटर्जो  :  मैंने  दो  दिन  के  लिए  नोटिस  दिया  उन्होंने  पेपर

 मिल्सਂ  के  बारे  मे  बताया  है  |  सरकारी  क्षेत्र  क ेसबसे  बढ़  सगठनों  में  से  एक  है  और  देश  में  इसके

 खरीदे  जाने  णी  कहानिया  छपतो  रहती  इसे  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अब  हम  अतर्राष्ट्रीय  संगठनों  के  साथ  प्रतियोगिता  कर  रहे  हैं  और  हम  भपने  देश  के  ही  नहीं  अपितु  बाहर
 से  भी  निविदायें  और  क्रय  आदेश  प्राप्त  कर  रहे  अगर  हम  को  बहुराष्ट्रीय  कम्परलियों  को  दे

 रहे  तो  हमें  पह  सगझ  लेना  चाहिए  कि  हम  अपने  देश  के  सम्पूर्ण  आधथिक  ढाचे  को  बहुराष्ट्रीय  कपतनियों

 के  हवाले  कर  रहे  माननोय  मत्री  ने  बायदा  किया  है  कि  वे  उत्तर  देंगे  ।  वह  यह  आश्वासन  देंगे  कि

 ऐसा  नहीं  होगा  ।  उन्‍हें  सभा  को  जबाब  देने  दीजिए  और  सभा  को  आश्वस्त  करने  दीजिए  कि  यह  नहीं

 होगा  ।  उन्हें  उत्तर  देने  दीजिए  ।  )

 उच्योग  मन्‍ज्ञालय  उद्योग  विभाग  तथा  साबंजनिक  उद्यम  में  राज्य  मस्त्री  पो०

 क े०  :  यह  आरोप  पूर्ण  रूप  से  गलत  है  कि  हम  को  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  देने  जा  रहे

 यह  पृणंतः  गलत  आरोप  है  |  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  काश्वासन  देना  चाहुंगਂ  कि  इस  वक्‍त  हमारे

 पास  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  साथ  इस  प्रकार  की  बातचीत  करन  अथवा  कम्पनी  सौंपन  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 निश्चित  रूप  से  हम  के  द्वितों  का  सबसे  अधिक  ध्यान  हम  देश  के  हितों  का  सबसे
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 नमन  जल  तन  _  _

 अधिक  ध्यान  रखेंगे  ।  निश्चय  ही  हमें  कुछ  निवेशकर्ताओं  द्वारा  निवेश  किए  जाने  की  आवश्यकता

 इसमें  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  लेकिन  यह  आरोप  कि  हम  को  किसी  अन्य  को  सौंपने  जा  रहे
 दम  गलत  है  ।

 क्री  अजय  मुलोपाध्याय  :  समाचार-पन्रों  मे  यह  कहा  गया  है  कि  संयुक्त  राज्य  संघ

 अमरीका  और  यूरोपीयन  समुदाय  ने  भारत  सहित  बुछ  देशों  पर  दबाब  डालने  के  लिए  उदुग्वे  वार्ता
 में

 एक  साथ  कार्य  करने  के  लिए  एक  गोपनीय  समझौता  किया  है  ताकि  वे  उनकी  संयुक्त  मांग  को  स्वीकार

 कर  लें  और  संपुक्त  राज्य  संध  अमरीका  के  बीमा  कम्पनियों  प्रतिभूति  निधियों  के  लिए  अपने

 बाजार  खोल  लेकिन  राष्ट्रीय  हित  का  बहुत  गम्भीर  मुद्दा  वास्तव  में  ऐसी  क्रांति  इस  देश  की

 प्रभुसत्ता  के  हित  मे  नहीं  मैं  सरकार  से  अनुरोध  कहूंगा  कि  वे  तत्वाल  जवाब  दें  और  इस

 उलझन  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  पूरा  मामला  स्पष्ट  करें  ।

 |

 श्रो  हाराधत  राय  :  इस  सदन  में  हमने  बार-बार  रानीगंज  कोयले  की

 खदान  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  व्लिाया  है  वहां  पर  निश्चित  रूप  से  अनसर्टेन  माइनिंग

 हो  रहा  है  इसके  कारण  वहां  पर  खतरा  पंदा  हो  गया  इसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  वहां  पर

 “46  गांव  और  शहर  को  अपने  इलाक  में  कारोबार  छोहकर  आने  के  लिए  नोटिस  दिया  गया

 वहां  पर  करोड़-करोड़  रुपए  की  चोरी  हो  रहा

 म०्प०

 उपाध्यक्ष  दिनांक  रुपए की  को  काजोरा  क्षेत्र  की  मधुसूदनपुर  कोयलरी  में  एक

 दुर्घटना  खान  धंस  जिससे  एक  मजदूर  मर  गया  भर  दो  मजदूर  गभीर  रूप  से  घायल  हो  गए  ।

 इसके  बाद  मधुसूदनपुर  गांव  में  सब  जगद्ट  धसन  शुरू  हो  उसका  नतीजा  यह  हुआ  कि

 सांतलपाड़ा  आदि  जगहों  में  बहुत  से  धरों  मे  क्रेक  आ  गए  और  जमोन  धस  आसपास  के  गांवों  में  भी

 जमीन  धंस्त  गई  भगीपाड़ा  आदि  में  बहुत  से  घरों  में  क्रेक  क्रा  गए  खेती  बोर

 जमीन  भी  धम्त  गई  2  फूट  से  लेकर  40  फुट  तक  धसन  हुई  है  |  मधुसूदन  गांव  के  लोगो  को  वहां  से

 हटाने  के  लिए  शुग्गियां  बनाई  गई  लेकिन  वह्ठां  पर
 अक्सर  पानी  ओर  बिजली  का  कोई  प्रबंध  नहीं

 जिसकी  वजह  से  कोई  भी  वहां  पर  नहीं  गया  है  ओर  सब  उन्ही  छतरनाक  मकानों  मे  रह  रहे  जहां

 पर  कभी  भी  कोई  दुघंटना  हो  सकती  है  |  वहां  के  लोगो  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  वज।ए  सरकार

 उनका  मजाक  उड़ा  रही  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  वे  पश्चिम  बगाल  सरकार  को  पंसा  देने  के  लिए

 तैयार  लेकिन  पश्चिम  बगाल  सरकार  पंसा  लेने  के  लिए  तंथार  नहीं  यह  गलत  बात  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  का  कहना  है  कि  यह  केन्द्र  सरकार  को  जिम्मेदारी  है  ओर  केन्द्र  सरकार  को  यह  जिम्मेदारी

 लेनी  चाहिए  ।  हमारे  यहां  रोज  मोतें  हो  रही  हैं  और  लोगों  की  जान  खतरे  मे  केम्द्रीय  सरकार  कुछ

 नहीं  कर  रही  है  |  बदि  भारत  सरकार  उचित  प्रबंध  नहीं  करेगी  तो  कोयला  खदानों  का  काम  बन्द  हो

 इसी  तरह  से  वहां  पर  सेंड  स्टोइग  के  ताम  पर  करोड़ों  रुपए  को  द्वेराफरी  हो  रही  लेकिन

 काम  नहीं  किया  जा  रहा  जिसकी  वजह  से  यह  घसन  होता  है  ओर  दुघंटनाएं  होती  हैं  ।
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 इन  सारी  चीजों  की  ओर  सरकार  छपान  दे  और  दोषियों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करे  ।  )

 ]

 उपाध्य भर महोदय  :  यहू  कार्यवाही  वृतांत  में  शामित  नहीं  होगा

 थी  कृष्णदत्त  पुल्तानपुरी  उपाध्यक्ष  मैं  हिमाचल  प्रदेश  के  किसानों  क॑

 गंभीर  समस्या  की  ओर  सरकार  का  पान  आकर्षित  करना  चाहता  उपाध्यक्ष  हिमाचल
 प्रदेश  में  सेव  का  समर्थंत  मूल्य  तो  पहले  से  ही  समाप्त  कर  दिया  गया  है  और  आज  आलू  की  फसल
 भी  सड़कों  पर  पड़ी  हुई  उसकी  कोई  खरोदने  वाला  नहीं  मेरे  क्षेत्र  में  रोहड़
 भादि  में  किसान  आल  का  बीज  पैदा  करते  लेकिन  यहां  के  किसानों  की  फसल  सड़कों  पर  पड़ी  हुई
 है  |  किसानों  ने  हजारों  करोड़  रुपया  फसल  को  उगाने  में  और  सड़क  तक  लाने  में  खझब  किया  लेकिन

 भाज  किसी  भी  भाव  पर  आलू  नहीं  उठाया  जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  आल  और  अदरक  पैदा  करने

 वाले  किसानों  को  यदि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  समर्थन  मूल्य  नहीं  दे  सकती  तो  केन्द्र  सरकार  को  समर्थन

 मूल्य  देना  ताकि  किसान  अपनी  क्षति-पूति  कर  अन्यथा  किसान  अपनी  उदर-पूर्ति  भी  नहीं
 कर  पाएंगे  ।  सरकार  जल्दी  से  जल्दी  इस  ओर  ध्यान  दे  और  शीघ्र  निर्णय  ताकि  किसानों  को

 समस्याओं  का  समाधान  हो  सके  ।

 हो  लक्ष्मीतारायण  मणि  जिपाठी  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन
 का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  कृषकों  की  समस्याओं  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  उत्तर  प्रदेश  में

 घीनी  मिलों  के  लाइसेंस  भारत  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  हुए  जिसके  कारण  वहां  क  किसानों  के  पूरे
 गम्ने  की  पिराई  नहीं  हो  पाती  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उत्तर  प्रदेश  मे  17  चीनी  मिलों  के  लिए  लाइसेंस
 देने  का  आश्वासन  दिया  लेकिन  अभो  तक  इस  बारे  में  निणंय  नही  लिया  गया

 हमारे  जनपद  बहराइच  में  चिल्वरिया  में  एक  क्सिान  सहकारी  खीनी  मिल  के  नामसे

 सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  मिल  लगाए  जाने  का  आज्ञा-पत्र  भारत  सरकार से  प्राप्त  हुआ  था|  चीनी  मिल

 लगाए  जाने  हेतु  भूमि  आदि  क्रय  कर  ली  गई  थी  |  धनाभाव  के  कारण  उक्त  मिल  को  सरकार ने  प्राइवेट

 सेक्टर  में  लगाए  जाने  का  निश्चय  कर  उसे  प्राइवेट  सेक्टर  में  दे  उक्त  मिल  के  सबंध  में  अब

 प्राइवेट  सेक्टर  का  आज्ञा  पत्र  संबश्री  प्रकरण  भारत  सरकार  में  काफी  समय  से  विचारधीन  है  ।

 आज्ञा  पत्र  न  मिल  पाते  के  कारण  मिल  की  स्थापना  निर्माण  कार्य  रुका  पड़ा  जनपद

 बहराइच  के  कृषक  अधिकतर  गल्‍ने  की  ही  खेती  करते  हैं  ।  उनके  समक्ष  अपनी  उपज  के  गन्ने  की  पेराई  की

 जटिल  कठिनाइयां  हैं  ।  कृषकों  का  गन्ना  खेतों  में  सूख  जाता  है  या  अपनी  मेहनत  की  उपज  को  सस्ते  मूल्य
 पर  प्राइवेट  क्रशर  पर  देने  को  विवश  होना  पड़ता  है  ।

 pe

 वृत्तांत  में सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 मैं  भारत  सरकार  से  गंभीरतापृवक  मांग  करता  हूं  कि  विचाराधीन  किसास  सहकारी  चीनी

 मिल  चिल्दरिया  बहराइच  के  निर्माण  हेतु  अविनंव  आज्ञा  पत्र  जारी  करता  सुनिश्चित

 इसके  माथ-साथ  मैं  यह  भी  निवेदन  कछगा  कि  प्रधान  मत्री  जो  द्वारा  |  7  चीनी  मिलों  को  आज्ञा

 पत्र  दिए  जाने  के  लिए  जो  आश्वासन  दिया  गया  उसके  बारे  में  भी  शोौघ्न  निर्णय  लेने  का  कष्ट

 |

 ही  सेयद  शाहाबदहीन  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि

 आपने  मुझे  रोसनिया  हग्जेगोवीना  के  सग्बन्ध  में  सभा  को  रूयाति  से  अधगत  करवाने  की  अनुमति  दी

 जो  कि  पिछले  छः  महीनों  से  समाचारों  में  लेबिन  यह  त्रासदी  अब  एक  अभूतपूर्व  स्तर  पर  पहुंच
 गई

 पश्चिम  के  प्रचार  माध्यमों  ने  यह  कहा  है  कि जब  तक  खाद्य  दबाओं  और  अन्य

 श्यक  वस्तुओं  की  कमी  को  सर्दी  के  मौसम  में  झेल  रह  लोगों  के  लिए--अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  कोई

 तत्काल  तथा  प्रभावशाली  कायंबाही  नहीं  की  गई  तो  लोग  गृह  युद्ध  में  अपनी  जान  गया  बेठ  है  ओर

 10  लाख  और  लोग  अपनी  जान  गया  यह  इस  शताब्दी  की  त्रासदी  अब

 अन्तर्राष्ट्रीय  ममुदाय  की  चुप्पी  हैरान  करने  वाली  है  ।  यहां  गृह  युद्ध  की  स्थिति  एक  पड़ोसी  देश  ते

 बोसनिया-हरजेगोवीना  के  गणराज्य  पर  परोक्ष  रूप  से  हमला  कर  उनके  वुछ  भागों  पर  कब्जा  कर

 लिया  है  और  उस  क्षेत्र  में  बह  देश  विद्रोही  तत्वों  को  पूरा  समथंन  दे  रहा  है  |  यह्‌  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय
 का  कत्तंव्य  है  कि  वह  बोसनिया-हरजेगोबीना  की  प्रभुसत्ता  तथा  क्षेत्रीय  मखड़ता  की  रक्षा  करे  ओर

 यह  ध्यान  में  रखते  कि  भारत  ने  सुरज्षा  परिषद  की  अध्यक्षता  का  कार्यभार  संभाला  है  और  इसलिए  हमारे
 कंधों  पर  एक  बहुत  बड़ी  जिम्मेवारी  है  ।  मैं  भारत  सरकार  से  अपील  करता  हू  किवे  यह  देखने  के

 लिए  अपनी  जिम्मेबारी  निभायें  कि  सबिया  गणराज्य  को  सजा  देने  के  लिए  और  केवल

 हरजेगोवीना  की  क्षेत्रीय  अखडता  ओर  प्रभुसत्ता  की  रक्षा  के  लिए  बल्कि  बोंसनिया-हरजेंगोबीना  लोगो

 को  तत्काल  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  सख्त  कायंबाही  की  गई  है  ।

 उपाध्यक्ष  भहोवय  :  श्री  देवगौड़ा  नियम  यह  है  कि  जो  लोग  कार्यालय  भाते  हैं  और  नोटिस

 देते  उनक  नामों  को  यहां  सूबी  बना  ली  जाती  मैंने  उन  सभी  व्यक्तियों  के  नाम  यहां  लिए

 क्री  एच  ०डो०  देवगोड़ा  :  में  अध्यक्षपीठ  के  साथ  लड़ना  नहीं  चाहुता  ।  मै  शुक्रवार
 की  सुबह  माननीय  अध्यक्ष  जी  के  पास  गधा  था  ओर  मैंने  उनसे  अनुरोध  किया  था  कि  मैंने  ध्यावाकषंण
 प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है  ओर  वह  बेलट  में  नहीं  आया  है  और  मैने  दोबारा  नियम  377  के  अन्तगंत

 नोटिप्त  दिया  है  भोर  वह  भी  बेलट  में  नहीं  आया  है  |  मैं  यहां  अपने  लोगों  क  लिए  केवल  छोटा  रु  काय॑

 करने  आया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यद्र  सच  सामान्यतः  शून्यकाल  एक  बजे  समाप्त  होना  चाहिए  ।

 क्री  एच०डो०  देवगोड़ा  :  मैं  अध्यक्ष  महोदय  के  पास  शुक्रवार  को  रया
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 उपाध्यक्ष  महीदय  :  आपका  मुद्दा  क्या  कुछ  भी  है  हम  समय  दे  रहे  हैं  ।

 हो  एच  ०डो०  देवगोडा  :  भाप  स्वयं  इस  मायने  के  आरे  ये  जानते  अनावश्यक  हुप  से  सभा
 समय  बर्धाद  करने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 कर्नाटक  के  पांच  जिलों  और  शिमागो  में  विर्जीनिया  तम्बाकू
 उत्पादक  बहुत  कठिनाइयों  का  सामता  कर  रहे  उन्होंने  लगभग  30  मिलियन  किलोग्राम  तस्वाकू  का

 उत्पादन  किया  है  और  कर्नाटक  के  लिए  अधिकतम  सीमा  20  मिलियन  किलोग्राम  उसी  सप्राव  प्रर

 आन्ध्र  प्रदेश  के  लिए  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  130  मिलियन  किलोग्राम  है  ।

 पिछले  बं  लगभग  50  अधिकृत  खरीददारों  ने  नोलामी  में  हिस्सा  लिया  था  और  उत्पादकों

 को  42  5०  आति  किलोग्राम  कीमत  मिली  थी  क्षोर  इस  बब्च  दो  महीते  के  अ्रलम्ब  के  पशच्तात  भी

 पांच  छरीदार  ही  नीलामी  मे  हिस्सा  लने  आए  ।  पिछले  रूस  तथा  ब्राजील  मुब्य  धरीदार  थे  ।  कुछ
 राजनीतिक  घटनाओ  के  कारण  वे  तम्बाकू  खरीदने  की  रुयाति  में  नहीं  जब  तक  कि  कुछ  ऋण

 सुविधाएं  फ्रदान  नहीं  की  जाती  ।  इस  ध्याति  का  लाभ  उठाकर  तम्बाकू  बो्ड  के  निम्न  स्तर  के  कमंचारियों
 की  मिलीक्षयत  से  कुछ  गुप्त  कार्यवाही  जल  रही  नीलापी  बाड़  से  बाहर  खरीधार  16  oe  से  20  ₹०

 को  दर  पर  तम्ब।क्‌  ख्वरोद  रहे  है  जिससे  उत्पादकों  की  बत्यादन  को  50  प्रतिशत  वास्तविक  लागत  भी

 पूरी  नहीं  होती  है  ।

 श्री  कुरियन  जी  यहां  मैंने  उन्हें  पथ  लिखा  था  ओर  उन्होंने  मेरे  पत्र  का  जवाब  भी  दिया

 लेकिन  दुर्भाग्यवश  कुछ  भी  नहीं  हो  रहा  इससे  बघने  के  लिए  तम्बाकू  बोड़  को  बाजार

 स्पर्डा  में  शामिल  होना  चाहिए  |  इसके  लिए  तम्बाकू  बोड  को  भारत  सरकार  द्वारा  कम  से  कम  50

 करोड़  र०  का  ऋण  दिया  जाना  चाहिए  ।  दूसरे  जेक  गारत्टो  पर  कमर से  कस  50  करोड़  र०  का  ऋण

 अधिकृत  खरीदारों  को  भी  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  नीलामी  में  शामिल  हो  सके  ।

 कपास  उत्पादकों  के  संबंध  आप  जानते  हैं  कि आग  लग  गई  थी  ओर  आपका  द्रल्न  भी  वहाँ
 गया  था  |  मैं  इस  संबंध  में  एक  अथवा  दो  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहुता  पिछले  कपात्त की
 उत्म  किस्म  को  1700  ₹०  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर  बेवा  गया  इस  वही  कपास  1000

 श०  प्रति  किलोग्राम  को  दर  से  भी  नही  बेची  जा  सकी  ।  व्यापारी  10  प्रतिशत  से  ८0  प्रतिशत  तक  का

 कमीशन  लेकर  स्थिति  का  लाभ  उठा  रहे  हैं  और  कुछ  मामलों  में  उत्पादक  मजबूरन  बिक्रो  कर  रहे  है
 और  वे  बिक्री  मूल्य  का  10  प्रतिशत  ही  प्राप्त  कर  रहे  है  ओर  बिक्री  मुल्य  का  90  प्रतिशत  कपड़ा  मिलो

 द्वारा  व्यापारियों  को  राशि  अदा  किए  जाने  के  बाद  मिलता  कस  से  कम  दस  लाख  कप।स  की

 बिना  किसी  विलम्ब  के  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  देश  की  कपड़ा  मिलोंद्वारा

 आस्तरिक  खपत  की  तुलना  में  उत्पादन  45  लाख  गांठों  से  अधिक

 भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  कम  से  कम  दस  लाश  कपान्न  को  गांठ  श्वरीद्ो  जानी  चाहिए
 लाकि  कपास  के  उत्पादकों  को  इस  दुःखदायी  स्थिति

 स ेबचाया  जा  वे  केबल  मूक  दर्शक  हैं  और

 थे  कुछ  नहीं  कर  रहे  हालांकि  को८्टूर  में
 एक  बड़ा  बाजार  भी  कृषकों  द्वारा  एक  आन्दोलन  किया

 पा  था  जिसमें  ऋर्तादक  के  क्रोटदूर  जिल्ले  में  पुलिम्त  क्रो  पोती  से  दो  जानें  अक्बी  यई  शी  ।  कर्नाटक  में

 अभी  भी  तनावपूर्ण  वात्तावरण  बनी  हूई  है  ।
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 मन्त्री  द्वारा  बबतव्य  30  1992

 मेरी  मांग  यह  है  कि  कपास  तथा  तम्बाकू  उत्पादकों  को  बचाने  के  लिए  भारत  सरकार

 को  शीघ्र  कदम  उठाने  चाहिए  ।  मेरा  उनसे  अनुरोध  है  कि  वे  कपास  के  निर्यात  की  अनुमति  दें  और

 कृषकों  को  धन  उपलब्ध  करवाए  ।  धन्यवाद  महोदय  -।

 अननन्‍--मक  ननन-त-3न  मनन्‍कमकका  वननाम

 13.10}  डे  झण०प०

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिश्वित  संदेश  की  सूचना
 सभा  को  देनी  है  :--

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  WL  के  उपबम्धों  के

 अनुसरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  26  1992  को  हुई  अपनी  बंठक  में  पारित  दक्षिण

 एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  कन्वेशन  1992  की  एक  प्रति

 संलग्त  करने  का  निदेश  हुआ

 ]

 दर्किण  एशियाई  क्षेत्रोय  सहयोग  संगठन

 कम्वेंशन  1992

 महासचिव  :  मैं  26  1992  को  राज्य  सभा  द्वारा  प्रारित  वक्षिण  एशियाई
 क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  कर्वेंशन  विधेयक  1992,  सभा  पठल  पर  रखता  हूं  ।

 1.11  मन्प०

 )

 मंत्री  हरा  वक्तव्य

 कला  प्रदर्शन  के  क्षेत्र  मे ंकायरत  कलाकारों  एवं  स्वेच्छिक  अभिकरणों  की  दी

 जा  रहो  सहायता  में  बढ

 सानव  संसाधन  विंकास  संत्रालय  विभाग  तंथा  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 :  मैं  श्री  अजु'त  सिंह  की  ओर  से  निम्नलिखित  वक्तव्य  देशी  हूं  *
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 9  1914
 ;  संघ  और  आनुषगिक  ओद्योगिक  उपक्रमों  को  बिलम्बित

 सघंदाय  पर  ब्याज  विधेयक

 संस्कृति  विभाग  द्वारा  संचालित  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगंत  दिए  जा  रहे  छात्रवृत्ति  एवं

 शिक्षावृत्ति  पुरस्कारों  की  राशि  को  बढ़ाने  के  संबंध  में  माननीय  सदस्यों  और  कलाकार  समुदाय  से  अनुरोध
 एवं  सुझाव  प्राप्त  होते  रहे  यह  भी  महसूस  किया  गया  है  कि  अप्ावग्रस्त  परिस्थितियों  में  रह
 रहे  कलाकारों  को  प्रदान  की  जा  रही  सहायता  बढ़ाए  जाने  की  जरूरत  इसके  अतिरिक्त  स्वेच्छिक

 एजेंसियों  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  श्रदशंन-कलाओं  के  क्षेत्र  में  दिए
 जा  रहे  भनुदानों  को  और  अधिक  उदार  बनाया  जाए  ।

 इस  मामले  पर  सरकार  ध्यान  देती  रही  है.और  मुझे  यह  धोषणा  करते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है
 कि  विभिन्‍न  पुरस्कारों  की  राशि  बढ़ा  दी  गई  प्रद्शन-कलाओं  के  क्षेत्र  में  स्वेज्छिक  एजेंसियों  को

 दिए  जाने  वाले  अनुदानों  की  राशि  को  भी  बढ़ा  दिया  गया

 इयोरे  निम्नानुसार  :

 कनिष्ठ  वरिष्ठ  शिक्षावृत्ति  तथा  अवकाशप्राप्त  शिक्षावृत्ति  की  राशि

 900/-  1800/-  रपये  और  3000/-  रुपये  प्रतिमाह  से  बढ़ाकर  क्रमशः  ]  000/-
 1500/-  3000/-  रुपये  ओर  $000/-  रुपये  प्रतिमाह  कर  दी  गई  अवकाश  प्राप्त

 शिक्षावत्ति  प्राप्तकर्ता  के  मामले  उन्हें  10000,-  रुपये  प्रतिवर्ष  का  आकस्मिक  अनुदान  भी
 दिया  5

 ;  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  गुरू  एवं  कलाकारों  के  बेतन  अनुदान  को

 1500/-  रुपये  भ्लोर  750/-  रपये  प्रतिसाह  से  बढ़ाकर  2000/-  रुपये  और  1500/-  रपये  प्रति
 माह  कर  दिया  गया  इत्यादि  के

 निर्माण
 में  स्व  च्छिक  एजेंसियों  को  दी  जाने  वाली  सहायता

 25,000/-  रुपये  अथवा  40,000/-  रुपये  प्रति  रचना  से  बढ़ाकर  50,000/-  रुपये
 प्रति  रचना  कर  दी  गई

 1.114  म०  १०

 ]

 लघु  और  आनुधंमिक  ओद्योगिक  उपक्षम्तों  को  विलंबित
 सदाय  पर  ब्याज  विधेधक*

 उच्चोग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  प्रमोण  उद्योग  में  राज्य  मंत्री
 जे०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि लघु  और  आनृषगिक  औद्योगिक  उपन्रमों  को  बिलम्बित  संदायों
 पर  ब्याज  के  संदाय  का  उपबंध  करने  और  उसे  विनियमित  करने  और  उससे  ससकत  या  उसके  आनुषंगिक
 विषयों  का  उपबंध  करने  बाले  विश्वेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 हज  a ——  ज-+-++

 कंदिनांक  30-11-92  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  दण्ड  3  में  प्रकाशित  ।
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 नेशतल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  नेशनल  हाइड्रोइलंक्ट्रिकल  30  1992

 पावर  कारंपौरेशन  और  नार्थ-ईस्ट  इलेंक्ट्रिंक  पावर
 कारपोरेशन  लिमिटेड  श्वित  पारेषण  प्रणालिंयाँ  का
 अजैन  और  विधेयक

 नल

 और  आतनुषगिक  भौद्योगिक  उपक्ररमों  को  विलंब्त  सदायो  पर  ब्याज  के  सदाय  का

 उपबंध  करने  और  उसे  विनियमित  करने  और  उससे  संसक्त  या  उसके  आनुषगिक  विषयों  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  कैरने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकल  ।

 प्रो०  पी०  थे०  क्ुरियत  :  **  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता

 1.12  भ०  प०

 ]

 लघु  ओर  आनुषंगिक  औद्योगिक  कफक्रमों  को  विलम्बित  संदाय

 पर  ब्याज  अध्यावेश  द्वारा  तुरंत  विधान  बनाए  भाने  के

 कारणों  को  बताने  बलि  एक  व्याहंपत्मके

 बिनरण

 डच्योग  भन्‍त्रालय  तथा  कृषि  एवं  प्रामीष  उचोग  में  राज्य  मस्त्री  पी०  जै०

 :  मैं  लघु  और  आनुषंगिक  औद्योगिक  उपक्रमों की  विलम्बित  संदाय  पंर  ब्याज  1992

 द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  बताने  बला  एक  व्यादंयात्मक  विवरण  तथा

 मंग्रेजी  सभा  पंटल  पर  रखता

 1.13  भ०  प०

 ]

 नेशनल  धमंल  पायर  कारपोरेशन  मेशनल  हाइडोइलेक्ट्रिकल
 पावर  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  नार्थ-ईल्‍ट  इलेक्ट्रिक  पाजर

 कारपोरेशन  लिमिटेड  शक्ति  पारेषण

 प्रणालियीं  का  अर्जन  और  अंतर्रण )
 विधेयक  *

 विद्युत  मंत्रालय  के  राज्य  मरत्री  कल्पनाथ  :  में  प्रस्ताव  करता
 है  कि

 भारत  के  विभिन

 अभराष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर.स्थापित  ।

 अ#दितांक  30-11-92  के  भारत  के  राजफत्र  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 9  1914  दिहली  विकास  विधेयक

 क्षेत्रों  के  भीतर  और  उनके  आर-पार  अधिक  दक्ष  ओर  मितब्ययी  भाधार  पर  विद्युत  शंक्ति

 परेषण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  विद्युत  शक्ति  ग्रिड  का  विकल्प  करने  की  दृष्टि  से  तोन  कपलियों

 के  विद्युत  शत  संचारण  तंत्र  के और  भारत  के  विशिन्न  भागो  में  स्थित  विद्युत  शक्ति  पारेषण  प्रणाली

 में  उन  कंपनियों  के  हक  और  द्वितों  के  लोक  छ्लित  में  भजन  भोर  अन्तरण  के  लिए  तथा  उनसे

 सम्बन्धित  और  उनके  आनु्षंगिक  बातों  के  लिए  उपरद्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  भारत  के  बिंभिनन  क्षेत्रों  के  भीतर  और  उनके  आर-पार

 अधिक  दक्ष  और  भितव्ययी  आधार  पर  विद्युत  शबित  पारेषण  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 राष्ट्रीय  विद्युत  शक्तित  प्रिड  का  विकल्प  करने  की  दुष्टि  से  तीन  कम्पनियों  के  विद्युत  शक्षित  संचारण  तंत्र

 के  ओर  भारत  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  विश्युत  शक्ति  पारेषण  प्रणाली  में  उन  कम्पनियों  के

 हक  ओर  हितों  के  लोक  हित  में  अअंन  और  अन्तरण  के  लिए  तथा  उनसे  सम्बन्धित  और  उनके  आतुषधिक
 बातों  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थो  कल्पनाय  राय  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 1.13}  33  Wo  प०

 |

 दिल्‍लो  विकास  )  विधेयक*

 शहरी  बिकास  मंत्री  शोला  :  मैं  प्रध्वाव  करती  हूं  कि  दिल्‍ली  विकास
 1957  में  और  संशोधन  करने  वाले  विध्लेयक  को  पुरःस्‍्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  यह  है  कि  दिशली  विकास  1957  में  और  संशोधन  करते

 बाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  !

 झौमती  शोला  कौल  :  मैं  विधेयक  पुर  स्थाप्रित  करती  हूँ  ।

 eat  mean,  अकाकक

 दिनाक  30-11-92  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 आओद्योगिक  वित्त  निगम  का  अन्तरण  और  अध्यादेश  30  1992

 1.14  स०  १०

 दिल्‍लो  विकास  अध्यादेश  द्वारा  तुरन्त  विधान

 बनाए  जाने  के  कारणों  को  बताने  वाला  एक
 व्याल्यात्मक  विवरण

 शहरों  विकास  मंत्री  शीला  :  मैं  दिल्‍लो  विकास  1992

 द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 1.15  भ०  प०

 ]

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक*

 ध्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एच०  आर०  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  में  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  में  और  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताध  स्वीकृत  हुआ  ।

 झो  एच०  भार०  भारहाण  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूँ  |

 1.15}  ण०  प०

 ]

 आद्योगिक  वित्त  लिर्गंम  का  अन्तरण  और

 अध्यावेश*

 दिश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय
 NOS

 +दितांक  के  भारत  के  राजपत्र  अस/ध्वारण  भाग  2,  छण्ड  2  में  प्रकाशित  !
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 9  1914  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 औद्योगिक  वित्त  निगम  उपक्रम  का  कम्पनी  1956  56  के  अधीन  कम्पनी  के  रूप  में  बताई  और

 रजिस्ट्रीकृत  की  जाने  वाली  कम्पनी  में  अन्तरण  और  निहित  होने  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके

 आनुषंगिक  विषयों  का  और  ओद्योगिक  वित्त  निगम  1948  का  निरसन  भी  करने  का  उपबध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  भारतीय  भ्ौद्योगिक  विश  निगम  उपक्षम  का  कम्पनी

 1956  के  अधोन  कम्पनी  के  रूप  में  बनाई  और  रजिस्हीकृत  को  जाने  वाली  कम्पनी  में  अम्तरण
 और  निहित  होने  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  आनुषगिक  विषयों  का  और  ओद्योगिक  वित्त  निगम

 1948  का  निरसन  भी  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्‍्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थी  दलबोर  सिह  .  मैं  विधेयक**  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 1.16  म०  १०

 ओद्योगिक  वित्त  निगम  का  अन्तरण  और  अध्यादेश

 द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  अताने  बाला

 एक  व्याखयात्मक  विवरण

 विस  मम्त्रालय  में  राज्य  भग्त्रो  इलबोर  :  मैं  ओद्योगिक  वित्त  सिगम  का

 अंस्तरण  और  1992  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  बताने  बाला

 एक  व्याक््यात्मफ  विवरण  तथा  अंप्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 1.17  मर  १०

 ]

 सप्ता  पटेल  पर  रखे  गए  पते

 भारतीय  तार  1961  के  अधोन  अधिसूचना

 धंचार  मंत्रालय  के  राक्ष्य  भत्री  राजेश  मैं  भारतीय  तार  1961  की

 घोरा  7  के  अन्तगंत  जारी  अधिसूचना  संकंया  सा०का०लि०  जो  19  1992  के  भारत

 कै  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  श्रति  तथा  अंग्रेजी  जिसमें  10  1992
 ie  अत  a

 अडराष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।
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 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  अधिसूचना  खंडया  सा०का०नि०  का  शुद्धि-पत्र  अंग्रेजी

 संस्क  दिया  गया  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 में  इसो  देकिए  शश्मा  एज०  टो०  2788/92]

 1.173  मणत  प०

 अमृवरद ]

 नियम  377  के  अधोन  सामले

 राऊरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  अधीन  शाऊरश्केला  स्थित  बिरता  मंदान  को

 बिरसामुंडा  प्रतिमा  समिति  को  हस्तान्तरण  किए  जाते  की  आवश्यक्षता

 कुमारो  फ़िडा  तोपनो  :  मैं  आदिवासी  पट्टी  में  तीब्रगति  से  मौद्योगिकीकरण  के  कारण

 आदिवासियों  की  काफी  पुरानी  संस्कृति  के  भविष्य  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहती  हू  ।

 ओऔद्योगिकीकरण  के  कारण  जनजातीय  क्षेत्र  में  रोजगार  हेतु  गैर-जनजातीय  लोगों  के  आने  की  वर्जह  से

 संकड़ों  जनजातीय  परिवार  विस्थापित्न  हो  गए  हैं  इसके  आदिवासी  संस्कृति  की  सुरक्षा  को  खतरा

 उत्पन्न  उद्योगों  और  राज्य  सरकार  दोनों  ने  जनजातीय  संस्कृति  के  सवंद्धन  और  सरक्षण  में  कोई  विशेष

 रुचि  नहीं  दिखाई  है  ।
 '

 राऊरकेला  स्थित  स्टेटयू  कमेटी  जोकि  जनजातीय  क्षेत्र  का  अग्रणी  सांस्कृतिक

 संगठन  विगत  दस  वर्षों  से  राऊंरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  स्वाभित्वाधीन  मंदानਂ  में  बिरसामुंडा
 अनजातीय  म[स्कृतिक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  |  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  ने  1991

 में  यह  निर्णय  लिया  था  कि  राज्य  सरकार  से  अनुमोदन  प्राप्त  होने  पर  ही  बहू  9.6  एकड़

 मैदातਂ  को  इस  कमेटी  को  सौंपेगा  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनू रोध  करती  हूं  कि  बिरसामुंडा  स्टेट्यू  कमेटी  को  मेदानਂ  अन्श्ररित

 किये  जाने  के  मामले  में  बह  सीधे  निर्णय  ले  ।

 मराठवाड़ा  विकास  सड़ल  का  शो  त्र  गठन  किए  जाने  को  आवश्यकता

 श्रोमतो  केसर  बाई  सोना  जो  क्षीरसागर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  महाराष्ट्र  राज्य

 विकाप्त  का  समतोल  रक्षने  के  लिए  मराठ्याड़ा  किकास  रुंडल  वढित  करने  की  भावश्यकता  है  । धिकास  की

 दृष्टि  से  मराऊवाड़ा  पिछड़ा  धिभाग  है  ।  सिंचाई  के  कम  ख्नतत हैं  ।  राष्ट्रीस  महामा्ग  की  कमतरता  ।  रेल

 लाईन  का  अभाव  है  । इसलिए  यह  विभावय  का  विकास  होने  के  लिए  जबग  ते  वेघासिक  विकास  मंडल

 जल्द  गठित  होना  भाहिए  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इत  सम्बन्ध  में  विधि  मंडल  में  ठराव  स्वीक्षत  करके
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 यह  विकास  मंडल  को  मान्यता  तथा  केर्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  मराठबाड़ा  बिकास

 मंढल  जल्द  जाए  ।

 ]

 चथ्ोनी  उद्योगों  को  स्थापना  करमे  के  लिए  भांध-प्रदेश  को  अधिक  से

 अधिक  लाइसेंस  विए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  आर०  सुरेख  रेडडो  वतंमान  में  आंध्र  प्रदेश  में  केवल  33  चीनी  मिले

 जिनकी  देनिक  गन्‍्नापेराई-क्षमता  56,650  मीट्रिन-टन  हालांकि  राज्य  में  चीनी  उद्योग  के

 विकास  की  असीम  संभावनायें  फिर  भी  प्रगति  काफी  धीमी  रही  राज्य  में  भूमिगत  पानी  सुविधाओं
 फी  बहुतायता  सहित  अच्छी  सिचाई  सम्भावनायें  भारत  सरकार  की  उदार  नीति  के  कारण  राज्य  में

 उद्यमियों  ने  सम्भावित  क्षेत्रों  में  नई  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  प्रति  अच्छी  रुचि  दर्शाई  है  ।  विगत

 वर्षों  में  इस  राज्य  के  लिए  पर्याप्त  आशय-पत्रों  को  मंजरी  नहीं  मिल  पाई  है  ।

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  राज्य  से  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  के  पक्ष  में
 विचार  करें  लथा  आंध्र-प्रदेश  में  हो  रही  ध्यापक  पैमाने  पर  गन्ने  की  खेती  तथा  उसके  और
 भ्रधिक  होने  की  सम्भावनाओं  को  देखते  हुए  झधिकाधिक  संख्या  में  लाइसेंस  को  मंजूरी  प्रदान
 करें  ।

 मुझे  उम्मीद  है  कि  केन्द्र  सरकारर  इस  बारे  में  आवश्यक  कारंबाई  करेगी  ।

 गुजरात  के  ताडियाड  में  एक  और  पासपोर्ड  क्षेत्रोय  कार्यालय  शोले

 जाने  को  आवश्यकता

 डा०  खुशोरास  डंंग  रोसल  लेस्वाणी  गुजरात  के  अहमदाबाद  शहर  प्रें  स्थित

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  गुजरात  का  एकमात्र  कार्यालय  इस  कार्यालय  में  प्रति  ब्दं  लगभग  एक
 लाख  पाप्तपो्ट  देतु  आवेदन-पत्र  प्राप्त  होते  इस  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय,में  [980  नियमावली  के

 अनुरूप  ही  कमंचारी  अभी  तफ  जिसके  परिणामस्वरूप  पासपोर्ट  सम्बन्धी  आवेदन-पत्रों  पर

 समुचित  कार्यवाई  नहीं  होने  के कारण  लगभग  तोस  हजार  आवेदन-पत्र  अ्रभी  भी  लम्बित  पड़े  हैं  और  इस

 कारण  आवेदकों  को  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  आमतौर  एक  पासपोर्ट  जारी

 करने  में  तीन  माह  से  अधिक  का  समय  है  ।  अतः  इस  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  को  दो  कार्यालयों

 में  विभाजित  किये-जाने:का  यह  उचित  समय  चंकि  60  प्रतिशत  से  भी  अधिक  आवेदन

 जड़ोदरा  तथा  दक्षिण  गुजरात  के  अन्य  जिलों  से  क्षेत्रीय  पासपोर्ड  का  दूसरा  कार्यालय  नाडियाड

 &  में  स्थापित  करना  उचित  होगा  ।

 अतः  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  मुद्दे  पर  गम्भीरतापूवंक  विचार  करे  ।
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 ]

 सावजमिक  वितरण  प्रणालो  के  अन्तर्गत  उत्तर-प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  को

 खादान्नों  के  पहुंचाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को

 सहायता  दिए  जाने  को  आवश्यकता

 मेजर  जनरल  भुषन  खग्ह  खण्डरो  (  :  उपाध्यक्ष  सावंजनिक  वितरण

 व्यवस्था  के  अन्तगंत  भारतीय  खाद्य  निगम  प्रदेश  के  समस्त  पबंतोय  जनपदों  के  लिए  खाद्यान्न  की  आपूर्ति
 अपने  रेल  शीर्ष  स्थित  गोदामों  से  करता  है  गोदाम  हंस  समय  काशीपुर

 देहरादून  तथा  कोदद्वार  में  स्थित  राज्य  का  खाद्य  विभाग  इन  बेस  गोदामों  से

 खाद्यान्न  की  उठान  करके  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  आंतरिक  गोदामों  तक  पहुंचाता  यहां  से  उचित  दर  की

 दुकानों  तक  खाद्यान्त  की  ढुलान  की  व्यवस्था  स्वय  दुकानदार  करते  आंतरिक  गोदामों  से  उचित  दर

 की  दुकानों  तक  सम्पूर्ण  परिवहन  व्यय  उपभोक्ता  हो  करते  बेस  गोदाम  से  भांतरिक  गोदाम  तक  का

 परिवहन  व्यय  राज्य  सरकार  सब्सिडी  के  रूप  मे  वहुन  करती  है  ।  इस  प्रकार  पव॑तीय  क्षेत्र  मे  जो  स्थान
 बेस  गोदामों  गोदामों  से  जितनी  ही  दूर  हैं  वहां  उयभोक्‍ताओ  को  उतने  द्वी  महगे  दर  पर  खाद्यान्न

 सुलभ  हो  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पहाड़ी  जिलों  का  कुल  क्षेत्रफल  51,115  वर्ग  किलोमीटर  है  एवं  जनसंख्या

 लगभग  साठ  लाख  जो  अनेक  पहाड़ी  राज्यों  के  क्षेत्रफल  व  जनसंख्या  की  तुलना  में  अधिक  इसके

 अतिरिक्त  केन्द्र  सरकार  ने  नवीकृत  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गंत  प्रदेश  में  कुल  145  ब्लाक

 चयनित  किए  हैं  जिनमें  प्बंतीय  जनपदों  के  लगभग  सभी  इलाक  लिए  गए  हैं  ।  इस  प्रणाली  की  मशा  है
 कि  पूरे  देश  में  उपभोक्ता  मूल्य  एक  समान  होने  जहां  तक  प्रदेश  के  मंदानी  जनपदों  में  इस

 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  अपने  संसाधनों  से  खाद्यान्न  का  परिवहन  व्यय  कर  रही  परन्तु
 पब॑तीय  क्षेत्रों  के  लिए  यह  परिवहन  व्यय  उठा  पाना  सम्भव  नहीं  अतः  सरकार  को  चाहिए  कि  वह
 उत्तर  प्रदेश  के  पबंतीय  जनपदों  के  लिए  परिवहन  सहायता  अन्य  पहाड़ी  प्रदेशों  की  भांति  प्रदान  करे  ।

 ]

 पश्चिम  बंगाल  के  श्रंपाहाटो  और  दक्षिण  24  परगना  में  इलेक्ट्रानिक  देलोफोन

 सुविधाएं  विए  जाने  और  इसे  कलकसा  टलोफोन  केग्त्र  के

 अधोन  लाए  जाने  को  आवश्यकता

 Bro  असोम  बाला  पश्चिम  बगाल  के  दक्षिण  जिला  स्थित

 लंपाहटी  एक  भहृत्वपूर्ण  स्थान  है  और  यह  विभिन्‍न  कारणों  से  प्रसिद्ध  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 व्यापारिक  केन्द्र  है  तथा  यहां  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  अनेक  कार्यालय  स्थित  यह
 दक्षिण  कलकत्ता  संसदीय  क्षेत्र  के अधीन  है  और  कलकत्तर  से  केवल  24  कि०  मी०  की  ही  दूरो  पर

 इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  इलैक्ट्रानिक  टेलीफोन  सुविधाएं  न  होने  के  कारण  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा
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 ५  19  4  नियम  377  के  अधीन  मामले

 मैं  धंत्रार  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  को कलकत्ता  टेलीफीन

 घेज  के  अधीन  लाया  जाये  ताकि  यहां  की  टेलीफोन-थ्यवस्था  में  सुधार  हो  सके  ।

 उत्तर-प्रदेश  में  गाजियाबाद  में  बिभिम्त  स्थानों  पर  कार्यरत  उड़ोसा  के  प्रवासी
 कप्तंकारों  के  हिसों  को  ग्ला  के  लिए  शोघष्  कवस

 उठाए  थाने  की  आवश्यकता

 श्री  के०  पी०  सिह  बेज  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  उड़ीसा  से  आये  मजदुरों  की  दयनीय
 दशा  की  ओर  आकृप्ट  करता  चाहता  बड़ी  संख्या  में  उड़ीसा  मे  आये  मजदूर  गाजियाबाद  में  कार्यरत
 हैं  ।  उड़ीपा  के  बालगांव  क्षेत्रों  के  कुछ  स्थानीय  ठेफैदारों  ने  मजदूरों  को  यह  लालच  देते  हुए  बायदा  किया

 है  कि  उड़ीसा  कर  बाढ़र  उन्हें  अधिक  मजदूरी  इस  राज्य  से  आये  लगभग  35  व्यक्त  गाजियाबाद  में
 अनेक  निर्माण  स्थलों  ०र  प्रवासी  मजदूरों  के  तोर  पर  कार्य  कर  रहे  उन्हें  यह  कहा  गया  था  कि  उन्हें
 क्राकषंक  मजदूरी  के  अतिरिक्त  खाने  और  रहने  की  सुविधाएं  भी  दी  जायेंगी  ।  किन्तु  खेद  की  बात  है  कि

 उन्हें  !4  घंटे  से अधिक  कार्य  करने  के  लिए  मजबूर  कया  जाता  रहा  कड़ी  मेहनत  करने  और

 चित  भोजन  के  अभाव  में  वे  बीमार  रहते  बीमारी  के  कारण  वे  जब  काम  नहीं  कर  तो  ठेकेदारों
 के  गुण्डे  उनसे  बड़ी  नि्ममता  से  मारपीट  करते  चूंकि  मजदूर  दयनीय  परिस्थिति  में  रह  रहे

 उन्हें  तत्काल  सरक्षण  प्रदात  किया  जाना

 मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करे  और  इन  प्रवासी

 मजदूरों  को  बचाये  ।

 जिहार  के  बगहा-छितोनों  रेल  पुल  का  शोध्र  निर्माण  किए  जाने
 फी  आवश्यकता

 क्री  हुरि  केवल  प्रसाद  :
 उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  सूचना  देना

 चाहुता  हूं  |क  पूवी  उत्तर  प्रदेश  एवं  उत्तर  बिहार  को  जोड़ने  के  लिए  बगहा-छितौनी  बड़ी  रेल  के  पुल  का
 निर्माण  कार्य  ;  8  वर्षो  से  चल  रहा  परन्तु  अभी  तक  इसका  काय॑  पूर्ण  नद्दों  हुआ  है  ।  कई  बैठकों  में
 कई  सांसद  इस  सवाल  को  उठा  चुके  इस  कार्य  के  लिए  समुचित  राशि  उपलब्ध  नहीं  है  ।  यायायात

 और  परिवहन  के  अमाव  में  इस  क्षेत्र  का  विकास  कार्य  अवरूद्ध  है  ।

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  बगहा  एवं  छितीती  रेल  पुल  का  निर्माण  लो  कहित  में  शीघ्र
 किया

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  मंध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.30  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के
 लिए  स्थगित  होती
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 अधिवक्ता  विघवक--जा री  30  1992

 1.26  स०  प०

 लोक  सभा  भध्योह्लुं  भौजन  के  लिए  2.30
 पस०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 ह

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2  35  म०प०  पर

 समधैत  हुई  ॥

 महोदय  चौठासीन

 2.35  मभण०प०

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  श्री  एचं०आर०  भारद्वाज  द्वारा  26  1992  को  प्रस्तुत

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेगी  :--

 कि  अधिवक्ता  1964  में  और  संशोधन  करने  के  विचार  किया

 श्री  विजय  कुमार  यादव  जी  अपना  भाषण  आरोी  रख  सकते

 बहू  यहां  उपध्थित  नहीं  हैं  ।

 श्री  संयद  शाहाबुद्दीन  ।

 धो  सेयद  शाहाबुद्दीन  उपाध्यक्ष  जैसाकि  यहं  हमारे  सामने

 अविवादास्पद  है  और  मैं  केवल  इसका  स्पष्ट  तौर  पर  समर्थन  ही  तंहीं  बल्कि  इसका  धवागत  भी  करता

 हैं  ।  लेकिन  जैसाक़ि  मैंने  इससे  पहले  भी  उल्लेख  किया  था  कि  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रारूपण  थोड़ा-सा  संक्षिप्त

 ओर  सह्दी  हो  ।  मेरे  वरिष्ठ  साथी  ने  पहले  ही  इसे  उदृंघाटित  कर  दिया  है  और  मैं  माननीय  विधि  मंत्री

 जी  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  विधि  मत्रालय  में  अधिनियमों  के  प्रारूवण  का

 स्‍तर  काफी  गिरता  जा  रहा  वास्तव  मुकदमे-बाजी  से  बचने  की  बजाय  ये  अनेक  मुकदमों  के  लिए

 गुंजाइश  छोड़ते  हैं  क्योंकि  इनका  प्रारूप  काफो  दोषपूर्ण  होता  इस  विधेयक  का  प्रारूपण  भी  वोधपूर्ण

 है  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बंकालत  व्यवसाय  सम्बन्धी  समूची  व्यवस्था  को  नए

 सिरे  से  गठन  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  मेरे  विचार  से  जिस  तरह  से  वकालत-व्यवस्था  की  हमारे

 देश  में  आरम्भ  में  संवद्धंन  और  स्थापना  की  गई  वह  अधिवक्ताओं  की  विरोधात्सक-भूमिका
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 9५  1914  अधिवक्ता  जारी

 पर  आधाडित  है  ।  एक  तरफ  हम  कहते  हैं  कि  एक  बकील  न्यायालय  का  एक  अधिकारी  होता  है  और

 बंसरी  हमने  सर्देव  केवल  ब्रिटिश  नमूने  को  ही  अपने  सामने  रखा  है  तथा  न्यायालय  न्यायालय  के

 बाहर  एवं.व्यवसाय  में  पारस्परिकता  मे  की  भमिका  को  ज्यादा  सही  महृत्व  नहीं  दिया  है  ।

 मुख्यतः  मुन्दमे-बाजी  की  लागत  की  बढ़ोतरी  तथा  उसको  सांख  में  कमी  इस  सवविदित
 तथ्य  के  कारण  से  आई  है  कि  हमारे  वरिष्ठ  और

 सुस्थापित
 बकील  निर्धारित  फोस  से  चोरी  छिपे  बहुत

 :  ज्यादा  बसूलू  कर  रहे  जिसके  परिणामस्वरूप  न्याय  की  लागत  बहुत  बढ़  गई  है  भोौर  कई  मामलों  में

 तो  सच्चा  न्याय  हो  ही  नहीं  पाता  इस  पावन  व्यवसाय  में  भ्रष्टाचार  की  गंध  भाती  है  ।  मैं  समझता  हूं
 कि  देश  इस  गध  की  ओर  ध्यान  देगा  और  समय  पर  सुधारात्मक  उपाय  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों

 में  किस्स्;की  करिए  ज़ाने  के  भुनेक  उदाहरण  सामने  मुझे  विश्वास  है  कि  मन्त्री

 महोदग्  समझक्ने  हैं  कि  किस्स  वकालत  कहने  से  मेरा  क्‍या  तात्पयं  इसका  अर्थ  है  कि

 कुछ  वकीलों  को  फीस  जाता  है  मुकदमा  एक  विशेष  खण्डपीठ  के  सम्मुख  न  जाये

 अथवा  विशेष  के  प्रास  जाये  ओर  इस  प्रकार  से  धन  अजित  किया  जाता  मेरे  विचार

 से  विधि  व्यवस्ताप्त  को  स्वम्न,इन  बातों  की  भोर  देना  चाहिए  ओर  इनका  निदान  करने  की  कोशिश

 त्राहिए  ।

 अन्य  ब्यवसायों  के  समान  बकालत  में  भी  प्रश्षिक्षुप्रणाली  को  लागू  किया  जाना  ही  चाहिए  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  पहले  जँसी  ब्यूवस्थप  थी  ।  लेकिन  आज  पहले  ही  जब  आप  एक

 कस्ते  ही  अप  जा  सकते  भोर  अपने  अपको  वहां  बिना  किसो  प्रशिक्षता
 आदि  पजीक्ृत  करा  सकते  हैं  |  मेरे  विचार  से  प्रशिक्षुतत्र  की  कोई  प्रद्धति  अवश्य  ही  लाई  जानी  चाहिए  ।

 बिकित्सा  व्यवसाय  नामक  कोई  बीज  मैं  नही  समझता  कि  हम  द्विवर्षीय

 अथवा  त्रि-वर्षीय  जैसा  कोई  कार्यक्रम  बयो  नहीं  अपना  सकते  |  यहां  तक  कि  बार्टे्ड

 अकाउण्टन्सि  मे  भी  मेरे  बिचार  से  उसे  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  को  यह  भी  बताना  चाहता  हुं--मैं  खुण  हुं--कि  विभिन्‍्त  विश्वविद्यालयों  में

 विधि-संकायों  के  का्यकरण  की  जांच  करने  की  कुछ  शर्क्तियाँ  अंब  बार-काऊमिसे  को  दे  दी  गई  हैं  क्योंकि

 अब  सामानन्‍्य-शिक्षा  की  बजाय  विधि-शिक्षा  प्राप्ट  करने  की  होड़  लग  गई  है  |  सामान्य  उपाधि  कालेज  के

 समान  ही  अब  बिना  कोई  योजना  बनाये  सारे  देश  में  चारों  ओर  यहां-वहां  विधि  कालेज  खोले  जा  रहे

 अगर  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हू  कि  मैंने  दो-एक  झोपड़ियों  के  ऊपर  इस  देश  के  एक  भाग

 में  एक  विधि  कालेज--फलां  फलां  कालेज  का  सूचना-प्रद  देखा  है  ।  ऐसा  घटित  हो  रहा  इसे

 ,  रोका  जाना,चाहिए  !  भेरे,क्षिचार  से  ध्यवसाय  सम्मान  बनाये  रखने  तथा  आम  जनता  के  सामने

 .  भट्िसा  रखने  के  लिए  किसी  सुनियोजित  ढग  से  काम  किए  जाने  को  जरूरत

 इश्र  देश  क्रो  गत्द्ा  कितल़े  बुक़ीलों  को  भ्रावश्यकता  है  ?  इन  गैर  मरकारी  विधि-स्नातक  कालेजों

 प्रवेश  ओऔर;दी  जा  रही  शिक्षा  को  गुणवत्ता  पर  तलिपन्त्रण  का  कोई  तत्व  होना

 |.  इस  व्यग्साय  में  -  वेश  हेतु  आयू  सोमा  के  बारे  में  सभा  में  कुछ  चर्चा  हुई  अब  मेरे  आदर

 णीय  सहयोगी  श्री  लोढा  ने  यह  बात  उठाई  कि  इस  व्यवसाय  में  सेवानिवुत  अधिका  री  ही  भआाते  यदि

 बकालत  के  ब्यवसाय  से  निवत्त  होने  की  जब  कोई  आयु  नियत  नहीं  की  गई  है  तो  इस  ब्यवसाय  में  आने  के

 ce  किए  कोई  भायु  सीमा  ज़यों  यदि  एक  अपने  अन्तिम  समय  तक  इस  व्यवसाय  से  जुड़ा  रहता  है
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 या  80-85  वर्ष  की  आयु  तक  यह  वकालत  करता  रहता  है  तो  निश्चित  रूप  से  60  वर्ष  की  आयु  के

 प्रत्येक  बथक्ति  को  बकालन  के  व्यवसाय  में  आने  का  पूरा  अधिकार  यदि  उसके  पास  श्रपेक्षित  योग्यता

 है  ।  ये  दो  बातें  मेल  नहीं  खाती  ।  इसके  लिए  आयु  सीमा  होनी  चाटिए  और  यदि  सम्भव  हो  तो  वकालत

 के  व्यवसाय  में  सेवानिवि  के  कुछ  लाभ  भी  होने  चाहिए  |  इसे  इस  व्यवसाय  से  ही  शुरू  +िया  जाना

 अन्त  में  मैं  एक  बात  और  करना  चाहूंगा  कि  मैं  व्यवसाय  से  वकील  मैं  यह  भी

 स्वीकार  करता  हूं  कि  न्यायालयों  में  बढ़ते  हुए  लम्बित  मुकदमों  की  जिम्मेवारी  वकालत  के  व्यवसाय  की

 भी  होनी  चाहिए  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यही  कारण  पर्याप्त  नहीं  मेरा  रूघाल  है  लगातार  बढ़ते  हुए  मुकबमों  की

 संख्या  का  एक  बारण  यह  तथ्य  भी  है  कि  बकोलों  की  संदया  की  एक  बाढ़  सी  आ  गई  है  जो  मुकदमों  की

 सुनवाई  की  आगे  की  तारीख  लेने  को  तैयार  रहते  हैं  और  इस  प्रकार  अपने  मुबक्किल  से  दुबारा  फीस

 लेते  इस  तरीके  से  मुकदमा  लम्दा  चला  जाता  मेरे  विचार  में  हस  सम्बन्ध  में  समुचित  सुधार
 किए  जाने  की  आवश्यकता  मुकदमों  का  अम्धार  न्यायाधीशों  की  संक््या  और  खण्डपीठों  की  सद्या

 बढ़ाने  मात्र  से  कम  नहीं  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  इस  व्यवसाय  में  कुछ  अनुशासन  की  आवश्यकता

 है  ।

 इन  कुछ  सुझावों  के  जिन्हें  मुझे  माननीय  विधि  मत्री  जी  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  का  अवसर

 प्राप्न  हुआ  है  !  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  अपने  विचार  ब्यकत  करने  का  अवसर  दिया

 औ॥लौर  इसके  साथ  ही  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  के  लिए  केवल  एक  धण्टे  का  समय  नियत  किया  गया  था  ।  अब

 इस  पर  ]  घण्टे  35  मिनट  का  समय  लग  गया  इस  प्रकार  हमारे  पास  अब  बहुत  कम  समय  है  ।

 इसलिए  अगले  वक्ता  अपना  भाषण  संक्षिप्त  करें  ।

 पसदोय  कार्य  मन्त्री  गुलास  सद्यी  :  मैं  समझता  हूं  मन्‍्त्री  महोदय  से  उत्तर  देने  के

 लिए  कह  सकते  हैं  ।
 ह॒

 थी  कमला  मिथ  मधघकर  :  उपाध्यक्ष  मन्त्री  जी  ने  जो  बिल  पेश  किया

 उसके  उद्देश्यों  के  कुछ  बिन्दुओं  को  इस  बिल  में  स्पष्ट  नहीं  किया  हे  ।  जो  लायसं  उनके  सम्बन्ध  में  में

 बहुत  सक्षेप  में  एक  कहानी  सुनाना  चाहुता  हूँ  ।  मैं  भी  इसका  भुक्तभोगी  रहा  हूं  ।  यू०पी०  में  एक  कोर्ट

 में  आम्से  ऐवट  में  कोई  आदमी  पकड़ा  गया  और  वह  कस्टोडी  में  भी  रहा  |  उसका  पता  लगाने  के  लिए

 कहा  गया  कि  वह  कंसे  उसमें  पता  लगा  कि  जज  के  यहां  अमुक  वकील  की  बहुत  पहुंच  थी  ओर

 उस  जज  ने  उस  वक्कील  के  आने  के  बाद  कोट  में  घुस  लिया  व  घूस  बेल  पर  छोड  दिया  ।  मैं  अपने

 आंखों  के  सामने  की  घटना  आपको  बता  रहा  हूं  ।  यह  घटना  मेरठ  की  ऐसी  स्थिति  आज  पैदा  हो

 रही  है  ।

 आज  छोटे  वकील  लोग  फटेह्ाल  जिंदगी  व्यतीत  कर  रहे  उनको  मुवक्किल  फोस  देते  नहीं
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 वे  दिन  भर  सूख्री  रोटी  खाते  हैं  और  शाम  को  घर  लौट  आते  इसके  लिए  आप  कया  सोच  रहे  हैं  ?
 क्या  उनको  कोई  मिनिमम  सुविधा  दने  की  बात  आपने  सोची  है  ?  उनको  कठिनाइयां  बहुत  सी  देखनी

 पड़ती  क्‍या  उनको  कोई  एलाउन्स  देने  की  बात  सरकार  ने  सोची  उन्होंने  बलफेंथर  स्कीम  की
 बात  भें  कही  है  लेकिन  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  बहु  कैसे  चलेगी  ?  धन  ही  नहीं  होगा  तो  बह  कंसे

 चलेगी  ?  इसलिए  जो  नए  वक्नील  लोग  जो  गराब  फटेहाल  उनके  लिए  आपको  एक  फंड  की

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे  उनका  न्यूनतम  जीवन-यापत  चल  सके  |  आज  सरकारो  नौकरियां  नहीं
 मिल  रही  है  ओर  न  ही  प्राइवेट  कंपनियों  से  नौकरियां  मिल  रही  हैं।बी०ए०  और  एम०ए०  पास  करने
 के  बाद  जब  उनको  कोई  नोक  री  नहीं  मिलती  है  तो  वे  गाउन  पहन  कर  कोट  में  चले  जाते  गरोब

 बेवारे  उनके  चमुल  मे  फंस  जाते  इसको  आपको  देखना  चाहिए  ।

 सुप्रीम  कोर्ट  का  आरक्षण  सम्बन्धी  जो  फंसला  हुआ  उसे  आप  लागू  आपने  शेड़यूल्ड

 कास्टस  के  ब्कीलों  बी  इंटरस्ट  फीस  कम  की  है  |  यह  एक  सही  बात  हम  भी  इसके  समर्थक  है  लेकिन

 विशेष  आरक्षण  से  प्राप्त  सुविधा  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  लोगों  को  मिलनी  चा।हये  |  जो  वर्ग  इसमे  भाते

 उनकी  सुविधाओं  में  आप  और  वृद्धि  करने  जा  रहे  हैं  या  नही  जिसस  आरक्षित  लोगों  की  एडमिशन  फीस

 और  इनरोलमेंट  फीस  कम  हो  आरक्षण  की  सुविधा  व्यत्रहार  में  लाने  की  पूरी  काशिश

 होनी  इसके  लिए  अगर  आपको  अलग  से  धन  को  व्यवस्था  भी  करनी  पड़े  तो  करनी

 चाहिए  ।

 कई  वकील  लोग  तो  बहुत  पंसे  वाले  होते  हैं  और  वे  खास  मजिस्ट्रट्स  से  भी  मिले  हुए  होते  हैं  ।  ये

 घूस  लेते  है  ।  मैं  न्याय  मंत्रालय  में  कोई  आक्षेप  नहीं  लगा  रहा  हू  लेकिन  जो  प्रचलन  है  भर  जो  कुछ  मैंने

 अपनी  आंखों  से  देखा  वही  कह  रहा  हूं  |  इससे  जुडिशियरी  करप्ट  हो  जाती  है  और  आम  जनता  और

 गरीब  लोगों  की  परेशानियां  बढ़  जाती  हैं  व  इनके  चलते  मुकदमों  को  सखया  बढ़ती  जाती  संपद

 शाहाबुद्दीन  जी  ने  ठीक  कहा  है  कि  वकील  लोगों  के  चलते  तारीख  बढ़ती  जाती  इससे  गरीब  लोग

 और  पीसते  हैं  ।  आप  इस  बात  को  सोचिए  ।  वकालत  का  पैसा  सुसगल  बनाने  के  लिए  जागरूक  बनाने  के

 लिए  न्यायप्रिय  बनाने  के  लिए  आप  सोच  रहे  अहाँ  जुडिशियरी  को  हालत  दर्दताक  हो  जाए  और

 बिना  घूप  के  कोई  काम  न  वहां  जनता  का  भला  कैसे  हो  सकता  है  ।

 जो  इंमोफक्रेटिक  लायसं  एसोसिएशन  आपने  उनसे  राथ  पूछो  है  या  ब'र  एसोसिएशन  में

 हस  पर  डिसकसशन  हुआ  है  या  मैं  नहीं  जानता  ।  आपको  इस  पर  एक  कामप्रोहेंसिक  बिल  लाता

 चाहिए  था  ताकि  मुख्य  बि-दु  इसमें  आ  जाते  |  जो  नये  बकील  भाए  उनको  भी  पूरी  सुविधाएं  देने  की

 व्यवस्था  होती  जुडिशियरी  में  जो  करप्शन  हो  रहा  है  ओर  बकील  जो  घूम  लेते  और  देते  उन

 पर  आपकी  पूरा  ध्यान  देना  चाहिए  ।  साथ  ही  साथ  आरक्षण  से  लागू  होने  वाल  जो  नए  बकील

 उनको  सुविधाएं  देने  के  बियय  में  आपको  इस  बिल  में  प्रवधान  करना  चाहिए  था  ।  इस  बिल  का  उद्ृं  एय

 गो  अच्छा  है  लेकित  आपके  द्वारा  उठाए  गए  इन  कदमों  से  वह  पूरा  नहीं  होगा  ।  इस  कारण  आपको  फिर

 से  नया  बिल  लाना  फिर  संशोधन  लाना  एक  ही  बार  काम्प्रीहेंसिव  बिल  लाना  चाहिए
 था  ।  अगर  इन  तमाम  बातों  पर  आप  ध्यान  देते  तो  आपके  बिल  का  समर्थन  करने  में  हमें  कोई  एलराज

 नहीं  होता  ।
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 ]

 धो  पवन  कुमार  बसल  :  उपाध्यक्ष  इस  संशोधन  विधेथक  की  एक
 बिशेषता  यह  है  कि  यह  राज्य  बार  काउन्सिलों  के लोकतान्त्रिक  कार्यक्रण  को  वास्तविक  अर्थ  प्रदान

 करता

 यह  तो  मानव  प्रवृत्ति  है  कि  हम  में  से  कोई  भी  यदि  कोई  पद  विशेष  ग्रहण  करती  हैं  तीਂ  वह  बंबत

 आने  पर  पदमुब्त  होना  पसन्द  न  करे  ।

 जहां  तक  राज्य  बार  काउन्सिलों  के  कार्यकरण  का  सम्बन्ध  उस  बारे  में  हम  सभी  कीं  यही
 राय  माननीय  मन्त्री  द्वारा  लाया  गया  संशोधन  चनाबों  के  बारे  में  है  कि  साधारणतया  चुनाव  5  वर्ष

 की  अवधि  के  अन्दर  हो  जाने  चाहिए  आफ  इण्डिया  इस  अवधि  को  6  माह  के  लिए  बढ़ा

 सकता  यदि  फिर  भी  राज्य  बार  काउन्सिल  नियत  अवधि  मे  चुनाव  नेहीं  करा  पाता  तो  बार  का  :  स्सिले

 आफ  इण्डिया  राज्य  बार  काउन्सिल  के  अस्तित्व  को  कर  देगा  और  तत्पश्चात  एक  विशेष  समिति  का  गठन

 क्रिया  जाएगा  जिसे  चुनाव  करवाने  का  दायिस्व  सौंपा  मैं  संमझता  हूँ  कि  यह  स्पष्टतया  एक

 सांविधिक  प्रावधान  है  जिसे  तुरन्त  मजूरी  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  क्योकि  इससे  राज्य  बोर  काउरिसल

 के  वतंमान  सदस्यों  के  लिए  यह  अनिवायं  हो  जाएगा  कि  यह  सुनिश्चित  करें  कि  चुने।व  समय  पर  होगे  ।

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  की  जानकारी  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा  कि  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  इस  बात

 से  अबगत  होगे  और  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  इस  विधेयक  का  प्रारूप  पहले  तैयार  किया  गया  था--इसमे

 शायद  उन  कई  अन्य  बातों  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  जो  बातें  हमने  समय  से  सी  हहैं  |  मैं  समझता

 हूं  कि  इसमें  यह  भी  निर्धारित  किया  जाए  बार  काउन्सिलों  के  चुनाव  के  लिए  वास्तविक  रूप  से  कोन-सो

 प्रक्रिया  अपनाई  जाए  ।  बिगत  समय  हमन  पाया  है  कि  व्यक्तिगत  रूप  से  मतदान  पत्र  प्राप्त  करना  ओर

 उसे  डाक  द्वारा  सेजना  आदि  प्रक्रिया  से  कंदाचार  पंदा  होता  यह  भनिवायं  बना  दिया  जाना

 हो  सकता  यह  कुछ  अ्रध्िक  खर्चीला  पड़े  ।  आप  सदस्यता  शुल्क  में  वृद्धि  कर  रहे  मैं  समझता  हूं  कि

 बार  काउन्सिलश  को  यह  खर्चा  वहन  करने  में  सक्षम  होना  वे  विश्वविद्यालयों  से  सहायता
 माग  सकते  सम्बन्धित  राज्य  के  चुनाव  लड़ने  बाले  उम्मोदवारों  से  ले  सकते  हैं  ।  लेकिन  यह  सुनिश्चित
 किया  जाना  चाहिए  कि  गुप्त  मतदान  द्वारा  ही  कराए  ये  चुनाव  जिला  मुश्यालयों  मेਂ  तहसील

 मुख्यालयों  में  हो  सकते  हैं  जहा  वकालत  करने  ढाले  अधिवक्ता  चुनाव  में  भाग  ले  सकते  ऐसा  किए

 जाने  के  पश्चात  ही  हम  सच्चे  अर्थ  में  लोकतन्त्र  प्राप्त  कर  सकते  है  ।

 मैं  बार  काउन्सिलो  की  बात  करता  हूं  तो  मैं  एक  बात  का  उल्लेख  करना  इस  बारे

 में  मेरे  कुछ  अपने  अलग  विजार  यह  प्रावधान  इस  तरह  तो  अच्छा  लगता  है  ।  अर्थात  बार  काउस्सिलों

 का  यह  लक्ष्य  होना  चाहिए  कि  वे  बार-एसोसिएशनों  के  विकास  को  इस  तरह  सुनिश्चित  करें  जिससे  वे

 बकीलों  के  कल्णाण  सम्बन्धी  कतिपय  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करे  ।  इस  तरह  यह  बड़ा  अच्छा  प्रावधान

 है  बयोंकि  बार  काउन्सिलों  और  बार  एसोसिएशनों  की  कुछ  जिम्मेदारों  तो  होनी  ही  इने  संगठनों

 की  प्रारम्भिक  जिम्मेवारी  यह  होनी  चाहिए  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  इस  ब्यवसाय  में  नएं  आगंन्तुक
 सम्मान  के  साथ  आए  और  सम्प्ानपृर्वक  इस  व्यवसाय  को  चलाएं  ।  लेकिन  मैं  सहमत  हूं  कि  इससे

 बार  काउन्सिलो  में  यह  प्रवृत्ति  विकसित  हो  जाएगी  जित्षसे  वे  उच्च  न्यायालय  स्तर  जिला  स्तर
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 मोफुमिल  न्यायालय  स्तर  पर  बार  एसोसिएशनों  के  का्यंकरण  में  हस्तक्षेप  करने  लगेंगे  ।  इससे  क्या  होगा
 कि  मौजदा  प्रथा  में  जहां  बार-एसोसिएशनों  का  अ्रपता  स्वतम्त्र  आस्तित्व  हैं  बहीं  इनके  का्यकरण  में

 क्षेप  होने  लगेगा  !  हमें  इस  प्रवृत्ति  पर  रोक  लगानी  होगी  ।  मै  समझता  हू  कि  ऐसा  सशोधन  करके  यह
 किया  जा  सकता  भते  ही  आधनियम  में  न  किया  जाए  लेकिन  नियमों  में  सशोधन  करके  किया  जा
 सर्कृता  है  जोकि  समथानुसार  बनाए  जा  सकते  हैं  ।

 राज्य  बार  काउन्सिल  और  बाए-काउन्सिल  आफ  इण्डिया  को  एक  बहुत  महत्वपूर्ण
 दिया  गया  है  जोकि  अनुणासनात्मक  प्रक्रिया  से  सम्बन्धित  मामलो  से  निपटने  के  बारे  में  है  ।  ओर  इस
 सम्बन्ध  में  भी  मैं  समझता  हूं  कि  यह  समय  इन  मामलों  से  सम्बन्धित  निभ्रमों  पर  पुनः  गौर  करने  का  हृ
 और  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  और  व्यापक  दिशानिर्देश  दिए  जाने  ताकि  वे  लोग  जो  कानूनी  पेश
 मे  सम्बद्ध  आचरण  का  उललघन  करते  बच  न  प'एं  ।  लकिन  साथ  ही  यह  कतिपय  मामलों  के

 स्वरूप  कुछ  धूत॑  मु॥क्किलों  के  ऐस  हथिथधार  न  बन  जिमसे  वकोलो  का  भी  परेशान

 घण्टी  बजने  की  वजह  से  मैं  इस  पर  देर  तक  नहीं  बोलूंगा  ।  मैं  इस  भाग  को  यहीं  समाप्त  करूगा  ।

 बहुत  ही  सक्षेपर  में  मै ंएक  या  दो  बातों  का  जिक्र  करूंगा  !  मैं  जानता  हूं  कि  माननीय  मन्‍्त्रीत
 काफी  पहने  अधिवक्ताओं  के  लिए  बेनोवेलेन्ट  फण्ड  जँंती  योजना  बनाई  थी  लेकिन  हो
 सकता  है  कि  सप्ताधनों  को  कमी  की  वजह  से  यह  इस  वक्त  रहत  दा  गई  हो  ।  परन्‍्तु  मैं  समझता  हृ
 कि  कुछ  छोटे-मोटे  उपाय  हैं  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  वे  विध्व  मन्‍्त्रालय  द्वारा  ही  किए  जाए  बल्कि
 सरकार  भी  इन्हें  स्व्रय  कर  सकती  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  कि  आज  सरकार  उन  लोगों  को
 प्रोत्साहन  दे  रही  जो  स्व॒रोजगार  उन्मुख  काम  करते  है  और  नाज  सरकारी  नौकरियों  पर  जोर  नही
 बल्कि  ऐसे  अवसर  पैदा  करने  पर  है  जहां  लोगों  को  कुछ  आय  हो  और  इसी  श्रेणी  में  बकील  भी
 शाते  जब  एक  नया  व्यक्ति  व्यवसाय  में  आता  है  तो  वर्गर  किसी  समर्थक  ऋणाधार  के  उसे  पुस्तकालय
 बनाने  और  बाहन  खरीदने  के  लिए  कुछ  ऋण  दिया  जाना  चाहिए  |  मैं  एक  बहुत  महृत्वपृर्ण  बात  कह्गा
 ओर  यह  केवल  इम  मन्त्रालय  में  ही  सम्बद्ध  नहीं  लिन  बहुत  महत्वपूर्ण  इसलिए  है  कि  टेलीफोन
 प्रदान  करने  के  लिए  बकीलों  को  विशेष  श्रेणी  के  अस्तगत  शामिल  किया  जाना  बहुत  से  व्यवसाय
 या  पेशे  इस  श्रेणी  में  आते  और  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  #  बकीलों  को  हस  साधारण  सुविधा  से
 बचित  रध्वा  क्योंकि  प्रत्यके  वकील  को  टेलीफोन  की  भावश्यकता  हाती  यह  उनक  लिए  कोई
 विलासिता  की  वस्तु  नहीं  है  ।  यह  तो  अधिक  से  अपन  काये  को  करने  के  लिए  उनको
 आवश्यकता  क्योकि  उतके  मुवक्किलों  को  उनसे  सम्पर्क  स्थापित  करना  होता  हू  ।  इस  बात  से  कोइ
 इत्कार  नहीं  कर  सकता  कि  एक  वक्रोर  केबल  एक  व्यक्षित  ही  नहीं  बल्कि  एक  वकील
 हमारे  समाज  का  एक  महत्वपूर्ण  अग  भी  वह  हमारे

 न्याय  व्यवस्था  का  एक  महत्वपूर्ण  भाग  बहू
 न्यायालय  के  न्‍्या'यक  अधि  की  ही  तरह  पूर्ण  रूप  से  एक  अधिकारी  ही  है  ।  हम  यह  वु।नश्चित
 करना  पड़ेगा  कि  ये  आधारभूत  चीजें  तो  उसे  मिल  इनस  वर्काल  को  अच्छो  त*  है  से  अपना  कतब्य
 निभाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  और  मैं  समक्षता  हू  कि  यह  राष्ट्र  का  उत्तरदायित्व  भी  है  कि  वह  इस  सब
 पर  गौर  करे  ।  समाप्त  करते  हुए  मैं  में  श्री  लोढा  को  एक  टिप्पणी  का  जिक्र  कहूंगा  जो  उन्होने  कुछ
 रोज  पहले  बाद-विवाद  शुरू  करते  हुए  की  थी  ।  सरकारी  वकोलों  की  तनियुवित  को  बात  करते  हुए  हम  इस
 बात  से  मुँह  नहीं  मोड़  सकते  हैं  कि वकीलों  और  मुदकिकिलो  के  बच  परस्पर  विश्वास  का  सम्बन्ध  होता
 है  और  यह  एक  ब्यक्तिगत  सम्बन्ध  होता  है  ।  हम  सरकार  से  कतिपय  लाभों  को  देने  की  बात  कर  सकते

 329



 अधित्रक्ता  विधेवक--जारी  30  1992  92

 लेकिन  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  सरकार  को  कार्य  वितरण  के  सम्पस्ध  में  एक  नीति  विशेष  या  एक
 विशेष  मार्गनिर्देश  का  पालन  करना  चाहिए  तो  हुम  इस  सीमा  का  उत्लंधन  कर  जाते  मैं  समझता  हर
 कि  यह  किसी  भी  सरकार  भा  किसी  भी  विभाग  की  कह्लीं  भी  जिम्मेदारी  हो  जाती  है  कि  वे  जिसे  चाहें
 वकील  नियुक्त  करें  ।  जब  आप  कानूनी  सहायता  को  बात॑  करते  तब  भी  जी  हा  तब  और  जब  आप  .

 लोक  अदालत  में  बकील  शामिल  करना  चाहें  तब  भी  ।  कहीं  बार-एसोशिएसन  ओर  बार-कं।उन्सिल  की
 बात  भाती  जब  आप  सरकार  पर  इस  बात  का  दबाब  डालना  चाहते  हैं  कि  उन्हें  अपने  वकील  किस

 तरह  चुनने  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हम  अपने  अधिकार  क्षेत्र  का  उल्लंघन  करते  है  और  हमे  इससे

 दूर  रहता  चाहिए  ।

 अन्तत:ः  मैं  केवल  एक  ही  चीज  पर  जोर  देना  विधि  पाठ्यक्रम  की  अवधि  के  बारे  में

 विचार  किया  गया  ।  ग्रम्भीर  रूप  से  इस  पर  सोचा  गये  कि  यह  पांच  वर्ष  का  पाठ्यक्रम  होता
 लेकिन  कहीं  कुछ  गलत  ही  गया  |  और  मैं  यह  समझता  हूं  कि  एक  या  दो  स्थानों  पर  पांच  बष  वाला

 पाठ्यक्रम  है  भ्ौर  अन्य  जगहों  पर  तीन  वर्ष  वाला  मेरा  विचार  है  कि  विधि  की  विभिन्‍न  पाठ्यक्रम
 सम्बन्धी  शाखाएं  जटिल  होती  जा  रही  यहां  तक  कि  सघ  न्यायशास्त्र  अब  ज्यादा  जटिल  हो  रहा  है  ।

 और  अ्रन्य  शाद्था  जैसे  मरकन्टाईल  ला  और  ऐसे  ही  अम्य  चं।जें  उभर  रही  हैं  ।  यह  जरूरी  हो  गया  है  कि

 हम  पांच  वर्ष  का  पाठयक्रम  शुरू  करें  और  इससे  छांत्र  का  एक  वर्ष  भी  क्योकि  104-243  के

 बाद  वह  स्नातक  का  पाठ्यक्रम  पढ़ता  हैं  ओर  उसके  बाद  कानून  की  पढ़ाई  के  लिए  तीन  अन्य  बषं  लगाने

 का  मतलब  है  एक  वर्ष  अधिक  लगाना  ।  यदि  छात्र  जमा  दो  परीक्षा  देने  के  बाद  पांच  वर्ष  का  बिध्नि

 पाठ्यक्रम  पढ़ें  तो  यह  अच्छा  होगा  क्योंकि  बहु  उसी  समय  से  कानून  की  पढ़ाई  पढ़नी  शुरू  कर  यह
 कोई  साधारण  बात  नहीं  है  ।  इसमें  काफी  परामर्श  की  जरूरत  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ  परामश  चर्चाएं  शुरू  होनी  ही

 मुझे  खेद  है  कि  मैं  बार-बार  संमाप्त  करता  हूं  शब्द  का  जिक्र  कर  रह्दा  हूं  ।  मैं  अब  एक  और  बात

 कह  कर  समाप्त  कहूुंगा  ।  जब  हम  कहते  हैं  कि  विश्वविद्यालयों  में  बार-काउन्सिलों  को  दौरा  करने  का

 अधिकार  होता  तो  उन्हे  विश्वविद्यालयों  के  सीनेट  मे  अपने  प्रतिनिधि  भेजने  का  भी  अधिकार

 होना  चाहिए  |  इस  बात  का  पता  किया  जाना  चाहिए  क्योकि  बिश्वविद्यालयों  के  सीनेटों  में  उनकी

 उपस्थिति  से  उन्हें  जहां  तक  विधि  और  उसकी  पढ़ाई  का  सम्बन्ध  इसको  चर्चा  में  भाग  लेने  का  उचित

 अवसर  मिलेगा  ।

 ३.00  भ०  १०

 |

 भी  राजेश  कुमार  शर्मा  :  श्रीमान॑  उपाध्यक्ष  धन्यधींद  |  मान्यवेर  ऐडवॉकेट्त
 अमेंडमेंट  बिल  के  ऊरर  अपने  विचार  ०्यक्त  करने  से  पूर्व  म्थायपालिका  के  ऊपर  विचार  व्यक्त  करनां
 अनिवाय  समझता  हूं  ।  हमारे  मस्त्री  जी  स्वयं  एक  बहुत  उ्च  स्तरीय  बकौल  रहे  हैं  और  आज

 हमारे  देश  के  अन्दर  न्यायपालिका  की  जो  स्थिति  है  वह  किसी  से  छिपी  हुई  नहीं  है  और  इंस  गम्भीर

 विषय  के  ऊपर  बढि  समय  रहते  हुए  यह  सवन  जौर  यह  सरकार  मिरणंय  नहीं  गे  पाई  लो  मैं  निश्चित  रूप
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 से  वह  सकता  हूं  कि  आने  व.ले  समय  में  इस  वेश  में  न्यायपालिका  के  ऊपर  जनता  का  विश्वास  उठ

 आज  उत्तर  प्रदेश  के  हाईकोर्ट  में  लाखों  केसिज  पेंडिंग  में  पड़ें  हुए  ह ैऔर  बरसों  तक  उप्त  पर

 कोई  निर्णय  नहीं  होता  जस्टिस  डिलाइडਂ  ओर  न्याय  में  जितनी  देरी  होगी  उतना  ही
 न्याय  नहीं  मिलेगा  ।  ग्रदि  सल्य  माना  जाए  तो  ब्राज़  न्याय  व्यवस्था  के  अंन्टर्गत  किसी  तकंसगत  आधार
 पर  न्याय  नहीं  हो  जिसभती  जेब  में  अधिक  पंत्ता  है  उसके  पक्ष  में  न्याय  जा  रहा  है  यह  सबसे

 दुर्भाग्यपूर्ण  विषय  है  ।  जिस  गरीब  देश  को  जनता  की  हम  लोग  यहां  बैठ  कर  दुह्दाई  देते  हैं  वे गरोब  भाज

 स्थाय  की  मांग  के  Fg  पिस  रहे  है  और  उनको  देखने  बाला  +ोई  नहीं  है  ।

 लोक  अदालतों  का  सिलसिला  जारी  किया  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि
 लोक  अदालतों  और  इस  बिल  के  अन्दर  सशाधन  लाकर  उसको  बिस्तारपृबक  उन  लोगों  को  अधिक  से
 अधिक  लाभ  पहुंचाणा  जाए  जिससे  कि  उनको  सस्ता  और  निशुल्क  न्याय  मिल  इस
 बिधेयक  के  जनन्‍्तगंत  जो  संशोधन  किए  हैं  वे  स्वागत  योग्ध्र  है  बकू।लों  की  फोस  को  बढ़ाकर  ढाई  सो  से

 साढ़े  सात  सौ  किया  गया  है  इसका  स्वागत  है  लेकिन  मै  म.ननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जातना  बाहुंगा  कि
 जो  हमारे  बार  काउन्सिल  के  अन्दर  फण्ड्स  हैं  उन  फण्ड्स  के  माध्यम  से  हस  बकोलो  का  क्या  भक्ता  कर

 सकते  हैं  ।  हमारे  सामने  जो  सोशल  बेलफंयर  एडवोवे.ट्स  के  लिए  वास्तव  मे  बहू  प॑सा  इतनी
 कम  मात्रा  में  है  कि  उनके  लिए  हमारे  माध्यम  से  काई  भी  उनकी  सोशल  वेलफंपर  स्कीम  नहीं  घलाई  जा
 स्रकती  ।  मैं  माननीप  मन्त्री  जी  से  यह  अनुरोध  ककूगा  कि  वे  इसके  अन्दर  स्टेट  भौर  सेंट्रल  गबनंमेंट  के

 अनुदान  दिखवाएं  ताकि  वे  फण्ड्स  अधिक  बड़ी  मात्रा  में  हो  सकें  ओर  वकीलो  को  जो  आज  सबसे  बड़ी
 आवश्यकता  है  उनके  पास  बंठने  के  लिए  नहीं  उनके  पास  पर्थाप्त  जगह  नहीं  आप

 कचेहरियों  में  जाऊर  दिए  वहां  क्‍या  दुग्गंति  बनी  हुई  है  क्लाइड्स  के  बेठने  के  लिए  थ्यवस्था  नहीं  है  जो
 कि  कितनी  बड़ी  मात्रा  में  फीस  स्टेट  गवन॑मेट  को  उपलब्ध  कराता  है  ये  सारी  जिम्मेदारी  बार  काउन्सिल
 को  होसी  चाहिए  ओर  उस  थार  काउन्सिल  को  हम  लोग  अधिक  से  अधिक  सशक्त  करें  यह  हमारा
 कत्तंवध्य  होता  चाहिए  ।

 ह

 यह  बात  कट्दी  गई  है  कि  बाइ  काउच्सिल  की  बंठक  उतके  हाईकोर्ट  के  स्थानों  से  हटा
 कर  अन्य  स्थानों  पर  कराने  का  प्रोविजन  किया  गया  मैं  इसमे  माननीम  पन्त्री  जी  से  कहता  चाहूंगा
 कि  देश  के  अन्य  भागों  में  आवश्यकता  नहीं  है  उस  प्रदेश  अन्य  जनपदों  में  यदि  वे  बंठके  अआयोजित

 की  जायें  तो  निश्चित  रूप  से  उसके  स्वागत  की  आवश्यकत्ता  है  ।

 विश्वविद्यालय  के  अम्तर्गंत  हमारे  बार  काउन्सिल  के  मंम्बर  जाकर  उन  लाइजप्रेरियों  का

 निरीक्षण  फरेंगे  वहां  पर  आवश्यकता  नहीं  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहूंगा  आवश्यकता  है  डिस्ट्रिक्ट
 कोर्टेस  के  क्‍या  वास्तव  में  हमारे  वकीलों  को  यहां  पर  रिच  लाइब्रेरी  उपलब्ध  है  अथवा  नहीं  है

 द्र्प  दिशा  में  ध्यान  दैने  की  आवश्यकता  है  |

 इसके  साथ  हो  साथ  मैं  यह  कहता  चाहूगा  कि  थी०  पी०  सिंह  जी  की  सरकार  के

 अन्तर्मत्.एक  नियुवितर्यों  से  सम्बन्धित  बिल  लाया  गया  था  ।  हम्मारे  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजिस  की

 नियुक्तितयों  के  विषय  में  यह  जो  राजनीतिकरण  है  इसको  आप  लोगों  को  मिदाना  समाप्त  करना
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 होगा  अन्यथा  यह  जो  आज  हमारी  जूडिशयरी  की  गिराबट  है  इसके  पीछे  मूल  कारण  यही  है  कि  इसमें

 नियुक्तियों  क ेसमय  हम  लोग  अपने  व्यक्तिगत  राजनीतिक  लाभों  की  दृष्टि  से  उनका  निणंय  लेते  हैं  और

 न्‍्स  बिल  को  किसो  न  किसी  रूप  में  पुतः  इस  सदन  के  अन्दर  लाकर  उसके  विषय  पर  विचार  करने  की

 आवश्यकता  है  ।

 लोकपाल  विधेयक  के  बारे  में  मेरा  कहना  है  कि  इसको  शीघ्र  पारित  किया  जाए  और

 इसके  अन्तगंत  मुख्य  प्रधान  मन्त्री  आदि  सभी  उच्च  पदों  को  लाथा  ताकि  राष्ट्र  में  उत्पन्न

 अ्रष्टाजार  की  रोब्थाम  हो  सके  और  इसके  लिए  ७ठोर  कदम  उठाए  जा  सके  |  जब  तक  अ्रष्टाचार

 समाप्त  करने  के  लिए  कठोर  कदम  नहीं  उठाए  तब  तक  भ्रष्टाचार  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लग

 सकेगा  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  जब  एक  एडवोकेट  बन  जाता  उसका  रजिस्ट्रेशन  हो
 जाता  है  तो  उस  पर  यह  प्रतिबंध  क्‍यों  लगाया  जाता  है  कि  एक्साइज  कमिश्नर  के  यहां  प्रेविटिस  नद्टी  कर

 फंमलीज  कोट  में  प्रेक्टिस  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  धारा  30  को  लागू
 करके  एक  एडवोकेट  को  रजिस्ट्रेशन  के  बाद  सभी  जगह  प्रेगिटस  करने  की  अनुमति  दी  जानो  चाहिए  ।

 इस  दिशा  में  मन्त्री  महोदय  ध्यान  दें  ।

 आज  जो  सबसे  बड़ी  गम्भीर  समस्या  है  वह  है  जिला  स्तर  पर  ज्यूडिशरी  ओर  रकोलों

 के  अन्दर  जो  खाई  बनती  जा  रही  हमारी  स्टेट  बार  कौंसिल  की  यह  भूमिका  होनी  चाहिए  कि  इस

 ओर  ध्यान  भाज  वकीलों  की  2-2  महीने  तक  लगातार  स्ट्राइक  चलती  धरने  दिए  जाते

 इसका  परिणाम  क्लाइंट  को  भुगतना  पढ़ता  उसको  भ्याय  नहीं  मिल  पाता  है  और  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़ता  इस  ओर  भी  ध्यान  देने  को  आवश्यकता

 इसी  तरह  से  हमारे  हाई  सुप्रीम  कोर्ट  के  जो  टाप  जजेज  होते  चीफ  जस्टिस  भी  उस

 भाते  रिटायरमेंट  के  बाद  इन  लोगों  को  प्रेषिटस  नहीं  करनी  प्राइवेट  ऋम्बर  में  बंठकर

 एडवाइज  कर  सकते  लेकिन  अदालत  में  जाकर  छड़ें  होना  इनको  शोभा  नहीं  देता  और  इससे  उनके

 सबाडिनेट  रहे  जजेज  को  निर्णय  करने  में  कठिनाई  होती  यह  बात  न्वाय  के  विपरीत  इस  ओर

 ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 3.07  म०  प०

 शरद  विधे  पीढासीन

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  ।  जब  भी  कोई  सरकार  सत्ता  में  आती  है  तों  बकीलों  के  नए
 पैनल  बनते  हैं  और  इसके  लिए  बकौलों  में  भगदड़  मच  जाती  है  |  सुप्रीम  हाई  कोर्ट  और  डिस्ट्रिक्ट

 कोर्ट्स  में  राजनीतिक  आधार  पर  पैनल  बनते  हैं  ओर  पुराने  पैनल  में  जो  एडबोकेट्स  होते  हैं  उनको

 इधर-उधर  कर  दिया  जाता  इसका  कोई  निश्चित  आधार  बनाया  जाना  हसबारे  में  बार

 कौंसिल  को  उस  कमेटी  में  रखा  जाए  और  इसका  प्रारूप  इस  प्रकार  त॑यार  होना  चाहिए  पैनल  बनाने  में

 राजनीति  का  प्रयोग  न  हो  सके  |  इस  ओर  भी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।
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 अन्त  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  और  कहना  चाहता  आज  न्याय-व्यवस्था  में  जो  अपराधीकरण

 का  वात'बरण  चल  रहा  उसको  दूर  किया  जाना  बहुत  आवश्यक  है  ।  भाज  जजेज  को  बड़े  बढ़े
 अपराधियों  द्वारा  धमकाया  जाता  इसके  लिए  सरकार  को  कुछ  न  कुछ  सोचना  होगा  और  इसके  अन्दर
 लम्बे  समय  तक  केसेस  की  जो  डिले-टेब्नीक  बह  बहुत  खतरनाक  सिद्ध  हो  रही  इसमें  सरकार  को

 आवश्यक  सुधार  करने  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  आभार  ब्यकत  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  मैंने  जो  सुझाव
 दिए  उनकी  ओर  मन्त्री  महोदय  ध्यान  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किए  गए  उनका  मैं  समर्थन

 करता  हूं  ।

 ]

 थी  पी०  सो०  थामस  क्‍या  वकीलों  द्वारा  काले  कोट  और  गाउन  पहनना
 जारी  रखा  ज'ए  ?  कया  हम  भारतीय  परिस्थिति  के  अनुसार  तब्दीली  नही  करेंगे  ?  कया  हमें  वस्त्रों  को

 पुरानी  ब्रिटिश  या  यूरोपीय  शेली  को  जारी  रखनी  चाहिए  ?  मेरे  विचार  से  वकील  इस  पोशाक  के  क।रण

 गुमराह  किए  जा  रहे  बहुत  गर्भो  के  दौरान  भी  उन्हें  काले  कोट  और  टाई  पहननी  पड़ती  मेरे
 विचार  से  इसे  बदला  जाए  ।

 ह

 यह  व्यवसाय  बहुत  अच्छा  है  लेकिन  इसे  आजकल  गलत  समझा  जाता  यह  इसलिए  है  कि

 समाज  में  और  बकोलो  तथा  उनके  ब्यवसाय  म  भी  अनेक  परिवतंन  हुए  है  ।

 मेरे  विचार  से  यड़  अधिनियम  एक  स्वागत  योग्य  कदम  हसमें  प्रशिक्षण  देने  या  पुस्तकालय
 स्थापित  करने  ओर  विश्वविद्यालयों  पर  कुछ  नियत्रण  रखने  ओर  वकोलों  के  लिए  कल्याण  योजनाओं  को

 लागू  करने  के  लिए  बार  काउतिल  को  अधिक  शक्तियां  देने  का  प्रावधान  है  |  यह  स्वागत  योग्य  कदम

 है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  जेसा  पहले  भी  कहा  गया  प्रारूप  मे  कुछ  अत्यन्त  गम्भीर  तब्दीलियां

 करने  प५र  विचार  किया  निःसन्देह  मैं  जानता  हुं  कवि  म॒  वास्तव  में  सरकार  ने  इस  प्रारूप  को  नहीं
 बनाया  त  वि  इस  कानून  में  बल्कि  सभी  कानूनों  में  प्रारूप  बदलना  चाहिए  ।  निःसन्देह  हम  कानून
 बनाते  लेकिन  जब  ये  कानून  बनाए  जाते  हैं  तो  वे  इतने  पेचीदा  होते  है  कि  भाम  नागरिक  उन्हें  समझने
 में  असमर्थ  होता  है

 मैं  इसमें  एक  गम्भीर  खामी  देखता  हूं  ।  यह  गम्भीर  नहों  भी  हो  |  लेकिन  यह  बहुत  गम्भीर  हो
 सकती  है  |  इसे  इस  पहलू  पर  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  भाकषित  करता  हूं  ।  पृष्ठ  2  पंक्ति  30  पर  विशेष

 समिति  का  गठन  बताया  गया  है  वहां  पर  उल्लेख  है  कि  पदेन  सदस्यों  में  बरिष्ट्तम  अध्यक्ष  ट्रोगा  ।  मेरे

 विचार  से  यहू  स्पष्ट  हो  कि  यह  वरिष्ठता  आयु  की  है  या  ब्यवसाय  की  है  था  पदेन  स्थिति  की  बरिष्ठता

 है  जिसे  ध्यान  में  रक्षा  जाएगा  |  दूसरे  मैं  यहु  भी  समझता  हूं  कि  पृष्ठ  3  पर  सीमा  सम्बन्धी  यह  उल्लेण

 भी  हो  कि  चुनाव  करवाने  के  लिए  इस  सम्रिति  क  कायंकाल  में  बार  काउप्चिल  आफ  इडिया  कितना  बढ़ा
 सकती  है|

 सामान्‍य  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहुंगा
 ।

 एक  मुद्दा  तो  भारतीय  भ्याय  सेवा
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 के  बारे  में  यह  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  इसके  बारे  में  कहा  है  ओर  भारतीय  न्यायिक  सेवा  के

 गठन  के  बारे  में  उसने  कुछ  निदेश  भी  दिए  मैं  समझता  हू  कि  इस  पर  गम्भी  रतापूर्वंक  विचार

 किया  जाए  ।

 मैं  कोट  फीस  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहब्ा  निःसन्देह  यह  इस  अधिनियम  के  तहत  प्रश्यक्ष

 रूप  से  नहीं  आ  लेकिन  कोर्ट  फीस  में  कुछ  कमी  अवश्य  होनी  चाहिए  |  मैरे  विचार  से  इस  फर

 विस्तृत  चर्चा  हो  क्योंकि  मुवक्किलों  को  न्याय  लेने  के  लिए  न्यायालथों  में  जाने  में  बहुत  क्रठिनाई  हो

 रही  है  ।

 वकीलों  की  फीस  के  बारे  में  अनेक  बातें  कही  गई  हैं  और  अनेक  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वकील

 बहुत  अधिक  फीस  वसूल  रहे  हैं  । लेकिन  ऐसा  कुछ  वकीलों  के  मामले  में  ही  सच  है  जो  उच्चतम  स्तर

 पर  हैं  और  मुख्य  माने  जाते  हैं  |  ऐसे  अनेक  वकील  हैं  जिन्हें  उचित  फीस  भी  नहीं  मिलती  ।  उदाहरण  के

 लिए  फीस  नियमों  के  तहत  एक  निषेध  के  मामले  में  जो  साक्षियों  की  जांच  ओर  मामले  को  चलाने  मे  कई

 दिन  चल  सकता  अभी  भी  50  रुपए  फोस  का  प्रावधान  है  जो  मेरे  विचार  से  बहुत  कम  मै  समझता

 हूं  कि  इस  पर  विचार  हो  और  फोस  के  इस  पहलू  पर  भी  कुछ  सुधार  किए  जायें  जो  वकोल  बसूल  कर

 सकते  निःसन्देह  कुछ  मामलों  में  सीमा  रढ्शो  जा  सकती  है  जहा  बकील  बहुत  अधिक  राशि  बसूल
 करते  हैं  ।

 मैं  कनिष्ठ  बकीलों  की  समस्याओं  पर  भी  कुछ  कट्टना  चाहता  हूं  ।  अनेक  सदस्यों  ने  पहले  ही  कहा

 है  कि  इस  व्यवसाय  में  आने  वाले  कनिष्ठ  वकील  यहां  पर  बने  रहने  में  बहुत  कठिनाई  महसूस  कर  रहे

 हैं  |  कुछ  प्रशिक्षू  ब्यवस्था  या  प्रशिक्षण  इत्यादि  हो  सकता  लेकिन  जो  इस  व्यवसाय  में  कम  उम्र  में

 बाते  हैं  ओर  इस  व्यवसाय  में  जमने  का  ५यास  करते  हैं  वे  बित्तीय  तगी  के  कारण  बहुत  कहिनाई  का
 सामना  करते  हैं  |  मेरे  विचार  से  उनकी  समस्याओं  पर  गम्भीरतापूर्बंक  कायंबाही  हो  और  केरद्र  सशक्रार

 इस  व्यवसाय  में  आ  रहे  इन  असंछ्य  युवा  वकीलों  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  भायोग
 गठित  करे  ।

 दुष्यंबहार  के  अक्सर  मामले  आते  हैं  और  ऐसे  मामले  भी  आते  हैं  जिनमें  इस  व्यवसाय  की
 प्रतिष्ठा  धुमिल  होती  है  जोकि  इस  व्यवसाय  में  आ  रही  प्रतिस्पर्धा  और  सन्देह  और  अत्यधिक  संह्या  में
 आ  रहे  नए  वकीलों  द्वारा  व्यवत्ताय  को  नीचा  करने  के  कारण  हो  रहा  है  ।  लेकिन  मैं  स्रमझ्नता  हैं  कि  जो
 वकील  इस  व्यवसाय  के  प्रति  गम्मीर  हैं  और  जो  मुवक्किलों  की  सेवा  के  लिए  इस  व्यवसाय  में

 आते  हैं  उनका  ध्यान  रखा  .  पुस्तकालय  को  पुस्तक  इत्यादि  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  वित्तीय

 सहायता  या  अन्य  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कुछ  कदम  उठ/ए  जाएं  ।

 मैं  अपने  साथो  श्री  बंपल  का  समर्थन  करने  के  साथ  अपनी  बात  समाप्त  उन्होंने  एक  मुद्दा
 उठाया  है  जो  टेलीफोन  के  बारे  में  माननीय  ध्ंच्ार  मंत्री  यहां  मौजूद  मेरे  विचार  से  वकीलों  का

 ही  ऐसा  एक  वर्ग  है  जिसे  इस  श्रेणी  से  पूर्णतया  बाहुर  रखा  गया  इसे  गम्भीरतापृंक  लिया

 मेरे  विचार  से  यह  मुद्दा  सभा  में  अनेक  बार  उठाया  गया  है|  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इसके  लिए  वास्तव

 में  किसी  कानून  की  जरूरत  नहीं  इपके  लिए  कार्यकारी  आदेश  की  जरूरत  मैं  आशा  करता  हकि
 माननीय  मंजी  इस  पर  गौर  करेंगे  ।
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 9  !9,4  अधिवक्ता  विधेयक्रू--जा री

 संक्षेप  मैं  केवल  यह  कहुंगा  कि  यह  विधेयक  जो  वकीलों  की  कल्याणकारी  योजनाओं  के  बारे
 में  एक  बहुत  अच्छा  कदम  है  ।

 मेरे  बिचार  से  हस  बारे  में  प्रथम  कदम  केरल  सरकार  द्वारा  लिया  गया  था  जिसमे  बबीलों  के  लिए
 कल्याणकारी  योजनाएं  शुरू  की  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 इ

 की  संतोष  कुमार  गंगवार  सभापति  काफो  छोटा  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा
 पिछली  लोक  सभा  में  यह  बिल  लाया  गया  था  और  उसके  भंग  हो  जाने  के  करण  पुनः  इस  बार

 लाया  गया  है  |  इसके  संदर्भ  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  यहू  आवश्यक  था  कि  पूरा  विचार  करके  इसको
 लाया  जाता  ।  जब  से  यह  विधेयक  बना  है  तब  से  अब  तक  !3  बार  इसमें  संशोधन  हुआ  अब  भी

 बहुत  सोमित  दापरें  में  इसमे  धशोधन  किया  जा  रहा  इससे  अधिवकक्‍्ताओं  को  कीई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 जशकि  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  अधिक  से  अधिक  वे  लाभान्वित  होंगे  ।  भाप  किमी  नये  अधिवक्ता  के

 बारे  में  जानकारी  लें  ती  आपको  पता  चल  जापेगा  ।  40  बर्षों  में  बहुत  हास  हुआ  शिक्षा  में  भी

 हास  हुआ  है  ।  जिसको  अन्य  कहीं  प्रवेश  महीं  मिलता  बहु  एल०एल०बी०  में  प्रवेश  कर  ले  लेता  है  ।  इस
 पर  पिछले  क्यों  म  कोई  हयान  सहीं  दिया  गया  इसलिए  फिर  स  विचार  करक  मई  माम्यतायें  तय
 की  जायें  |  अधिवकताओं  के  बारे  में  परेशामी  और  शिक्षाथतीं  को  यहां  पर  दोहराया  गया  मह
 श्यक  है  कि  पूरे  देश  में  यूमिफामं  शिक्षा  होनी  चाहिए  ।  ऐसा  नहीं  होता  चाहिए  कि  कहीं  एक  4,  कहीं
 दो  और  कहीं  तीन  या  पांच  वध  है  ।  प्रवेश  की  प्रक्रिधा  समान  रूप  से  बनाई  क्योंकि  प्रवेश  के

 बारे  में  बहुत  सी  भ्रांतिया  कुछ  विश्वविद्यालयों  मे  अन्तर  लाया  जा  रहा  शिक्षा  तीन  बष  के  बाद

 पूरी  की  जानी  चाहिए  और  उसमें  6  महोने  का  प्रेक्टिकल  ज्ञान  का  भी  प्रावधान  चाहिए  ।  क्योकि

 आश्ष  जब  कोई  अधिवक्ता  वकालत  शुरू  करता  है  तो  उसकी  कई  बातो  का  ज्ञाम  नहीं  भाज

 कोर्ट्स  में  50  प्रतिशंत  ऐसे  बकील  हैं  जिनको  न्यूनतम  ये  भी  नही  हो  पाती  है  उन्हें  भाने  जाते  के  लिए

 अपने  पंसे  खर्च  करने  पड़ते  उनके  लिए  चेम्ब्  ओऔरे  लॉइब्नेरी  की  सुविधा  होती  चाहिए  |  इसलिए  इन

 सब  बातीं  को  देखते  हुए  पूरा  बिल  आना  चाहिए  था  ।

 आपने  झुल्क  बढ़ाया  है  ओर  कहा  है  कि  स्टेट  बार  कॉंसिल  और  केन्द्रीय  बार  कोंसिल  की  मीडिंग

 न्द्र  के  अलावा  दूसरे  स्थानों  पर  इसका  अपव्यय  न  ही  इस  पर  भी  विचार  किया  जामा  चाहिए  ।

 जो  40  वर्षों  से  ह्वास  हुआ  है  वह  सत्र  जगह  प्रदर्शित  हुमा  जब  तक  राजनीति  से  इसको  मुक्त  नहीं
 करेगे  तब  तंक  म्वायवालिकाओ  की  व्यवस्था  मैं  सुषटार  नहीं  ला  सकते  ।  जर्जो  की  नियुक्षितयों  कै  बारे  में

 आप  देखें  जब  वे  भी  राजनीतिक  आधार  पर  हीगीं  वो  हम  कंसे  उम्मीद  कर  सकते  आज  न्याय  की

 प्रक्रिया  ऐसी  है  कि  लोग  मुकदमा  करते  हैं  तो  उनके  बेटे  के  बेटे  भी  आ  जाते  लेकिन  परिणाम  कुछ

 नहीं  निकलता  ।  इस  कमी  को  दूर  करने  को  दुढिट  से  काम  होना  लोगों  को  जहदी  और  सु
 म्याय  मिल  सके  ऐसी  व्यवस्था  हीमी  चाहिए  ।  लोक  अदालतों  का  प्रसार  करना  बाहिए  जो  हमारे

 घादकार  हैं  उनके  लिए  सही  सुक्िधायें  हों  इसकी  भी  ब्यवस्था  होनी  चाहिए  क्योंकि  ये  सब  उससे  जुढ़ो

 हुई  बाते  हैं  ।
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 मैं  ज्यादा  नहीं  कहते  हुए  इतना  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  जी  जो  बिल  लाए  हैं

 उमका  हम  विरोध  नहीं  कः  लेक्रिन  उसके  लिए  एक  विस्तत  बिल  लाने  की  बात  की  जानी

 जिसमें  सारी  बातें  सम्मिलित  जजों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  आयोग  बनाने  की  बात  बहुत  समय  से

 चल  रही  इसका  कार्यात्वयन  नहीं  हो  पाया  ॥  क्योंकि  जब  नियुक्षितयां  होती  हैं  तो  लोगों  में  काफी  रोष

 होता  है  वे  त्यागपत्र  देते  पजाब-हरियाणा  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  भी  अभी  इस्तीफा  दिया  क्योकि

 उनसे  कनिष्ठ  व्यक्त  को  प्रमोट  कर  दिया  गया  ।

 प्रदेशों  के  बहुत  से  मामले  पेडिग  पड़े  रहते  हैं  केन्द्र  मे ंउनका  भी  जल्दी  फंसला  होना  चाहिए  ।

 जो  विधेयक  प्रदेश  सरकार  संस्तुति  करके  केन्द्र  के  पास  भेजे  उस  पर  जल्दी  फैसला  लेना  उत्तर

 प्रदेश  की  सरकार  ने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  फेंसला  लिया  था  उसको  6  महीने  से  ज्यादा  समय  हो  गया

 उसका  फंसला  नहीं  हो  पाया  ।  हमने  पूरे  उत्तर  प्रदेश  में  गोवध  निवारण  के  ऊपर  स्वीकृति  के  लिए  बिल

 केन्द्र  के  पास  भेजा  हुआ  १२  भेजे  जाने  के  बाद  भी  स्वीकृति  नहीं  मिली  ।  यहां  तक  कि  अकेले  उ०प्र०

 सरकार  के  6  बिल  पेण्डिग  हैं  ओर  अभी  कन्द्रीय  सरकार  उनको  स्वीक्षति  नहीं  दे  रही  है  ।  उसकी  वजह

 यह  है  कि  एक  तरफ  कानन
 की

 भ्रक्रिया  परेशान  रूरती  है  जिसका  परिणाम  सामने  देखने  को  मिलता  है

 और  दूसरी  ओर  कानून  को  कमजोरी  के  कारण  आम  मखोल  होता  भाज  आवश्यकता  इस  बात  की

 है  कि  हम  न्यायपालिका  को  उच्च  स्तर  पर  ले  जाये  ।  इसको  विवाद-रहित  राजनीति  से  ऊपर  उठाकर

 विचार  करें  कि  जरूरी  है  हम  सारे  अगों  के  बारे  में  बिचार  करें  ।  अधिवक्ता  का  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है

 तो  उस  स्तर  पर  मानना  चाहिए  कि  सब  वकीलों  को  एक  ही  नजर  से  देखा  जाए  जो  काम  नहीं  व्ल

 सकता  वह  सर्वोच्च  न्यायालय  में  भी  काम  करता  एक  अधिवक्ता  के  लिए  आयु  सीमा  होनी

 चाहिए  कि  बहू  60  या  65  बष  तक  वकालत  करेगा  लेकिन  ऐसा  नहीं  होता  मैं  अपने  जनपद  में

 देवता  हूं  कि  एक  वकील  70  साल  का  ८दि  वह  बीमार  हो  गया  तो  कम  से  कम  6  महीन  अदालत

 की  तारीख  लेने  में  लग  जाती  है  तो  इस  दिशा  में  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  अन्तिम  सुझाव  यहू  है  कि बकील  लोग  हड़ताल  करते  हूँ  इसकी  प्रक्रिया  को  न्यायपालिका

 हारा  पावन्दी  लगनी  चाहिए  कि  यह  हड़ताल  स्वीकार  नहीं  की  जाएगी  ।  यद्यपि  मेरे  प्रास  कहने  के  लिए

 बहुत  सी  बातें  हैं  लेकिन  कई  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  बता  चुके  इसलिए  मंत्री  महोदय  इसके  बारे

 में  जब  जवाब  दें  तो  बिल  में  उन  सुझावों  को  भी  सशोधन  के  साथ  स्वीकार  करें|  यह  जो  बिल  आया

 उस  पर  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन  उन  सब  बातों  के  बारे  में  विचार  करके  एक  ऐसी  व्यवस्था

 प्रस्तुत  करे  कि  आज  न्यायपालिका  के  ऊपर  लोग  उ  गली  उठाते  उसके  बारे  में  सम्मात  से  बात

 आपने  मुझे  समय  उसके  लिए  धन्यवाद  ।

 क्री  गिश्धारी  लाल  भागंव  :  माननीय  सभापति  माननीय  कानून  मंत्री  जी  से

 निवेदन  है  कि  वे  स्वय  भी  बकील  रहे  वकील  समुदाय  समाज  का  सबसे  अच्छा  सन्रांत  नागरिक  होता

 जब  उसको  कहीं  पर  काम  नहीं  मिलता  तो  एल०एल०बी०  करके  वकील  बनकर  वकालत  करता  है

 और  नेता  लोग  जब  राजनीति  से  रिटायर  हो  जाते  हैं  तो
 अपनी  दुकान  खोल  लेते  मुझे  लगता  है  कि

 जब  कुछ  लोग  लोक  सभा  से  रिटायर  होंगे  तो  चुनाव  के  बाद  जब  परिणाम  सामने  आयेगे  तो  उनमें  से

 कितने  है|  लोगों  को  इस  काम  के  लिए  जाना  पड़ेगा  ।  इसलिए  निवेदन  है  कि
 जब  तक  आप  मंत्री  हैं  तो

 इनका  भला  कर  जाये  ।
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 पभाष॑ति  जब  एक  लड़की  एल०एल०्बी०  कर  लेती  है  तो  उ्तके  बराबर  का  लड़का
 देखना  होता  है  और  बह  भी  एल०एल०बी०  मिल  जाता  है  और  उसको  शादी  हो  जाती  है  ।  इसलिए  ऐसी

 भूल  न  हो  कि  उसकी  उपेक्षा  हो  |  इसलिए  मुझे  आशा  है  कि  जब  आप  बिल  में  ये  बालें  जोड़ेंगे  शो  इसका
 ध्यनि  रखेंगे  ।  आप  बिल  अच्छा  लाए  हैं  और  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 सभापति  आप  भी  प्रकार  जानते  हैं  कि  कोर्ट  में  केसेन  कितने  समय॑  तक  पड़े  रहते
 क्योध्या  को  मसला  आपके  सामने  है  ।  यह  कई  सालों  से  अटका  पड़ा  यदि  इसको  क्‍्लीयर  कर
 दियां  जाता  तो  आज  यह  स्थिति  नहीं  आती  ।  40-40  साल  से  केसेज  कोट  में  पड़े  रहते  हैं  और  एक
 व्यक्षित  के  पोते  तक  चलता  रहता  इस  प्रक्रिया  को  आसान  करने  वाली  कोई  बात  इसमें  करे
 कि  मुकदमा  जल्दी  से  जल्दी  तय  हो  जाये  ।  इलेक्शन  पेटीशन  महीने  मे  तय  हो  जाये  लेकिन  चनाव
 याचिका  को  6-6  साल  लग  जाते  यह  तय  नहीं  होती  ओर  उधरं  से  दूसरा  इर्लक्शन  था  है  ।
 एक  व्यक्तित  जो  चुनाव  हारा  हुआ  होता  मैं  समझता  हूं  कि  उसको  काफो  कठिनाई  का  सासनेा  इसलिए
 करना  पड़ता  है  कि  वकीलों  की  मेहनत  के  रूप  में  ठपया  देना  पड़ता  इस  सम्बन्ध  में  भी  विचार
 केसों  का  जल्द  किस  प्रकार  से  निपटारा  इसका  भी  रखे  ।  इसके  बाद  प्रक्षियां  कानून  की
 वहे  सस्ता  न्याय  मिलता  च'हिए  ।

 प्रक्रिया  का  सरली+रण  हो  ।  मेरा  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जो
 शप्नेजों  के  समय  से  प्रक्रिय  चल  रही  वह  आज  भी  44-45  साल  बाद  देश  में  विद्यमान  है  ।  अग्रेजों
 के  जाने  के  बाद  भी  वही  प्रक्रिया  चल  रही  ऐसा  नहीं  लगता  है  कि  भारत  में  किसी  प्रकार  से  उस
 प्रक्रिया  में  सुधार  कर  दिया  गया  हो  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  को  सरल  बनाया  जाए
 जिस  सस्ता  न्याय  लोगों  को  मिले  ।

 हमारे  गुंमान  मल  लोढा  जी  जिस
 समय  हाई  कोर्ट  के  जज  थे  और  सुप्रीम  कोट  पे  भी  वह

 तो  किसी  सज्जन  ने  उनको  पोस्ट  काई  भेजा  तो  उधी  को  पेटीणन  मानकर  उन्होंने  न्याय  दिया  या  किसी
 अधबारे  में  फोर्ट  खबर  छपी  तो  उसंको  आधार  बनाकर  उन्होंने  आवश्यक  कारंबाई  प्रारम्भ  कर  दी  ।  तो
 सरलोंकरंण  की  दिएत  में  आपके  दिभांग  में  जो  अच्छी  बात  आती  उसे  करना  चाहिए  ।

 मेरा  एक  निवेदन  यह  है  कि  बार  काउस्थिल  को  भी  सरकार  की  तरफ  से  अनुदान  दिया  जाए  ।
 उसे  आप  250  या  750  कर  दे  लो  इससे  मैं  समझता  हूं  एक  ला  कीं  किताब  भी  नहीं  आंती

 लिए  भारत  सरकार  को  अनुदान  के  रूप  में  बार  कांउन्सिल  की  मदद  बार  नी  चाहिए  |  फिर  मेरा  आपसे

 सुझाव  है  कि  न्‍्याणाघीशों  की  नियुक्षित  में  बर्षों  लग  जाते  उनकी  नियुक्ति  नहीं  ओऔर  जब  होती
 है  तो  राजमीतिक  आधार  पर  हींती  यह  बात  अच्छी  नहीं  इसलिए  न्यायाधीशों  की  नियुत्ित  के

 लिए  ट्विब्यूसल  बनमा  चाहिए  ।  आर्ज  रागस्‍्थान  में  भी  बहुत  सारे  न्याधाधीशों  के  स्थान  रिक्त  पड़े  हुए  हैं  ।
 मे  स्थान  रिकते  पढ़े  रहेंगे  ओर  स्कायाधोश  नही  होगे  तो  लोगों  को  सता  और  जल्दी  स्याय  कंसे  मिलेगा  ?

 इंसके  लिए  एक  समय  निर्धारित  किया  जाएं  कि  स्थान  रिक्त  होने  के  एक  या  दो  महीने  बाद  उसकी

 वृ्ति  कर  देंगे  ।  यह  तो  आप  बहुत  आसाती  से  कर  सकेते  उसमे  भी  अगर  दी-वो  और  चार-चार  साल

 लग  जाएंगे  तो  अंच्छी  बात  नहीं  इसलिए  उसके  लिए  एक  ट्रिब्यूनल  यह  मेरी  मांग

 मेरी  अगली  मांग  है  कि लोक  अदालत  अधिक  से  अधिक  धर्मे  और  उसमें  भि:शुल्क  कानूनी
 उपलब्ध  कराई  जाए  ओर  लोकपाल  बिल  की  परिधि  में  सन  लोग  जाए--चाहे  यह  प्रधान  भ्रेत्री  हो  यां

 मु्य  मत्री  हों  ।  इसी  प्रंकार  से  मेरी  एक  मांग  है  कि  जंसे  ढॉबट्स  ओर  इजीनियसं  को  लाइब्रेरी  के  लिए
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 लोन  दिया  जाता  उसी  प्रकार  से  वित्त  विभाग  या  बैंकों  द्वारा  वकीलो  को  लाइब्ररी  क  लिए  लोन
 मिलता  चाहिए  |  यदि  वकील  साहब  के  पास  लाइब्रेरी  अच्छी  नहीं  होगी  तो  मृवविकल  उसे  अच्छा  वकील

 नहीं  समझेगा  ।  जिस  वकील  की  लाइब्रेरी  मे जितनी  अच्छी  किताबे  हे  उसका  मुवक्किल  उससे  उतना
 अधिक  प्रभावित  होगा  |  इसलिए  उन्हें  किताबे  और  फर्नीचर  खरीदने  के  लिए  लोन  चाहे  वह  वित्त
 विभाग  से  मिले  या  बंकों  इसकी  व्यवस्था  आप

 एक  बात  टेलीफोन  की  है  |  डॉक्टर्स  को  प्रायॉरिटी  पर  फोन  मिल  जाता  इंजोनिय्स  को
 प्रायॉरिटी  पर  फोन  मिल  जाता  10  टेलीफोन  हम  रिकमंड  कर  सकते  जिस  वकील  से  हमारा

 मुकदमा  होता  वह  कहता  है  कि  हमें  फोन  नही  दिलवा  सकते  तो  क्रिस  काम  के  एम०  पी०

 इसलिए  वकील  को  प्राथप्तिकता  के  आधार  पर  टेलीफोन  को  सुविधा  भी  मिलनी  चाहिए  ।

 इमके  बाद  मेरा  निवेदन  है  कि  एक  बबील  अगर  अपने  घर  के  आगे  बोड़  लगयवा  देता  है  कि

 लाल  ऐडबोकेट ”,  तो  उसको  पानी  पर  कॉमर्शियल  रेट  देना  पड़ता  है  और  बिजली

 भी  कामशिपल  रेट  से  चार्ज  की  जाती  दुनिया  एक  रुपया  देती  है  तो  मैं  ढाई  रुपया  मैं  वकील

 बन  गया  तो  मेरे  लिए  कोई  खास  गंगाजल  सप्लाई  नहीं  हो  लेकिन  ऐडवोकेट  का  बोर्ड  लगने  से  ही

 कॉमशियल  रेट  देना  पड़ता  है  ।  इस  पर  आप  कुछ  रियायत  करें  और  उन  पर  कॉमशियल  रेट  न

 ऐसा  मेरा  आपसे  निवेदन  है  ।

 अन्त  में  मेरा  निवेदन  है  कि  पहले  बार  काउन्सिल  के  जो  ऐक्जामिनेशन  करते  वह  दो

 साल  का  कोसे  होता  उसके  बाद  दो  वर्ष  तक  या  6  महाने  तक  किसी  सीनियर  वकील  के  पास

 उसको  वकालत  कर  उसके  अनुभव  का  प्रमाण-पत्र  लना  पड़ता  था  ।  अ्रब  बकील  तो  बन  गए  हैं  लेकिन

 एक  मुन्शी  का  ज्ञान  उनसे  अधिक  होता  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  को  छह  महोने  का  ही
 और  उसके  बाद  एक  सर्टिफि;ट  आप  दें  और  उसके  बाद  बार  कोंसिल  के  एक्जामिनेशन्स  हुआ  करते  थे  ।

 बार  कौसिल  के  एक्जासिनेशन्स  लिखित  भी  हुआ  करते  थे  और  मोखिक  भी  हुआ  करते  थे  ।  दोनों  प्रकार

 के  एक्जामिनेशन्स  यदि  किर  होने  लग  जायेंगे  तो  वकील  साहब  को  कंमे  कोर्ट  में  खड़ा  होना
 उसका  भी  उन्हें  ज्ञान  हो  आज  तो  बकील  साहब  को  पता  ही  नहीं  कि  कंसे  खड़ा  होना

 चाहिए  |  इसलिए  मैं  हूं  कि  बार  कौंसिल  के  दोनों  तरह  के  एक्जामिनेशन्स  की  व्यवस्था  आप

 फिर  से  सभी  वकीलों  का  एक  इटरव्यू  भी  होगा  आवश्यक  है  यही  मेरा  आपसे  निवेदन  है  ।

 अन्त  में  एक  निवेदन  यह  कश्ना  चाहता  हूं  कि  वकीलों  को  फंसिली  कोट्टस  में  जाने  की  व्यवस्था

 भी  आपको  करनी  चाहिए  ।  बाज  वकीलों  को  हालत  बया  आप  तो  स्वय  एक  बकोल  खुद  जानते  हैं

 कि  वकीलों  के  पास  आजकल  चेम्ब्स  टी  नहीं  लेम्बर  त  होने  के कारण  कोई  वकील  नीम  के  पेड़  के

 नीचे  बैठा  कोई  पीपल  के  पेड़  के  नीचे  बठा  कोई  कहीं  गह्दा  लगाकर  बंठा  टूटी  उनकी  कुर्सी

 होती  वकील  समुदाय  की  इस  प्रकार  की  उपेक्षा  यदि  आपके  कानून  मन्नी  बने  रहने  पर  हो  तो  मैं

 समझता  हुं  कि  समय  बड़ा  बलवान  है  |  आप  स्वयं  देख  रहे  हैं  कि  देश  में  कंसे  हालात  निर्मित  हो  रहे

 आज  जो  स्थिति  चल  रही  हम  यहां  नौंबीं  लोक  सभा  में  दसवीं  लोक  सभा  में  भी  भ्ाये  भोर

 ग्यारहवीं  लोकसभा  का  फन्दा  पता  नहीं  किस  वक्‍त  हमारे  गले  में  आ  भगवान  जानता  है  ।  इसलिए

 मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि समथ  की  बलिहारी  को  देखते  आज  आप  कानून  मंत्री  आज  आपके
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 पास  समय  किर  पता  नहीं  आएको  समय  पिले  या  न  इसलिए  आप  वकीलों  की  भलाई  के

 जो  कुछ  रचनात्मक  सुझाव  मैने  दिए  उनके  अनुसार  कदम  यदि  बकत  हाथ  से  निकल  गया  तो

 फिर  आप  कहेंग  कि  भागंव  साहब  ने  ठीक  कहा  30  नअम्बर  को  साढ़े  तीन  बजे  तो  मुझे  मौका  मिला

 लेकिन  मैंने  बात  नहीं  मानी  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  इन  सुझावों  को  मान  यही  मेरी

 आपसे  बिनती  है  ।  इत  शब्दों  के  साथ  समाप्ति  मैं  समय  देने  के  लिए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ]

 न्याय  तथा  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्ए  मतन्री  एसम०  आर०  :  मभापति

 मैं  उन  माननीय  सदस्यों  का  क्षाभारी  हुं  जिन्होंने  इस  विधेप्रक  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किये

 हैं  ।  इस  विधेयक  में  बहुत  कम  उपचारात्मक  सुझाव  दिये  गए  हैं  लेकिन  माननीय  सदस्थों  द्वारा  इस

 व्यापक  विषय  पर  अपने  विचार  बण्जत  करने  से  हमें  अपनी  न्याय  प्रशापन  प्रगाली  तथा  विधि  प्रणाला

 में  सुधार  करते  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इसमें  दो  राय  नहीं  है  कि  न्याय  प्रशासन  प्रणाली  तथा  विधि  प्रणाली  जिससे  थे  संबंधित
 उसको  प्रकृति  तया  सरक्ृति  को  दशते  हैं  यदि  आपबी  सफल  न्याय  प्रशासन  प्रणाली  और  सफल

 विधि  प्रगाली  है  तो  इससे  पता  चलता  है  कि  यह  एक  बहुत  ही  सांस्कृतिक  तथा
 सम्य  ममाज  है  |  अत  ये  दो  न्यायपालिका  और  वब.ालत  ध्यद्साय  अन्य  उत्कृष्ट  व्यवसायों  की
 तरह  ही  उत्कृष्ट  व्यवसाय  माने  जाते  स्वतन्त्रता  से  पहन  तथा  बाद  में  इनको  भूमिका  को  इतिहास
 में  स्वर्ण  अक्षरों  मे  लिखा  गया  मैं  यह  जानता  हूं  कि  और  न्थायपालिका  की  छवि  को  सुधा  रने
 की  आवश्यकता  है  ।  न्यायपालिका  की  छवि  में  भी  ओर  अधिक  सुधार  किया  जाना  इसम्रें  कोई  दो
 राय  नहीं  है  और  जेसाकि  माननीय  श्री  तेयद  शाहाबुददीन  ने  सुन्नाव  दिया  है  कि  आज  इसमें  थोड़े
 सुधार  से  कार्य  नहीं  चलेगा  |  इम  प्रणाली  में  आमल  संशोधन  की  आवश्यक्ता  हम  हसे
 मिनस्टरਂ  प्रणादी  के  नाप्तर  से  जानते  हैं  जिसका  हमने  नकल  की  जिसकी  हम  अनुसरण  करते  भा  रहे

 अन्यथा  आप  कह  सकते  हैं  भारतीय  प्रतिभा  के  अनुगुक्‌त  नहीं  है  इसजिए  हमें  इसमें  परिवतंन  करते
 की  आवश्यकता  है  और  इभलिए  हमें  इसकी  समीक्षा  करनी  है  कणों  से  हमें  भाश्तीय  न्याय
 प्रशासन  प्रणाली  और  ब्िश्वि  प्रणाली  पर  नये  सिरे  से  विचार  करना  है  लेकिन  यह  बात  अवश्य  स्वीकार
 की  जानी  चाहिए  +  हमारे  वकीलों  और  न्यायाधोशो  को  आजकल  काफी  भार  बहन  करना  पड़  रहा
 है  '  इसलिए  बहुत  कुछ  किया  जाता  बाकी  है  अतः  जो  बुक  मैंत  कहा  है  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  मैंते
 डेढ़  माह  पहले  सभी  राज्यों  के  विधि  मन्त्रियों  की  तुरन्त  एक  बेठक  बुलाई  अब  तक  हम  राज्यों  से
 बात  नहीं  करेंग  हम  अच्छा  कार्य  नहीं  कर  सकते  ।  तथ्य  यह  है  कि  हमारे  सभी  जिला
 न्यायालयों  से  लेकर  उच्च  न्यायालय  तक  विभिन्‍न  राज्यों  मे  +धित  हैं  और  न्याय  प्रशासन  उच्च  न्यायालयों
 में  निहित  सहायक  न्यायपालिका  भी  उच्च  न्यायालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  में  हमे  इन
 दो  नाजुक  संस्थानों  पर  किसो  कार्यकम  को  सुनिश्चित  करने  से  पहले  भलो  प्रकार  सोचना  हमें  हस
 पर  मिल  बेंठकर  बात  करनी  चाहिए  और  हमें  अपने  समक्ष  एक  कार्य  सूची  रखनी  यह  काये

 सूची  इन  दो  ही  विषयों  से  सम्बन्धित  होनी  भ्रनः  मैने  बगलौर  में  ओर  मंधुर  में  न्याय  प्रशासन
 ओर  बकालत  से  सम्बन्धित  विषयों  पर  विस्तार  के  चर्चा  की  थो  ।
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 मैं  फिर  से कहना  चाहूँगा  कि  एक  बात  जी  हमसे  पूछी  जा  रही  है  कि  ससद  में  और

 संत्द  के  बाहर  इस  बात  पर  चर्चा  हो  चुकी  है  कि  भारत  में  एक  ऐसी  प्रणाली  अपनाई  जानी  चाहिए
 जिससे  न्याय  सस्ता  और  पूरा  मिल  सके  ।  इससे  आम  आदमी  और  दलित  ०र्ग  के  लोगो  को  काफी

 राहत  मिलेगी  ।  हम  इसके  लिए  पूरी  तरह  बचनबद्ध  हैं  कि  हमें  इन  चार  विस्तृत  मुद्दों  पर  एक
 न्याय  प्रशासन  धक्षिया  लानी  चाहिए  जोकि  न्याय  शीघ्र  पूरा  सस्ता  तथा  प्रभावी  उपलब्ध  करा  सके  |

 लेकिन  क्या  आप  न्याय  उपभोक्ताओं  भौर  विधि  ब्यव्सायियों  से  बातचीत  के  बर्गर  किसी  निणंय  पर

 पहुंच  सकते  हैं  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेइ  है  कि  अभी  तक  उनसे  कोई  बात  नहीं  हुई  आज  अगर

 हम  बार  के  एक  वर्ग  को  किसती  विषय  विशेष  पर  चर्चाकरने  के  लिए  आमत्रित  करते  हैं  तो  वे  इसके

 लिए  आगे  नहीं  बाते  ।  हम  बार  के  सभी  जो  इस  सभा  के  भी  सदस्य  के  साथ  प्रत्येक  विषय

 पर  चर्चा  करना  चाहते  वे  इस  बात  को  स्वीकार  करेगे  कि  न्यायिक  स्वायत्ता  और  बिधिक  व्यवसाय

 में  स्‍्वायता  विधि  के  नियम  और  अन्तत:ः  लोकतंत्र  की  सफलता  के  लिए  आवश्यक  लेकिन  जब  तक

 आप  सभी  मुद्दों  पर  बातचीत  नहीं  विचारों  का  आदान-प्रदान  नहीं  करते  तब  तक  इस  बारे  में

 तत्काल  मसिर्णण  लेने  से  क्रिसी  एक  अथवा  दूसरे  दृष्टिकोण  का  उल्लघन  अतः  हमने  इस

 विधेयक  विशेष  के  सम्बन्ध  में  बार-ऑसिलों  को  आमंत्रित  किया  इस  संबंध  में  राज्य  के  बार-कॉंसिलों

 और  भारतीय  बार-कॉसिल  में  पूर्ण  मतंक्रय  वे  प्रतिनिधि  निकाय  भतः  हमने  इस  विषय  को  इस

 सम्माननीय  सदन  में  तत्काल  उठाया  है  ।

 श्री  ग्रुमान  मल  लोढ़ा  ने  अन्य  अनेक  मामले  उठगये  वह  काफो  सक्रिय  न्यायाधीश

 रहे  हैं  |  मैं  उन्हें  व्यक्तिगत  तौर  पर  जानता  हूं  ।  उन्होंने  लोक  लोक  महत्व  के  मुकदमों  में

 महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  है  और  इस  बारे  में  उनके  बिचार  बहुत  अच्छे  जब  मैं  पहले  म्रन्त्री  था  तो

 मैंने  उनके  विचारों  का  उपयोग  किया  था  ।  पांच  वर्षों  तक  हमने  लोक  अदालतों  के  माध्यम  से  लाखों

 मामलों  फो  सुलझाया  है  ।  हम  इस  बारे  में  बंठक॑  करते  थे  ।  मुझे  इस  सम्माननीय  सभा  को  यह  सूचना
 देते  हुए  प्रसन्‍तता  हो  रही  है  कि  कुछ  न्यायाधीशों  ने  अपने  एक्रांततवास  से  बाहर  निकलकर  जनता  को

 सेवा  करने  का  निर्णय  लिया  है  और  हम  उनका  स्वागत  करते  हैं।यह  भारतीय  परम्परा  है  कि  यदि

 आप  देखते  हैं  कि  एक  निर्धन  व्यक्ति  न्यायालय  नहीं  जा  सकता  है  तो  न्यायाधीश  को  उसके  पास  जाना

 चाहिए  i  यह  प्रणाली  शुरू  की  गई  और  इसका  पालन  किया  जा  रहा  हमने  लम्बे  समय  से

 लम्बित  पड़ा  राष्ट्रीय  विधिक  सहायता  सेवा  प्राधिकरण  विधेयक  प्रस्तुत  कर  दिया  है  और  यह  शीघ्र  ही

 इस  सभा  के  विचारार्थ  आ  उसमें  लोक  अदालत  सस्थान  के  बारे  में  पूरा  एक  अध्याय  दिया

 गया  है  ।  लोक  अदालत  द्वारा  जिन  मामलों  पर  निर्णय  लिया  जाएगा  उनके  लिए  पक्षकार  द्वारा  दिए  गए

 न्यायालय  शुल्क  को  वापिस  कर  दिया  कानून  सम्बन्धी  सहायता  और  सहयोग  प्रदात

 किया  उस  प्रणाली  का  भी  प्रयोग  किया  जा  रहा  इसमें  सफलता  प्राप्त  हुई  इसे

 भारतीय  न्याय  के  प्रशासन  में  स्थायी  रूप  से  अपनाया  जा  रहा

 बड्ीलों  के  लिए  कल्याणकारी  योजनाओं  हेतु  कुछ  सुझाव  दिए  गए  मैं  एक  बात

 स्वीकार  करता  हूं  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  माननीय  सदस्यों  वे  यह  मुद्दा  उठाया  कि  कमजोर  वर्गों  जिन्हें

 हम  सामाजिक  ओर  शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़  वर्गों  का  मानते  बही  संख्या  में  बजओल  बन  रहे

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्त  भी  बड़ी  संक्षया  में  वकालत  के  पैशे  को  अपना  रहे
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 a हैं | यह एक सही ata है कि वे भी वकील बन सकते हैं। we: हमें  हफ  फ$फ$ऋख$खफ७झऋखझ

 हैं  |  यह  एक  सही  संत्रेत  है  कि  वे  भी  वकील  बन  सकते  क्षतः  हमें  यह  देखना  है  कि  समाज  के
 विकेधाप्निकार  प्राप्त  इन  वर्गों  के  लिए  कल्याणकारी  योभनाए  शुरू  की  जाबी  चू  कि  अब  उन्हें
 बकील  बनने  का  अवसप्तर  प्रास्त  हो  गया  है  इसलिए  इसके  लिए  कल्याणकारों  उपाय  करने  चाहिए  ।

 मैं  इस  सम्मात्तनीत्म  सभा  को  बताना  चाहुता  हैं  कि  इस  संबंध  में  एक  विधेयक  पहले  ही  तंयार
 किग्रा  जा  चुका  कुछ  राज्यों  में  कल्याणकारी  उधाव  किए  गए  उदाहरण  के  लिए  केरल  भौर

 ब्रिहार  में  पृ  हपाय  किए  गए  हैं  ।  लेकिन  हम  कल्याहझ्रक्तारी  प्रणालो  ग्रे  एकरूपता  लछाता  चाहत
 हमने  न्यायाद्रीश्  बदल  इस्लाम  को  अध्यक्षता  मे  एक  समिति  गठित  की  थी  ।  उन्होने  रिपोर्ट  दी  थी

 थी  ओर  हम  एक  विधेयक  तंथार  कर  चुक  थे  ।  लेकिन  दुभग्यवश  चुनाव  हो  गए  और  हम  हार  गए
 जिसके  परिणामस्वरूप  हम  इसे  लागू  नहीं  कर  सके  ,  जब  भी  मुझे  अवसर  मिलगा  मै  निधन  वकोलों

 के  कल्याण  के  लिए  कार्य  करूंगा  क्योंकि  मैं  उसके  लिए  बचनबद्ध  यह  बात  स्वीकार्य  है  कि  कुछ
 उपाय  करने  हम  इस  सम्बन्ध  में  अश्वासन  देते  हैं।हम  इन  कल्याणकारी  योजनाओं  को  मान्यता

 देना  चाहते  हैं  ओर  चाहते  है  कि  जो  व्यक्ति  निधन  हैं  क्षोर  प्रारम्भ  मे  बार  में  अपने  पेरो  पर  खड़  नही

 ही  सकते  है  उनकी  सद्दगायता  को  जाएं  |  युवा  लौर  क्रम-विशेषाधिकार  प्राप्त  बकीलों  का  सहयोग
 देना  चाहिए  ताकि  वे  भी  न्याय  प्रशाऱन  प्रणाली  में  योगदान  कर

 माननीय  सदस्यों  ढारा  विए  गए  अभ्य  सुझ।ब  भी  मुझे  याद  न्यायालय  शुल्क  के  सम्बन्ध  मे

 पहले  ही  यह  निर्णय  लिया  जा  चुका  है  कि  न्‍्वाय(लय॒न्शुल्क  का  तकंसक्षत  बनाया  जाएं  भोर  कुछ  हृद  तक

 उसे  समाप्त  कर  दिया  हम  अमीर  मुबाक्क्लों  से  न्यायालय  शुल्क  क्यो  न  ले  ?  इन  |सद्धांतो  का

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ओर  हम  उसी  दिशा  में  काये॑  कर  रहे  है  ।  सभी  राज्यों  के  विधि

 चाहे  बहां  किसी  भी  दल  की  सरकार  रही  न  यहू  कार  ओर  मुझे  प्रतन्‍नता  हैँ  कि  व  संसद

 सत्र  के  बाद  फिर  से  बेठक  करेंग  और  शीघ्र  निणय  लेग  ।

 न्यायिक  सूलधृत  सुन्रिधाओं  को  उपेक्षा  को  स्त्रोकार  करते  हुए  माजना  व्यय  के  एक  भाग  के  रूप

 में  हमने  स्मायालग्न  ब्रार  कक्ष  ओर  बेम्ब्र  बत्तए  थे  ।  मैंन  यहू  कायय  योजना  मन्त्र  के  कृप  मे

 किया  था  ।  मुझे  प्रसस्तता  है  कि  हमने  राज्यों  से  जो  अग्युरोध  किया  था  उसके  अनुसार  मे  भी  अपने  बार

 कक्षों  और  ब्रार-एसोसिएशनो  के  कक्षो  और  न्याप्रालय  कल्षों  का  पुर्ननर्माण  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 कर  रहे  यह  कार्यक्रम  जारी

 बार-कौं  सिलों  ते  यह  महसूस  किया  कि  उनके  कार्यालय  प्रशासन  और  बार  कौंसिल  चलाने  के  लिए

 उनके  पास  पैसा  नहीं  है  ।  धन  की  कमी  के  कारण  उन्हें  ब्नेक  कठिनाइयो  का  सामना  करना  पड़  रहा

 है  |  वे  अपना  नामांकन-शुल्क  बढ़ा  रहूँ  है  ।  धारा  30  के  सम्बन्ध  में  एक  मांग  की  गई  थी  ।  मुझे  सभा

 को  सूचित  करते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  जुद्दा  तक  विधि  मन्त्रालग्र  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  धारा

 30  को  लागू  करने  का  निर्णय  किया  स्पायमूर्ति  लोढा  ्ूस  बारे  में  बहुत  वितित  थे  ।  मुझे  यह  सूचित
 करने  में  प्रसन्‍तता  हो  रही  है  कि  हमत  उच्च+म  न्यायालय  में  लम्बित  मामलों  के  सम्बन्ध  मे  यह  कहते

 हुए  कि  सरकार  दो  सीमाओं  के  साथ  अर्थात्‌  परिवार  न्यायालय  भर  श्रम  न्यायालय  के  साथ  धारा  30

 को  संरोधित  करने  ओर  उपबन्धों  को  लागू  करने  के  लिए  एक  प्रति  हलफतामा  दायर  करन  का  घी  निर्णय

 किया  है  |  ये  दो  विश्य  ऐसे  है  जो  दूसरे  मन्त्रालयों  के  भध्वीन  जाते  जहा  मैं  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  ।

 लेकिन  अब  हमने  धारा  30  को  भी  लागू  करने  का  फेसला  किया  है  ।
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 एक  माननीय  सदस्य  ने  काउ  सिलों  को  अपने  मुस्यालय  से  बाहुर  क्‍यों  मिलना

 चाहिए  ?”  उममें  तथ्य  यह  है  कि  लगभग  ये  सभी  मुख्यालय  लगभग  राजधानियों  में  स्थित  मान

 लीजिए  कि  बार-काउ  मिल  अपने  मुख्यालय  से  अलग  राज्य  के  एक-दूसरे  जिले  में  बंठक  करना  चाहती  है

 तो  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  आदिरकार  ये  सब  स्वायत्त  सर्थायें  हैं  और  ये  एक  समय  पर  किसी

 एक  जिले  में  तो  दूसरे  समय  किसी  दूसरे  जिले  में  मिल  सकते  इससे  कार्य  करने  में  उन्हें  कुछ  स्वतन्त्रता

 लेवि:न  उसमें  ज्यादा  खर्च  नहीं  देश  की  तथा  राज्य  की  बार  काउ  सिलें  स्वायत्तशासी

 सस्थायें  हैं  और  मेरे  विचार  से  वे  अपने  कार्यों  का  ध्यान  रखेगी  ।  हमें  वास्तव  में  उनके  मुख्यालयों  में  बेठक

 न  फरके  अन्य  स्थानों  पर  बैठक  आयोजित  करने  के  उनके  दराढों  पर  शक  नहीं  करना

 धारा  24  के  सम्बन्ध  में  जसाकि  मैंने  कहा  कि  यह  एक  अन्य  अयोग्यता  जोड़ी  गई  अगर

 कोई  बरखास्त  व्यक्ति  सूचीबद्ध  होना  चाहता  तो  दो  वष  तक  वह  सूचीबद्ध  किए  जाने  का  अधिकारी

 नहीं  होगा  ।  यह  भयोग्यता  अन्य  अयोग्यताभों  के  साथ  गिनी  जाती

 आप  उन  दोया  तीन  उदायों  को  देख  सकते  हैं  जो  हमने  बताए  उनमें  एक  फोत्त  बढ़ाने  का

 है  ।  फिर  टरृतरा  चुनाव  है  ।  इस  विधेयक  का  सबसे  महत्वपूर्ण  सशोधन  यह  है  कि  लोकतात्रिक  प्रक्रिया  को

 बनाए  रखना  चाहिए  |  कुछ  बार-काउ  सिलों  को  तो  पांच  वर्ष  हो  चुके  थे  लेकिन  चुनाव  नहीं  करवा  रहे

 हमने  ऐसा  उपाय  किया  हे  जिसमें  पांच  दर्ष  के  पश्चात्‌  चुनाव  अवश्य  द्वोगे  ।  अवधि  बीत  जान  के

 पश्चात्‌  देश  को  बार-+उ  सिल  के  तुरन्त  चुनाव  होगे  ।

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  इन  सभी  उपायों  का  माननीय  सदस्यों  ने  समर्थन  किया  है  ।  न्यायाधीशों  की

 नियुक्तित  के  सम्बन्ध  में  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हमारे

 लिए  केवल  दो  ही  ध्यान  देने  योग्य  बातें  एक  यहू  है  कि  आदमी  योग्य  हो  ईमानदार  और  उच्च

 न्यायालय  का  न्‍्याया!धीश  होने  की  योग्यता  रखता  हो  ।  संविधान  में  सलाह-मशविरे  की  प्रक्रिया  दी  गई

 हमें  जब  तक  कोई  अन्य  व्यवस्था  प्रारम्भ  नहीं  की  जाती  तब  तक  इसी  प्रणाली  को  सामता  चाहिए  |  अतः

 यह  तक  कि  राजनीतिक  नियुक्तियां  हुई  वृर्णतः  अतकंसंगत  है  |  सभी  जो  नियुक्त  किए  जाते

 उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीशों  और  उच्च्रतम  न्यायालय  के  मुश्य  न्यायाधीश  द्वारा  पूर्ण  तहकीकात

 किए  जाने  के  पश्चात्‌  नियुषत  बिए  जाते  जब  तक  मुख्य  न्यायाधीशों  द्वारा  सिफारिश  नहीं  की  जाती

 तब  तक  कोई  नियुक्ति  नद्दीं  को  जायेगी  ।  हम  यह  उम्मीद  कर  सकते  हैं  कि  मुख्य  न्यायाधीश  ध्ररुय  मन्श्री

 और  राज्यपाल  के  साथ  मत्रणा  करेंगे  जोकि  सांविधानिक  आदेश  इन  चीजों  से  विचार-विमर्श

 प्रक्रिया  में कुछ  बाधा  उत्पन्न  हो  सकती  है  लेकिन  न्यायाधीश  का  पद  बहुत  महत्वपूर्ण  हे  भौर  सविधान

 के  अन्तर्गत  यह  विव्रार-विम्श  अनिवाय॑  हमें  बह  करना  ही  हम  कितनी  जहदी  नियुक्षित  कर

 सकते  यह  हमारा  काम  है  |  हम  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  भेजे  गए  मामलो  को  भी  तेजी  से  निपटा  रहे
 हैं  सम्बन्धित  सांविधानिक  अधिकारियों  के  सम्पक  में  हुं  और  मैं  आपको  आश्वासन  देता  है  कि  हम  जल्दी

 ही  नियुक्तियां  करेंगे  ।  इन  जानकारियों  के  साथ  मैं  इस  माननीय  सभा  से  इस  विधेयक  को  पारित  करने

 फी  सिफा  शक  रता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  पर  विजार-विमझ्ल  के  लिए  प्रस्ताव  पर  श्री  मोहन  श्री

 गिरधारी  लाल  भागंब  तथा  प्रो०  रासा  सिह  रावत  ने  तीन  संशोधन  पेश  किए  क्‍या  वे  अपने  सशोधन

 ला  रहे
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 थो  मोहत  सिह  :  मैं  अपना  संशोधन  ला  रहा  हूं  ।

 क्रो  गिरधारों  लाल  भागंव  :  मैंने  अपनी  जात  कह  दो  इसलिए  अपना  पंशोधन  प्रेस  नहीं  कर

 रहा  हूं  ।

 संख्या  2  अस्वीकृत  हुआ  माना

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  मैं  अपना  संशोधन  पेश  कर  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  प्रस्ताव  पर  विचार-बिमर्श  के  बारे  में  सभा  के  मतदान  द्वेतु  श्री  मोहन
 सिंह  द्वारा  लाए  गए  संशोधन  संक्षया  ],  प्रो०  रासा  मिंह  राक्षत  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  संश्या  3  रखूंगा  ।

 संशोधन  संह्या  1  ओर  3  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अश्बोकृत  हुए

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 1961  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभारपात  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  बियार  आरम्भ  करेगी  ।  प्रश्न  यह

 खंड  2  से  9  विधेयक  का  अंग  बते  ॥/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 कण्ड  2  से  9  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रूण्ड  !,  अधितिपमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नास  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 करो  छच०  आर०  भारहाज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
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 विधेयक  पारित  किया  जफर  ।

 प्रस्ताव  स्थी कृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  के  बारे  में  कही  जाने  वाली  और  किसी  भी  बात  को  कार्यवाही

 बृत्तान्त  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  ।

 3.49  भ०  प०

 ] कम

 पासपोर्ट  विधेयक

 समापतति  महोवय  :  यह  सभा  अब  पासपोर्ट  1967  में  और  सशोधन  करते  वाले  विधेषक
 पर  विचार  माननीय  मन्त्री  श्री  आर०  एल०  भाटिया  ।

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल०  :  पासपोर्ट  जारी  करके  लोगों  को
 भारत  से  विदेश  भेजने  जुड़ा  काययं-संचालन  प्राम्नप्रोटं  अधिनियम  1967  के  अन्तगंत  चलता  आ  रहा
 यह  अधिनियम  एक  ऐसा  ढांचा  प्रदान  करता  है जिसके  कारण  समय  के  चलते
 तोथं-यात्रां  और  वर्यटन  के  सहेश्थों  से  लोगों  का  विंदेशों  में  जाता  एके  ओम  बात  बेन  गयी  इस  कारण
 से  काफी  सख्या  में  लोग  भारत  से  अन्य  देशों  की  यात्रा  करने  का  अनुरोध  कर  रहे  हाल  हो  में  गत  दो
 वर्षों

 से
 पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  की  संडया  में  भी  १।फी  वृद्धि  हुई  वर्ष  1990

 में  देश  के  विभिन्‍न  पासपोर्ट  कार्यालयों  को  प्रासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  ।5  लाख  से  भी  अधिक
 आवेदन  प्राप्त  हुए  थे  जबकि  वर्ष  1991  में  यह  संख्या  बढ़कर  24  लाख  हो  गयी  थी  ।

 इस  कानून  को  लागू  करने  पर  हुंमें  जो  अनुभव  प्राप्त  हुआ  उसके  आधार  पर  हमने  यह  पाया

 है  कि  कतिपय  बातें  ऐसी  हैं  जिनका  अधिनियम  में  समावेश  किया  जाना  चाहिए  तोकिं  अधिनियम  के
 प्रावधानों  को  अद्यतन  बताया  जा  सके  आपको  देखने  को  मिलेगा  कि  हमारी  पासपोर्ट  पुस्तिका  के  स्वरूप
 में  भी  काफी  परिवर्तन  किए  गए  हमने  निरन्तर  समीक्षा  कर  इसे  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदण्डों  के समान
 ला  विया  परिवतंनों  के  अन्तगगंत  इसके  आकार  उपयोग  भें  लायी  गई  सामग्री  में  परिवर्तन  किया
 गया  है  और  कतिपय  अन्य  बातों  को  जोड़ा  गया  है  ताकि  हमारी  पासपोर्ट  पुस्तिका  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर
 पासपोर्ट  पुस्तिकाओं  की  बराबेरी  केर  सके  ।  आगामी  कुछ  वर्षों

 मे  कुछ  और  परिवतंन  किए  जायेगे  जिनसे
 पाप्पोर्टो  और  वीजाओं  को  मशीन  के  द्वारा  पढ़ा  व  जाचा  जा  सफेगा  और  यह  आात  भी  इस  चिंषंय  पर  हुए
 अन्तर्राष्ट्रीय  निणय  के  संगत  होगी  ।

 कार्यवाही  वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 जज  कि  तघ+_+त  nee
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 इस  विधेयक  से  सरकार  पासपोर्ट  जारी  करने  की  लागत  की  वसूली  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  और

 उसके  दुरुपयोग  की  हालत  में  ध्रभावी  निवारक  उपाय  कर  1978  में  पासपोर्ट  जारी  करने  की

 फीस  25  छपए  से  बढ़ाकर  5.:/-  रुपए  की  गई  थी  और  उसके  बाद  पासपोर्ट  की  फीस  में  काफी  वृद्धि  हुई
 सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र  मे  प्रभावकारी  सेवाएं  प्रदान  करते  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  हुमें  अपनो

 आवश्यकताओं  और  स्वीक्षत  अम्तर्राष्ट्रीय  मानकण्डों  के  अनुरूप  अपनी  उत्पादन  सेबाओं  में  सुधार  लाना

 चाहिए  ।  पासपोर्ट  जारी  करना  कोई  व्याबसायथिक  काय॑  नहीं  है  लेकिन  इसके  साथ-साथ  यह  भी

 आवश्यक  है  कि  सेवाओं  को  लागत  की  पासपोर्ट  जारी  करने  मे  वसूल  किए  जाने  वाले  शुल्क  द्वारा  पूरा
 किया  जाना  चाहिए  ।

 हमने  इस  विधेयक  में  ऐसी  बातों  को  भी  शामिल  किया  है  जिनके  अस्तंर्गंत यदि  कोई
 अधिनियम  के  सम्बन्ध  मे  जुर्म  करता  है  तो  उस  पर  अधिक  जुर्माता  क्या  जा  जुर्माना  सम्बन्धी

 वर्ममान  प्रावधान  कई  वर्ष  पूर्व  निर्धारित  किए  गए  थे  और  अब  यहू  वांछनीय  हो  गया  है  कि  उन्हें  भो  <

 अधिक  कड्डा  किया  जाए  जिससे  किसी  घोटाले  अथवा  किसी  किस्म  के  दुस्पयोग  के  सम्बन्ध  में  प्रभावकारों
 निवारक  सप्राय  किए  जा

 अन्त  मैं  यहू  कहना  चाहुंगा  कि  केन्द्रीय  पासपोर्ट  संगठन  जो  सेवाएं  प्रदान  करता  वे  विदेश

 मन्त्रालय  की  महत्वपूर्ण  मतिविधियों  का  एक  भाग  होती  हम  अपने  देश  के  नागरिकों  को
 प्रभावकारो  और  समय  पर  सेवा  उपलब्ध  कराने  को  आवश्यकता  के  बारे  में  पूर्णतया  सबेल  मन्चालय
 पासपोर्ट  गतिविधियों  क  प्रत्येक  १हलु  के  बारे  में  व्यापक  समोक्षा  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रहा

 जिससे  आने  वाले  वर्षों  में  इस  क्षेत्र  में  अवश्यम्भाथी  बद्धि  से  निण्टा  जा  सके  |  हमे  विश्वास  है  कि
 इस  काय  से  एक  सुधारात्मक  व्यवस्था  हमारे  साभमे  आयेगी  और  कार्यकुशलता  में  भी  बढ़ि  हो  सकेगी
 जिमसे  भारत  की  जनता  की  इस  क्षेत्र  को  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सकेगा  ।

 अब  मैं  सभा  द्वारा  इस  विधेयक  पर  विचार  किए  जामे  तथा  विधेयक  को  वर्तमान  रूप  में
 पारित  किए  जाने  का  अनुरोध  करने  के  लिए  आपको  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ८
 पासपोर्ट  1967  में  भौर  सशोधन  किए  जाने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  ।”

 सभापति  भहोरय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 पासपोर्ट  1967  में  ओर  संशोधन  किए  जाने  बाले  विश्वेयक  पर  विचार

 विधेयक  के  बारे  में  कुछ  सशोट्टनों
 पर

 विचार  किया  जाना  अब  क्री  गिरधारी  लाल  भागंब
 जी  अपनी  बात

 8

 भी  विरधारी  लाल  भागंष  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हैं  :---
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 न  न +++तन+3.न.-++तनतत+-+-न-ेनाीतयीनीीनन-ननननननननन नमन  न  न  न जानने  के  प्रयोशनार्थ  नमक  ल्‍3न+५+अ  (1)

 विधेयक  को  उस  पर  ।]  मैं  तक  राय  जानने  के  प्रयोशनार्थ  परिचालित
 किया  जाए  ।/”  (2)

 शो  मोहन  सिह  :  सभापति  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 विधेयक  को  उस  पर  तक  राय  जानने  के  प्रयोजनाथं  परिचालित

 किया  जाए  ।”  (2)

 ]

 सभापति  महोदय  :  प्रो०  रासा  सिह  रावत  का  संशोधन  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  द्वारा  लाए

 गए  संशोधन  से  मिलता-जुलता  है  ।  इसलिए  श्री  रासा  विह  राबत  का  सशोधन  रह  नहीं  सकता  है  ।

 भब  श्री  राम  कापसे  बोल  सकते  हैं  ।

 थी  राम  कापसे  सभापति  मैं  आवतोौर  पर  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हैं  परन्तु  साथ  द्वी  में  इस  विधेयक  का  पूर्ण  रूप  से  समर्थन  करन  की  स्थिति  मे  नहीं  हुं  ।

 मेरी  पहली  आपत्ति  दूमरे  संशोधन  के  बारे  में  है  जिस  मन्त्री  महोदय  पासपोर्ट  अधिनियम  लिए

 की  धारा  5  के  सम्बन्ध  में  लाए  वह  संशोधन  इस  प्रकार  है  :

 और  अन्य  यात्रा  दस्तावेज  जारी  करने  पर  विशेष  प्रतिभूति
 लेमीनेशन  और  उससे  सम्बन्धित  अन्य  विविध  सेवाओं  पर  किए  गए  खजं  को  पूरा  करने  के  लिए
 ऐसा  शुल्क  जैसाकि  निर्धारित  किया  जाए  ।”

 विधेयक  के  पैराग्राफ  विधानਂ  में  यह  कहा  गया

 प्रामलों  के  सम्बन्ध  में  निवम  बनाए  जा  सकते  वे  प्रक्रिया  एवं  ब्यौरे  से  सम्बन्धित

 मामले  इस  प्रकार  विधाई  शक्तियों  का  प्रत्योजन  एक  आम  बात  है  ।”

 विधेयक  में  यह  शुल्क  मूत  रूप  से  25  रुपए  उसके  बाद  इसे  बढ़ाकर  50  रुपए  किया  गया  ।
 मैं  इस  विधेयक्र  का  समर्थत  करता  वदि  आपने  आज  की  तारीब  में  इस  पर  किया  गया  व्यय  तो  रुपए
 या  200  जो  भी  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  शुल्क  का  उल्लेख  किया  होता  ।  परन्तु  आप

 चाहते  हैं  कि  हम  अपनी  शक्तियां  आपको  प्रदत  कर  दें  और  आप  निर्णय  लेंगे  लेकिन  यह  निर्णय  तो  विभाग
 को  लेना  है  कि  वितना  शुल्क  लेना  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  वसूल  किए  जाने  वाले  शुल्क  के  बारे  में

 स्पष्ट  कहें  क्योंकि  आपके  पासपोर्ट  के  आधार  पर  लाखों  लोग  बाहर  जाएंगे  ।  स्वभाविक  ही  है  कि  हम
 अपनी  शक्तियां  किसी  विभाग  को  प्रदत्त  नहीं  करना  चाहते  हम  चाहते  हैं  कि  इसका  निर्धारण  केवल

 यहां

 पर हो ज॑सा कि पहले के वर्षों में किया गया अन्यथा हम शुल्क में धरद्धि करने का विरोध नहीं करते यह आवश्यक परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले मार्च में जब हमने पासपोर्ट का यह प्रश्न सदन में उठाया था तो सरकार 346
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 की  ओर  से  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  इसके  बाद  पासपोर्ट  जारी  करने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होगा  ।

 परन्तु  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  आज  क्या  स्थिति  लोगो  को  पासपोर्ट  के  लिए  महीनों  तक  इन्तजार
 करना  पड़ता  है  '  मैं  पिछले  कई  वर्षों  से  सावंजनिक  जीवन  से  जुड़ा  हुआ  हूं  ।  इससे  पहले  कभी  भी  कोई
 ब्यक्ति  मेरे  पास  नहीं  आया  और  उसने  ऐसा  नहीं  कहा  कि  कृपया  पासपोर्ट  अधिकारियों  को  पासपोर्ट
 घोष  जारी  करने  के  लिए  लिख  दीजिए  ।  मैंने  इस  काम  में  पांच  सप्ताह  का  समय  लगाया  परन्तु  मुझे
 पासपोर्ट  नहीं  मिल  रहा  है  |  कृपया  मेरी  सहायता  कीजिए  |

 मैं  समझता  हूं  कि  पिछले  वर्ष  तकरीबन  सभी  लोगों  ने  यह  महसूस  किया  होगा  कि  लोग  हुमारे
 पास  आए  और  हमसे  पासपोर्ट  अधिकारियों  को  पत्र  लिखने  का  अनुरोध  हम  ऐसे  पत्र  नहीं
 लिखना  चाहते  हैं  ।

 उमके  बाद  श्री  माधव  सिंह  जो  उस  समय  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  पांच
 सप्ताह  के  भीतर  पामपोर्ट  के  सभी  लम्बित  मामलों  को  निपटा  दिया  इसका  क्‍या  नतीजा
 निकला  ?  हम  इमके  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  क्‍यों के  उन्होंने  ।3  मार्च  को  आश्वासन  दिया  13
 मार्च  से आज  तक  कई  बातें  हो  चुकी  मन्नी  जी  बदल  गये  हैं  |  वह  इतसे  खुश  परन्तु  साथ  ही  जहां
 तक  पासपोर्ट  कार्यालय  का  सम्बन्ध  है  हम  उसको  स्थिति  जानना  चाहते  क्‍या  आपने  उनमें
 चारियों  की  संख्या  बढ़ा  दी  है  ?  यह  असली  समस्‍या  थी  क्योंकि  आपने  स्वयं  कहा  था  कि  पिछले  दो  वर्षों
 में  इन  कार्यालयों  में  पासपोर्ट  के  आवेदकों  की  संख्या  बढ़  गई  है  ।  क्या  आपने  कर्मचारियों  की  सख्या  बढ़ा
 दी

 क्या  आपने  पासपोर्ट  समय  पर  शीघ्र  जारी  करने  के  लिए  अपनी  क्षमता  बढ़ा  दी  है  ?  हम  इन
 कार्यालयों  की  स्थिति  से  प्रसन्‍न  नहीं  हैं  ।

 दुमरी  बात  अगले  सभोधन  के  बारे  में  है  अर्थात  धारा  7  के  अन्तगंत  निर्धारित  अवधि  से  थोड़ी
 अवधि  के  लिए  पासपोर्ट  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  अल्यावधि  जब  तक  कि  पाष्तपोर्ड  अधिकारियों
 को  लिखित  में  पर्याप्त  कारण  न  बताए  जाए  या  कसी  ओर  तरह  से  निर्धारित  न  की  आगे  की
 अवधि  तक  के  लिए  बढ़ाई  जा  सकेगी  ।  यह  अवधि  उस  अवधि  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  जितनी
 अधधि  के  लिए  कि  पासपोर्ट  जारो  किया  गया

 बह  मूल  अधिनियम  अब  आप  यह  कहना  चाहते  है  कि  जो  अल्पावधि  के  साथ  निर्धारित
 अवधि  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 इसका  मतलब  यह  है  कि  यह  मूल  अवधि  से  भो  अधिक  हो  सकती  है  ।  क्या  बात  मतः

 मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  किन  कारणों  से  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इसके  लिए  मूल  धारा  जिम्मेदार  मान  लीजिए  कोई  ब्यक्ति  एक  बढ  के

 लिए  बाहर  जाता  तो  समयावधि  एक  वर्ष  और  बढ़ाई  जा  सकती  है  |  यह  अवधि  कम  होनी  चाहिए  ।
 वास्तव  में  यह  अवधि  जब  मूल  अवधि  से  अधिक  होती  है  ओर  आप  इसे  अल्पावधि  कहते  है  तो  मुश्ने  यह

 एक  मजाक  से  अधिक  कुछ  नहीं  लगता  है  ।
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 कर मैं दूसरे संशोधनों का समर्थन करता हूं । मह संशोधन दण्ड के बारे में है चाहे दण्डित होने न  ननन

 मैं  दूसरे  संशोधनों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मह  संशोधन  दण्ड  के  बारे  में  है  चाहे  दण्डित  होने  वाले
 लोग  भारतीय  द्वों  या  विदेशी  ।  जो  भी  व्यवित  इसका  गलत  ढंग  से  इस्तेमाल  उस  अपराध  के  लिए
 हम  उस  दण्ड  का  समर्थन  करते  हैं  जो  भी  आप  इस  अधिनियम के  द्वारा  निर्धारित  करेंगे  ।  परन्तु  साथ  ही
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  महाराष्ट्र  के  उन  अपराधियों  की  दुबई  जाने  में  किसने  सहायता  की  थी

 जिनकी  के  अन्तगंत  तलाश  क्‍या  भाई  ठाकुर  को  बंध  पासवोर्ट  जारी  किया  गया  था  ?  बहह्तव
 में  उसे  कलकत्ता  में  रोका  गया  कलकत्ता  हवाई  अहुं  से  यह  पूछा  गया  था  कि  क्या  आपको  इस

 आदमी  की  तलाश  है  ?  वह  दुबई  जा  रहा  है  ।

 4  00  भ०प०

 महाराष्ट्र  की ओर  से  इस  नाम  बी  अनुमति  दे  दी  गई  आखिरकार  वह  अपने  द्वित  में  भारत

 छोड़  कर  चला  गया  ।  गत  कई  महीनों  से  बह  टी०ए०डो०ए०  के  तहत  वांछित  अब  उसका

 भाई  कांग्रेसी  विधाण्क  है  |  वह  भी  टी०ए०डी०ए०  के  तहत  वांछित  वह  भारत

 छोड़कर  चला  गया  है  अथवा  हमें  विदित  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  से  दो  कांग्रेस  विधायक  टी०ए०डी०ए०  के  तहत  वांछित  यह  मद्दाराष्ट्र  में
 अपने

 भाप  में  एक  रिकार्ड  लेकिन  मुझे  ज्यादा  चिन्ता  भाई  ठाकुर  द्वारा  भारत  छोड़कर  दुबई  जाने  के  लिए

 प्रयोग  किए  गए  पासपोर्ट  कें  बारे  में  वास्तव  में  क्या  हुआ  है  ?  जहां  तक  पासपोर्ट  जारी  करते  का

 सम्बन्ध  क्या  उसमें  कोई  गलती  थी  ?  इसे  ऐसे  कंसे  प्रयोग  किया  गया  था  की  जहां  तक  इन  बातों  का

 सम्बन्ध  मैं  जानना  चाहता  मेरे  विचार  से  पारपत्र  कार्यालय  अभियुक्तों  को  सहायतार्थ  नही  खोला

 गया  बल्कि  यह  देखने  के  लिए  खोला  गया  है  कि  सह्ठी  व्यक्तियों  को  देश  से  बाहुर  जाने  के  लिए

 पत्र  कार्यालय  कोई  बाधा  न  बने  ।  कृपया  इस  तरीके  से  सद्दायता  कीजिए  ।  मेरा  यही  अनुरोध  ओर  यही

 सुझाव

 थी  ए०  थाहसे  :  पासपोर्ट  विधेयक  पर  बोलने  अवसर  प्रदान

 करने  के  लिए  मैं  आपका  अआभारी  हूं  केरल  केरल  में  जंसाकि  आपको  विदित  ही  है  कि  के  रलवासी  देश  से  बाहर

 भाग्य  अजमाने  हेतु  जाते  हैं  क्योंकि  केरल  में  रोजगार  के  अवसर  बहुत  सीमित  यह  एक  अत्यधिक

 शिक्षित  राज्य  है  ।  हमारे  राज्य  में  शिक्षित  व्यक्तियों  की  बेरोजगारी  को  समस्या  अति  गम्भीर

 है  ।

 वास्तव  में  यह  बहुत  दु.खद  बात  है  कि  देश  के  बाहर  अपनी  किस्मत  अजमाने  वाले  भी  पासपोर्ट

 जारी  करने  में  अनावश्यक  विलम्ब  के  कारण  बिदेश  नहीं  जा  पाते  हैं  ।

 सामान्यतौर  पर  इस  विधेयक  का  समर्थन  करेता  मैं  इसकी  सभी  धाराओं

 का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  माननीय  स्दस्थ  श्री  राम  काणपसे  की  चिता  से  सहमत  हूं
 क्योंकि  सारी  शक्तितयां  इसी  कार्यालय  को  सोंप  देना  सर्दव  अच्छा  नहीं  होता  लेकिन  मैं

 महसूस  करता  हूं  कि  यह  कार्यालय  और  सरकार  अत्यधिक  ओचित्यपूर्ण  पचास  रुपए  का  शुल्क  बहुत
 कम  है  ।  वर्तमान  परिस्थितियों  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  बह्द  शुल्क  पर्याप्त  नहीं  है|  मैं

 मंत्री

 महोदय से यही अनु रोध कि प्रभार निर्धारित करते समय समझ्षदारी से काम मैं नद्दी 348
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 समझ्नता  कि  इस  एक  मुह  जोकि  ससद  मे  हर  बार  छोटी-सी  राशि  चाह  बह  राशि  100
 रुपये  अथबा  150  दप्ये  अथबा  200  रुपये  ही  क्यो  न  क्योंकि  सरकार  भो  शुल्क  निर्धाल्ति  करने  में

 पर्याष्त  सोच-विचार  से  कसम  लेगी  ।  दण्ड  सम्बन्धी  प्रावधानों  के  सम्बन्ध  मैं  समझता  हूं  कि  पासपोर्ट

 कार्याक्षयों  में  कप्यूटरीकरण  करने  से  हम  इस  समस्या  का  बहुत  हद  तक  समाधान  कर  सकते  हैं  |  दण्ड  म

 वद्धि  करना  एक  बात  लेकिन  सामान्यतः  परिस्थितियों  को  टालना  अथवा  अपराध  करने  वाले  लोगों  को

 रखना  वूसरी  बात  है  ।  यदि  आपके  पास  कम्प्यूटर  की  व्यवस्था  तो  जेसे  ही  कोई  पासपोर्ट  के

 लिए  भआवेवन  करता  तो  यह  देखना  बहुत  आसान  हो  जाएगा  कि  उसने  कोई  तथ्य  छपाया  है  अथवा  बहू

 एक  विदेशी  नागश्कि  है  अथया  पासपोर्ट  पाने  का  पान्न  है  अथवा  इस  मामले  पैं  समझता

 ८0%,  अपराधों  को  टाला  जा  सकता  सभी  विकलित  देशों  में  यह्दी  व्यवस्था  है  |  जंसे  दी  कोई  एक
 पासपोर्ट  के  लिए  आवेदन  करता  यदि  कोई  एक  बटन  दबाता  तो  वहां  सारी  पृष्ठभूमि  सामने  आा

 जाएगी  |  मैं  इस  बात  की  वकालत  करता  हूं  कि  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 मद्य  अनुरोध  यह  है  कि  पासपोर्ट  जारी  करने  मे  बतंमान-विलम्ब  को  समाप्त  किया

 हमारे  राज्य  की  राजधानी  त्रिवेन्द्रम  है  ।  दस  माह  पूर्व  सरकार  ने  वहां  एक  पासपो्ड  कार्मालय  छोलने  को

 बड़ी  कृपा  की  थी  |  इस  कार्यालय  के  खुलने  के  प्रथम  दो  से  तीन  सप्ताहो  अगर  किसी  ने  पासपोर्ट  के

 लिए  आवेदन  किया  तो  उसे  यह  एक  अथवा  दो  महीने  में  प्राप्त  हो  गया  इस  कार्य लिय  के

 खुलने  के  दस  माह  पासपोट  हेतु  लम्बित  आवेदन-पत्रो  को  सख्या  70000  भाज  को  स्थिति  के

 अनुसार  अकेले  त्िवेन्द्रम  स्थित  कायालय  में  70000  ब्रावेदन-पत्र  लम्बित  पढ़े  कोचील  में  एक  क्षेत्रीय

 कार्यालय  यदि  मेरी  जानकारी  सही  तो  उस  क्ा्यलिय  में  पासपोर्ट  जारी  करने  में  एक  अ्ध  का

 बिलम्ब  होता  है  और  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  मुरली  जी
 कालीकट  भर  अपनी  समस्याओं  के  बारे  मे

 बताएंगे  ।  जब  पासपोर्ट  हेल्ू  आवेदन  करने  के  बिलस्ब  होता  तो  सेकड़ो  लोग  हमसे  सम्पर्क

 करते  हम  कर  सकते  है  ?  अकेल  अ़िब्रेन्द्रम  स्थिक्  क्रार्यालय  मे  प्रतिमाह  औसतन  15000

 दन-पत्र  आते  वहां  70000  अवेदन-मत्न  लम्बित  पड़े  अगर  10009  पासपोर्ट

 प्रतिमाह  जारी  किए  जाते  तो  इन  70000  भाबेदत-त्रों  को
 निप्रदाने  में  औसतन  दस  माह  का  समय

 लगेगा  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  अगले  वस  महीनों  के  बाव  कभ्बित  पड़े  आवेदत-पत्रो  को  सब्या  ।,50,000

 हो  जोकि  रतेमान  सस्या  से  दोगुनों  से  अधिक  हो  जायेदी  |  कुल  मिदछ्नाकर  एक  पासवपोट  भ्राष्स

 करने  में  एक  व्यक्ति  को  वर्षों  का समय  लग  सकता

 ऐसे  कई  मामले  हैं  जिसमें  को  समस्या  कोई  रिश्तेदार  वहां  हो  सकते  हैं  या  कोई

 बीमार  हो  सकता  है  या  पत्नो  या  पति  को  वहां  जाना  हो  अतः  उनके  लिए  ऐसो  स्थिति  से  निबट  पाना

 नामुमकिन  है  ।

 पासपोर्ट  जारी  करने  में  देरी  के  लिए  तीन  समस्याएं  पहली  समस्प्रा  पुलिप  जांच  की

 ज्यादातर  मामलों  में  यह  ज्यादा  समय  लेती  है  |  यह  बहुत  ही  साधारण  प्रक्रिया  वर्तमान  प्रक्रिया  के

 तहुत  भारत  सरकार  का  सयुक्त  राज्य  सरकार  का  अपर  या  जिला  :  यायाधोश  के  स्तर

 का  कोई  न्यॉधिक  अधिकारी  आवेदन-पत्र  पर  दस्तब्वत  करने  के  लिए  सक्षम  है  ।

 लेकिन  इनमें  से  कोई  भी  हस्ताक्षर  नहीं  कर  रहा  है  क्योंकि  यहां  दूसरों  ह्वारा  उन  पर  आरोप
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 लगाने  बा  दायित्व  उन  पर  भा  जाता  है  |  अतः  बहू  इन  सब  बातों  से  हरते  हैं  ।  प्रतिदिन  विशेष  कर  जब

 हजारों  की  सत्या  में  आवेदन-पत्र  आ  रहे  वहु  फार्म  पर  दरतखत  नहीं  करते  क्योंकि  तिवेस्द्रम

 राजधानी  है  यहां  ज्यादा  आवेदन-पत्र  आते  हैं  ।  लेकिन  क्रिया  बहुत  ही  साधारण  आवेदन-पत्र  में

 आवेदक  को  अपना  फोटो  लगाना  फिर  यह  स्थानीय  थाने  में  जाता  स्थानीय  इस्पेक्टर  को

 यह  सत्यापित  करना  होता  है  कि  आवेदक  विशेष  के  विरुद्ध  कोई  मामला  थाने  भौर  उस  न्यायिक  क्षेत्र  में

 लम्बित  नहीं  मान  लीजिए  कि  आप  ऐसा  कान्‌न  बनाते  है  कि  आवेदन-पन्र  प्राप्त  होने  के  दो  सप्ताह
 के  भीतर  स्थानीय  उप-निरीक्षक  को  उप-पुलिस  अधीक्षक  या  पुलिस  अधीक्षक  के  माध्यम  से  एक
 पत्र  देना  हो  वा  ।  इससे  प्रक्रिया  आसान  हो  जाती  है  ।  समय  को  अधीनस्थ  विधान  के  माध्यम  से  दो  सप्ताह
 किया  जा  सकता  है  |  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  आवेदक  के  विरुद्ध  मामले  लम्वित  हैं  या  नहीं  दो

 सप्ताह  का  समय  पर्याप्त  «|  यदि  अ्रधीनस्थ  विधान  बनता  तो  दो  रूप्ताह  का  ही समय  लगना  चाहिए
 या  दो  सप्ताह  से  पूर्व  अन्तिम  रिपोर्ट  पासपोहे  कायलिय  को  भेज  दी  जानी  चाहिए  ।  तभी  इस  समस्या  का

 हल  हो
 ह

 फिर  स्टाफ  की  कम्मी  को  समस्‍या  है  ।  तरिवेन्द्रम  कार्यालय  ने  60  अतिरिक्त  लिपिकों  और  तीन

 सुपरिनटेडटों  की  मांग  की  जिनको  समय  पर  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  आवश्यकता  है  ।  पांच

 रुप्ताह  का  यहा  उल्लेख  किया  गया  लेकिन  मैं  निविदन  करूगा  कि  कम  से  कम  दो  महीने  के  भीतर
 पासपोर्ट  जारी  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 ओर  तहानुसार  प्रत्येक  कार्यालय  को  स्टाफ  दिया  जाना  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  श्रिवेन्द्रम
 कार्यालय  को  कम  से  कम  तीन  अधीक्षक  और  60  लिपिक  दिये  जाने  चाहिए  ।

 तीसरी  आवश्यकता  लेमिनेव्ग  सशीनों  की  है  ।  उन्होंने  श्रिवेन्द्रम  में  नया  कार्यालय  खोला  है
 और  उन्होंने  दो  मशीनें  दी  मुझे  निश्चित  जानकारी  है  कि  अबसर  ये  दोनों  मशीनें  खराब  रहती

 ये  अच्छी  मशीने  नहीं  हैं  ।  उन्हें  तीन  भौर  मशीनों  की  भ्रावश्यकता  जब  तक  तिवेन्द्रम  कार्यालय  को

 पांच  लेमिनेटिंग  जिसमें  दो  मौजूदा  और  तीन  अतिरिक्त  मशीने  और  60  लिपिंक  नहीं  दिये  जाते

 उनके  लिए  समय  में  पासपोर्ट  जारी  कर  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।  महीने  दर  महीने  लम्बित  सामलो  की  सख्या

 बढ़ती  रहेगी  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  केवल  त्रिवेन्द्रम  में  ही औसतन  15000  आवेदन-पत्र  हर

 महीने  प्राप्त  होते  कोचीन  और  कालीकट  में  ज्यादा  आवेदन-पत्र  नहीं  प्राप्त  होते  मैं  निवेदन

 कहूंगा  कि  इन  पासपोर्ट  कार्यालयों  की  जरूरतों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  और  इस  सदन  में  जो

 आपएवबासन  दिया  गया  है  कि  पासपोर्ट  पांच  सप्ताह  में  जारी  कर  दिया  जायेगा  का  भी  ध्यान  रखा  जाना

 कम  से  कम  यह  सुनिश्चित  कर  लेना  चाहिए  कि  पासपोर्ट  कम  से  कम  8  जो  कि  दो

 महीने  होते  हैं  में  जारी  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इससे  सभी  राज्यों  के  लोग  संतुष्ट  हो  सकेंगे  विशेषकर

 क्रेग्ला  के  लोग  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  ह  हमारे  अनेक  कुशल  मजहूर  ओर

 समाज  के  निभले  बर्ग  और  कमजोर  बर्ग  के  लोग  खाड़ी  के  देशो  में  जाते  बे  वहां  जाकर  विदेशी  मुद्रा

 अजित  करते  इस  प्रकार  हमारे  देश  की  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  को  सुधारने  में  वे  भी  मदद  कर

 रहे  गोजगार  अवसरों  इत्यादि  के  अलावा  देश  की  वित्तीय  स्थिति  को  सुधारने  में  मदद  करने  में  इनका

 बड़ा  योगदान  है  |  अतः  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  में  और  रोजगार  अवसर  उपलब्ध  कराने  में  हमारी

 मदद  कीजिए  ।  आपको  केवल  इतना  करना  है  कि  हमें  दो  महीने  में  पासपोर्ट  मिल  सके  ।  मुझे  विश्वास  है
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 कि माननीय weit महोदय इन आवश्यकताओ को पान में  ़़्््््  उ़़्ख  उ़ञ़़

 कि  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  इन  आवश्यकताओ  को  यान  में  रखेंगे  और  जल्दी  से  जल्दी  पसपोर्ट  जारी
 करवाने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम

 थो  मोहन  सिंह  :  सभापति  माननोय  मन्त्री  जी  एक  बहुत  सक्षिप्त  संशोधन
 पोर्ट  अधिनियम  में  लाए  हैं  ।  इसमें  बहुत  विरोध  करने  या  चर्चा  करने  वाली  बात  नहीं  मैं  इसी  बहाने

 कुछ  सुझाब  उनको  देना  चाहता  पासपोर्ट  के  आकिस  बढ़ाने  के  बारे  में  समय-समय  पर  आवश्यकता

 पड़ती  है  ।  पासपोर्ट  की  छपाई  और  उसको  तंयार  करने  में  जो  खर्चा  आता  है  पहले  उसका  विचार  करके

 यहां  पर  प्रस्ताव  लाना  चाहिए  कि  कितना  बढ़ाने  के  लिए  सोच  रहे  मैं  कि  जो  भी  वृद्धि  हो
 बह  रीजनेबल  थोड़ा  सोच  समझ  फर  हो  और  ऐसा  हो  कि  इस  देश  का  जो  साध्रारण  व्यक्ति  है
 जेब  को  छाल  करते  हुए  तो  अच्छी  बात  होगी  ।

 दूसरा  इन्होंते  दण्ड  के  प्रावधान  में  कुछ  परिवर्तेत  किया  बह  स्वागत  योग्य  है  और  अच्छी
 बात  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  अपने  यथार्थ  को  छिपा  कर  शासन  और  सरकार  को  धोखा  देकर  किन्‍्हीं
 स्थितियों  में  पासपोर्ट  बनवा  लेता  है  तो  उसे  दडित  करने  का  प्रावधान  होना  लेकिन  साथ  ही
 साथ  जो  हमारे  अन्य  साथियों  ने  सुझाव  दिया  पासपोर्ट  बनाने  के  सम्बन्ध  में  जो  विलम्ब  हो  रहा  है

 उसके  ऊपर  समय-समय  पर  इस  सदन  में  ओर  इसक॑  बाहर  भी  सरकार  को  सुझाव  दिए  गए  ।  लेकिन  मुझे
 टकलीफ  होती  है  कि  आखिर  अधिक  से  अधिक  पासपो्ड  बनाने  के  कार्यालय  खोलने  मे  सरकार  को  क्‍या

 परेशानी  हो  रही  है  ।  जो  प्रशासन  का  व्यय  कार्यलिय  का  दार्चा  है  पासपोर्ट  की  फोस  में  उसे  जोड़

 लीजिए  और  अधिक  से  अधिक  कार्यालय  खोलने  की  कोशिश  करिए  |

 मैं  लखनऊ  के  बारे  में  कह  सकता  हूं  |  मैं  पिछले  महीने  जब  वहां  गया  वहां  पता  चला  कि

 8-10-12  महीने  में  लोग  दौड़  रहे  उनका  पासपोर्ट  नहीं  बनता  ।  7000  दरछवास्तें  पासपोर्ट  बनाने

 पिछले  अवतूबर  महीने  में  दशहरे  से  पहले  मैं  गया  वहां  के  काथलिय  में  पड़ो  हुई
 बनारस  और  बरेली  में  कार्यलय  खोलने  मे  आपको  दिककते  कया  वहांस  एक  महीन  के  भीतर

 जब  नजदीक  हो  जो  गुप्तचर  विभाग  की  रिपोर्ट  आप  मांगते  हैं  पासपोर्ट  बनाने  के  नजदीक

 होने  से  उसके  आने  मे  आसानी  होंगी  ।  इस  बात  को  पूरी  गारण्टो  और  आश्वासन  होना  चाहिए  कि  यदि

 कोई  आवेदनकर्ता  पासपोर्ट  बनाने  के  लिए  आपके  काययलय  में  आता  है  तो अधिकतम  एक  महीने  के  अंदर

 उसे  आप  पासपोर्ट  बना  कर  दें  |  इस  तरह  की  व्यवस्था  के  बारे  मे  सुगम  और  सरल  प्रणाली  बनाने  के

 बारे  में  विचार  करना  चाहिए  ।  1977  में  एक  संशोधन  हुआ  था  राजाज्ञा  के  द्वारा  यह  अधिकार  दिया

 गया  था  कि  यदि  पासपोर्ट  पर  विधायक  का  हस्ताक्षर  हो  जाए  तो  पर्याप्त  मान  लिया  जाएगा  ।  उसको

 किन्‍्हीं  कारणों  से  बदला  उसमें  आसानी  थी  ।  जो  लोग  पासऐोटਂ  चाहते  थे  उनको  विधायक  से

 हस्ताक्षर  करवाने  पड़ते  थे  और  प्रमाण  पत्र  लेकर  उनका  काम  हो  जाता  मैं  आपको  बताना  चाहता

 हूं  कि  भआाज  आए  दिन  हम  लोगों  के  पास  लोग  आते  है  और  कहते  है  कि  आपके  कहने  पे  भी  पासपोर्ट

 नहीं  बना  ।  अगर  दिल्ली  के  लिए  15  हजार  और  लक्षनऊ  के  लिए  ।0  हजार  क्षपयों  का  इस्तजाम  कर

 लिया  जाए  तो  पासपोटਂ  निर्धारित  तोन  हफ्तों  की  अवधि  में  ही  मिल  जाता  है  ।  जबकि  बाकी  लोगों  को

 इधर-उधर  टहलना  पड़ता  है  |  इसलिए  इसको  सरल  ओर  सुलभ  बनाना  चाहिए  ।
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 |

 ॥सपोर्ट  बनाने  के  नियम  4  के  अत्तगंत  3  तरह  के  पासपोटਂ  बनते  एक
 जनेयिक  दूमस  साधारण  पासपोर्ट  और  तीसरा  राजकीय  क्रम॑तारों  रा
 अधिकारियों  के  लिए  पाव्रपोर्ट  ।  मैं  झहना  भाहता  हूं  किदेश  में  और  विश  में  परिस्थितियों  न

 शरीक  शरिकात  हो  खा  है  /  दरोरियन  कामन  माकरद  इतने  मे  वहां  पासपोर्ट  बनाने  की  अक्रिया  आसान

 क्रदी  बरईहै  और  एट्री  सर्टिफ़िवंट  जारी  किया  गया  है  ।  भाप  कम  से  कम  सा्क  देशों  के  बारे  में  इस  पर

 कार  करें  कि  वहां  के  जो  नागरिक  हैं  उनकी  एक  से  दूसरे  देश  में  आने  जाने  के  लिए  एक  चीथी  तरह

 का  परास्पोटਂ  भी  बनाया  जाये  ।  यह  प्रक्रिया  अपने  वेश  में  शुरू  की  जाये  ।  क्योंकि  हिंदुस्तान  एक्र  विचित्र

 देश  है  |  यहां  के  लाखों  आदमी  बाहर  रहते  हमारे  उत्तर  प्रदेश  मे  ही  लाबों  आदमी  बगलादवेश  भीर

 पाकिस्तान  में  चले  गए  हैं  |  वहां  उनके  परिवार  के  लोग  हैं  ।  नेपाल  में  भी  हैं  लेकिन  वहां  पासपोर्ट  की

 इतनी  समस्‍या  नही  है  ।  लेषिन  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  में  हमारे  यहां  से  लाखों  आदमी  गए  हुए
 जब  उनके  परिवार  का  कोई  सदस्य  कहीं  बीमार  पड़ता  है  तो  उसफो  देखने  जाने  में  बड़ी  दिक्कत  होती  है  ।

 जैसे  मुरादाबाद  में  बेटा  रहता  है  और  उसबी  मां  करांची  में  रहती  वह  बीमारी  है  तो  बेटा  अपनी

 मरती  हुई  मां  को  नहीं  देव  सकता  ।  ऐसे  कई  दृष्टांत  मैं  आपको  बता  सकता  हू  ।  इसलिए  एक  चोथो

 तरह  का  पामपोर्ट  आप  हश्यू  करे  जिससे  पड़ीसी  इलाकों  में  और  साक  देशों  में  आने  जाने  की  सुविधा
 लोगों  को  मिल  सके  ।  इससे  व्यापारिक  सम्बन्धों  में  सुधारने  में  भी काफी  मदद  इसलिए  आप

 साक॑  देशों  से बात  करके  कोई  नई  प्रणाली  अपनाएं  जेमे  युरोपीयन  कामन  मार्कंट  वाले  देशों  में  एट्री
 सटिफिकेट  की  प्रणाली  लागू  की  है  वंसे  ही  अपन  यहां  पर  करें|  मैं  समझता  हूं  यह  एक  अच्छी  बात

 होगी  ।

 .  इसके  साथ-साथ  सरकार  को  अधिकार  मिला  हुआ  है  कि  लोगों  को  जो  भारत  वे  छपर
 कारी  देश  भारत  के  ऊपर  आतन्रमण  करने  के  लिए  उब्साता  हमारे  देश  से  संघषंरत  हो  उस  देश
 में  पासपोट  की  इजाजत  नहीं  दी  जाती  ।  ठीक  लेकिन  उसी  में  लिखा  हुआ  है  किसी  को  हम  पासपोर्ट

 नहीं  देंगे  भारत  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  इसकी  कसोटी  क्‍या  यहू  अधिकार  सरकार  को
 मिला  हुआ  है  |  इसके  बारे  में  पुनविचार  होनां  चाहिए  और  पूरी  व्याख्या  होनी  चाहिए  कि  भारत  का
 साथभौम  हित  बया  जिस  चीज  के  बारे  में  भन  में  आए  उसी  चीज  का  हित  इसमें  शामिल  है  ऐसा  करके
 किसी  के  पासपोर्ट  कौ  जब्त  कर  लेना  उचित  नहीं  जेसा  अभी  एक  राज्य  के  विधान  सभा  +  अध्यक्ष

 का  मामला  उन  १९  सुप्रीम  कोर्ट  में  मामला  चल  रहा  चलता  रहेगा  ।  आपने  उनके  बारे  में  सोच

 लिया  कि  ये  बाहर  जाएंगे  तो  लौटकर  हिंदुस्तान  नहीं  आएगे  इसलिए  उनके  पासपोर्ट  को  जब्त  करਂ

 लिया  ।  इसलिए  इस  प्रकार  के  अधिकार  की  पूरी  व्याख्या  सरकार  द्वारा  सदन  के  सामने  रक्षी  जानी

 चाहिए  कि  भारत  का  कौन  सा  हित  किस  तरह  का  हित  किस  तरह  को  बात  में  क्योकि  उसका

 योग  और  सदुपयोग  राजनतिक  आधार  पर  करने  के  सारे  दरवाजे  सरकार  के  पास  खुले  हुए  जिसका

 दृश्पयोग  समय-समय  पर  सरकार  करती  रहती  है  ।  हमारे  मित्रों  ने  ठीक  पान  दिलाया  कि  एक  विधान

 सभा  के  सत्ता  पक्ष  के  एक  सदस्य  को  पासपोर्ट  दिया  जबकि  उसके  ऊपर  तमाम  तरह  के  आरोप  हैं

 कि  वह  तस्करी  के  कार्यों  मे  लिप्त  है  और  टाडा  के  अन्दर  निरुद्ध  लेकिन  उसको  पासपोर्ट  इसलिए  दे

 दिया  गया  क्योंकि  वह  सत्ता  पक्ष  का  आदमी  अगर  वह  विरोधी  पार्टी  का  भादमी  हो  तो  उसको  कहा

 जाएगा  कि  आपका  पासपोर्ट  इम्पाउड  किया  जाता  इसलिए  उसको  बाहर  जाना  भारत  के  हिंतों  पर

 सबंधा  आधात  पहुंचा  रहा  इसलिए  भारत  के  हित  की  ध्याश्या  की  जाना  चाहिए  ओर  उसको

 कित  किया  जाता  यह  सब  सदन  में  हम  सब  मिलकर  मन्नीजी  बैठे  हुए
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 |  हैं  वे  एक  बैठक  बुलायें  ।  मैं  मंत्री
 जी

 से  फिर  इस  बात  पर  बल  प्रदान  करना  चाहता  हूं  कि  पासपोर्ट  बनाते
 :  की  प्रक्रिया  को  सरल  किया  क्रासान  किया  जाए  और  सवंत्र  सुलभ  बनाया  जाये  ।

 इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समोष्त  करता  हुं  ओर  आपको  धन्यवाद  देता  हुं  कि  आपने

 मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  ।

 |

 डा०  सुशोर  राय  :  सभापति  कब  णसपोर्टों  की  मांग  प्रसि  वर्ष  बढ़  रही  है  ।

 पहले  ही  मामतीव  मंत्री  जी  ने  सूचित  किया  है  कि  पासपोर्ट  कार्यालय  में  पासपो्ट  सम्बन्धी  लगभग  24

 लाख  श्रावेदम  लम्बित  पड़े  हैं  ।

 भारी  संदषा  यें  लोग  विदेश  जा  रहे  अभियम्ताक्षों  और  डाबटरों  को

 बात  छोड़  यहां  तक  कि  अकुणल  कमंचारी  विशेषकर  केरल  विदेश  जा  रहे  लाखों  लोग

 अपनी  आजीविका  के  लिए  खाड़ी  देशों  को  जा  रहै  और  ये  लोग  घिदेश  ते  घन  भेजकर  राष्ट्रीय  सम्पत्ति
 में  बुद्धि  कर  रहे  हैं  ।  विदेश  में  काम  कर  रहे  लोगों  के  रिश्तेदारों  को  प्रति  वर्ष  काफो  धन  प्राप्त  हो  रहा

 पासपोट  प्रक्रिया  का  सरलीकरणं  करना  चाहिए  ताकि  आवेदकों  को  अपने  पासपो्टਂ  प्राप्त  करने
 में  किसी  सरह  की  कठिनाई  न  हो  ।

 लेकिन  यह  देखा  गया  है  कि  क्षेत्रीय  पासपोटਂ  कार्यालय  पासपोर्टਂ  जारी  करने  में  अत्यधिक  विलम्ब
 करते  हैं  |  आवेदकों  को  पासपोर्टा  कार्यालय  में  मारे-मारे  फिरेना  पड़ता  उनको  धन  देना  पड़ता
 और  पांच  से  छह  महीनों  के  बाद  भी  उनको  पासपोटਂ  जारी  नहीं  किया  जाता  भूतपूर्व  विदेश  भन्त्री
 श्री  माधवर्सिह  सोलंकी  ने  हस  सभा  में  भरोसा  दिलाया  था  कि  5  सप्ताह  के  अन्दर  ही  पासपोटਂ  जारी
 किया  परन्तु  वहु  एक  सपना  ही  सिद्ध  हुआ  ।  पासपोट  कायलिय  प्रसपोटਂ  के  हुआरीं
 भावेदन  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  ।

 जैसा  कि  श्री  ए  चाल्सं  ने  महसूस  किया  कि  पुलिस  अधिकारियों  से  पुलिस  जांच  रिपोर्ट  दो

 सप्ताह  में  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  जाना  हममें  दो  सप्ताह  से  अधिक  समग्र  नहीं  होना
 चाहिए  ।  १२न्तु  यह  देवा  गया  है  कि  पुलिस  जाँंचि  रिपोटਂ  प्रस्तुत  करने  में  समय  लेती  है  ।  जब  ने
 जांच  करते  है  तो  धन  की  मांग  करंते  हैं  और  आवेदक  को  अपनी  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  लिए  धन
 देना  पड़ता  जहां  तक  सम्भव  हो  सके  पुलिस  जांच  शीघ्र  किया  जाता  सरकार  को  पुलिस
 अधिकारियों  को  निदेश  देशा  चाहिए  कि  वे  पुलिस  रियोटਂ  सम्बन्धी  आवेदनों  को  दो  सप्ताह  के  अन्दर

 प्रस्तुत

 ट्रैवेल  एजेण्टों  को  पासपोट  हेतु  आवेदन  करने  का  अधिकार  दिया  गया  ४  ।  मैं  समझता  हू
 आवेदक  इन  द्रंवेल  एजेण्टों  और

 दलालों
 के

 शिकार  बन  जाते  हैं।ये  लोग  अनभिज्ञ  आवेदकों  से  पैसा
 बसल  करते  हैं  ओर  काफी  विलम्ब  के  बाद  पासपोटਂ  जारी  करते  कर्मचारियों  साथ-साथ
 अधिक  संख्या  में  क्षेत्रीय  पासपोटਂ  कार्य  लिय  छोले  जाने  सरकार  को  इस  काम  के  लिए  और
 अधिक  लोगों  को  नियुकत  करता  चाहिए  ।
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 सरकार  को  पुलिस  जांच  रिपोर्ट  को  प्राप्त  करने  और  प्राप्त  सूचना  को  आवेदक  तक  पहुंचाने  के

 लिए  धन  व्यय  करना  पड़ता  है  और  यह  ब्यण  हर  व्यक्ति  क ेलिए  अलग-अलग  होता  है  और  इसमे

 फेरी  की  काफी  सभावनाएं  पासपोटਂ  शुल्क  में  कुछ  बुद्ध  किए  जाने  पर  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 होगी  क्योंकि  मुद्र/स्फीति  और  मूल्य  वृद्धि  के कारण  पासपोर्ट  शुल्क  में  ब॒/द्ध  हो  स+ती  है  परन्तु  यह  शुल्क
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  न  कि  अधिकारियों  अथवा  पुलिस  द्वारा  ।

 जो  लोग  नकली  पाप्ररोटਂ  रखते  जिनके  पास  अनधिकुत  दस्तावेज  होते  उनको  सजा  दी

 जानी  उनके  लिए  कड़ी  से  कड़ी  सजा  होनी  चाहिए  ।  मैं  यहां  पर  इस  बहस  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 मैं  प्रस्तावित  संशोधक  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  कई  भारत  में  आतंकवादी  गतिविधियों  को  बढ़ावा
 दे  रहे  हैं  ।  वे  हर  प्रकार  के  लोगों  को  जाली  पासपोर्टों  के  साथ  भेज  रहे  यदि  इन  लोगों  को  पहचान
 लिया  जाएगा  तो  उन्हें  कड़ी  से  कड्डी  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।  कुछ  भी  मैं  इस  विषय  पर  बहस  कर

 रहा  हूं  कि  पासपोर्ट  प्रक्रिया  फा  सरलीकरण  ब-रना  आवेदकों  भो  5  सप्ताह  के  भीतर  पासपोर्ट
 जारी  किया  जाना  चाहिए  और  पासपोर्ट  शुल्क  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 भरी  के०  म्रलीधघरत  :  सभापति  इस  घर्चा  में  मुझे  अवसर  देने  के  लिए
 आपका  धन्यवाद  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  हालांकि  सरकार  ने  इस  सभा  के  समक्ष  यह  आश्वासन

 दिया  था  कि  पासपोट  द्वेतु  लम्बित  पड़े  हर  आवेदन  को  5  ध्षप्ताह  के  भीतर  निपटाया  परन्तु  ऐसा

 नहीं  हुआ  है  |  वास्तविकता  कया  है  ?

 मैं  केरल  के  उत्तर  भाग  का  रहने  खाड़ी  देशों  में  काम  करने  वाले  अधिकांश  लोग
 कालीफट  के  मालाबार  क्षेत्र  के  ही  रहने  वाले  हैं  ।  *

 वहां  के  पासपोर्ट  कार्यालय  को  1990-91  में  लगभग  2,0  ',000  आवेदन  प्राप्त  हुए  और  उनमें

 से  1,85,000  आवेदनों  का  निपटारा  किया  गया  था  |  वर्ष  1991-92  में  भब  तक  2,10,000  आवेदन

 प्राप्त  हुए  और  इनमें  से  विशेष  पुलिस  जांच  पत्र  प्राप्त  कुछ  आवेदनों  को  पासपोर्ट  जारी  बि.ए  गए  ।  यह
 सच्चाई  परन्तु  इसका  क्या  परिणाम  निकला  ।  आवेदकों  को  पासपोट  नहीं  मिल  रहा  है  ओर  इस
 कारणवश  उनको  खाड़ी  देशों  में  रोजगार  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 अब  पासपोर्ट  अधिकारी  पासपोर्ट  तब  जारी  करते  हैं  जब  उनको  मूल  वीजा  प्राप्त  होता  है  ।

 परन्तु  कुल  बाड़ी  देशों  में  पासपोर्टों  की  आवश्यकता  होती  है  और  यदि  आवेदक  पासपोट  का  फोटो
 कापी  भेजते  हैं  तो  तभी  उतको  बीजा  दिया  जाता  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  पासपोर्ट  अधिकारी

 समय  पर  पाभपोट  देने  में  असक्षम

 मुख्य  बात  यह  है  कि  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  की  संख्या  बहुत  कम  है
 विशेषकूुप  से  कालीकट  में  |  कालीकट  में  पासपोर्ट  कार्यालय  में  जनसम्पक  अधिकारी  के  सहायक
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 पासपोर्ट  अधिकारी  का  एक  प्रवर  श्रेणी  लिपिक  के  आठ  और  अब २  श्रेणी  लिपिक  के  चार  पद  रिक्त

 लकत  कार्यालय  दो  लाख  लोगों  को  पासपोटਂ  कैसे  जारी  कर  सकता  कालीकट  में  विशेषरूप  से  यह

 मुख्य  समस्या  है  ।  इसलिए  जो  लोग  पासपोर्ट  के  लिए  आवेदन  करते  हैं  उन्हें  समय  पर  पासपोटਂ  नहीं
 मिलता  है  |  मुख्य  बात  यह  है  कि  जो  आवेदक  पुलिस  अधीक्षक  या  आयुक्त  से  प्राप्त  विशेष  सत्यापन

 पत्र  के  साथ  अपना  आवेदन  प्रस्तुत  करता  है  उसको  सी  ०बी>सी  ०भाई  ०डी०  की  रिपोर्ट  का  प्रतीक्षा  किए

 बगर  तत्काल  पासपोट  दे  दिया  जाता  परन्तु  साथ  ही  यदि  कोई  आम  आदमी  आवेदक  पत्र  जमा

 करता  है  तो  यह  सी०  बी०  सी०  आई०  के  साथ  जिला  उप  शाखा  कार्यालय  को  भेजा  जाता  इसलिए

 उन्हें  पासपोर्ट  शीघ्र  नहीं  मिलता  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  उन्हें  अपने  काम  से  हाथ  होना
 पडता  है  ।  यह  मुश्य  मुश्किल  है  ।

 अतः  मैं  मंत्री  मड़ोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  पासपोर्ट  शीघ्र  जाती  किए  जाएं  ।  आपको  के  रल

 में  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  अतिरिक्त  कमंचारी  उपलब्ध  कराने  च!हिए  |  आपको  मालूम  है  कि  केरल  में

 अधिकांश  लोग  शिक्षित  हैं  परन्तु  दुर्भाग्य  से  वहां  पर  बेसजगारो  बहुत  अधिक  है  केरल  में  लगशग  35

 लाथब  लोग  बेरोजगाਂ

 सरकार  उन्हें  रोजगार  देने  मे ंअसफल  रही  है  इसलिए  बे  खाड़ी  के  देशों  में  जाते  अब

 विक  सच्चाई  यह  है  कि  उन्हें  पासपो्टਂ  नहीं  मिल  रहे  हैं  और  उन्हें  अपने  काम  से  हाथ  धोना  पड़  रहा
 वे  अपने  घरों  मे  बेकार  बैठे  यह  सच्चाई  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  को  प्रत्येक  पासपोटा  कायलिय  के  साथ  सम्बद्ध  सतर्कता  प्रकोष्ठ

 खोलना  चाहिए  ।  मैं  यह  भी  सुझाव  देता  हूँ  कि  पुलिस  अधिकारी  द्वारा  जारी  किए  गए  सत्यापन

 पत्र  की  पुष्टि  करने  में  लगने  वाले  समय  के  कारण  हाने  वाले  विलम्ब  को  रोकने  के  लिए  कंप्यूटर
 प्रणाली  शुरू  जानी  चाहिए  और  यह  प्रणाली  डी०अ'ई०जी०  कार्यालय  से  जुड़ी  हुई  होनी

 यह  मेरे  सुझाव  हैं  |  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्त्री  उन्हें  स्वीकार  करेंगे  ।

 ध्रो०  प्रेम  घमल  :  सभापति  माननीट  मन्त्री  जी  इस  बिल  के  जरिए  जो  संशोधन
 सदन  में  लाए  उनका  तो  मैं  समर्थन  करता  हू  और  इसके  साथ-साथ  कुछ  सुझाव  उन्हें  देना  चाहता  हूँ  ।

 जैमा  मुझमे  पूर्व  बकता  ने  भी  कहा  कि  जो  असीमित  शक्‍्तयां  दी  जा  रही  हैं  कि  पासपोर्ट  फीस  बढ़ाने  का
 अधिकार  सरकार  को  या  विभाग  को  दस्त  मामले  में  मेरा  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  आजकल  जिस

 प्रकार  पासपोट  के  लिए  50  दरुागए  फीस  निर्धारित  आप  उसे  बढ़ाकर  100  रुपए  200  शपए  कर

 एक  निश्चित  राशि  फिक्स  कर  दीजिए  ताकि  एक्सप्लायटेशन  शोषण  का  उसमें  हकोप  न

 रहे  ।  यदि  आप  बिल  को  इस  आधार  पर  संशोधित  नहीं  कर  सकते  तो  जब  भी  भाप  निश्चित  करें  तो  पर्याप्त

 मात्रा  में  उसका  प्रचार  करते  की  व्यवस्था  करें  ताकि  साधारण  नागरिकों  को  पता  चल  सके  कि  पासपोट

 फीस  कितनी  है  हर  जगह  स्थानीय  लोग  आपके  पासपोटटਂ  कार्यालयों  में  यदि  उन्हें  यहां
 वर  उचित  इन्फार्मेशन  नहीं  सूचना  नद्दी  होगी  तो  एक्सप्लायटेशन  का  रकोप  रहेंगे  ।  कोई  200
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 हि  विवि  वि  कल  किन  अंिौीा  atime  जे  डनननना  --------  अजन-++  --  ........_.._

 !...  रुपये  भो  चाजे  कर  सकता  कोई  400  रुपए  मांग  सकता  इसलिए  सबसे  पहला  मेरा  अनुनेध्  |
 हि  rade’  ढ्ी०  के  एक  सात्ि  आप  फिक्स  करें  ।

 इस  बिल  ऐें  धैक्शन  ।0  के  अह्दर  आप  जो  पल्लोधन  मेकर  आए  यदि  किसी  के  प्रात्त  एक  से

 ज्यादा  पासपोटਂ  प्रिलते  हैं  तो  इसमें  कहा  गया  है  कि  छतको  जब्त  कर  लिया  ऐसे  अनेकों  मामले

 भूत  काल  में  सरकार  के  सामने  आए  हैं  अबकि  स्मप्रलब्े  भर्थात  तस्करों  के  आतक्रवादियों  के  पास

 कई-कई  देशों  के  पासपोट  मिले  हैं  ।  इसलिए  मात्र  उनको  जब्त  क्रले  लक  ही  सीमित  रहने  को

 कता  नहीं  ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  सक्ष्त  कार्यवाही  की  अ्य्रवस्था  आपको  करनी  चाहिए  ताकि  इस  बुराई
 को  अच्छे  तरीके  से  दबाया  जा  सके  ।

 इसी  प्रकार  संक्शन  11  में  भी  आपने  सशोधन  घुन्नाया  है  कि  वततान  में  25  रुपए  जो  फीस

 जिस  तरह  आपने  संबशन  5  मे  सशाध्रन  का  अधिकार  मांगा  है  लेकिन  उसको  एक  निश्चित  राशि  नहीं
 रखी  गई  उसी  तरह  इस  संकक्‍्शन  में  भी  अगर  आप  एक  निश्चित  राशि  फिक्स  कर  दें  तो  बहू  उचित

 रहेगा  ताकि  आम  जनता  को  किसी  तरह  दिकरुत  न  आए  और  निश्चित  तौर  पर  उन्हें  पता  हो  कि  इस
 मद  में  उन्हें  कितना  पैक्षा  देना

 सभापति  भन्‍य  संशोधन  तो  स्वागतग्ोग्य  हैं  लेकिन  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान  विदेश

 मन्त्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  एक  सर्कूुलर  को  ओर  दिलाता  चाहता  हूं  जिसमें  कह्दा  गया  है  कि  नकस्टा
 कम  फस्ट  सद्इ ”  आधार  पर  पाससोट  दिए  जायेंगे  ।  लेकिन  जहां  आउट  आफ  टन  पासपोट  देने

 बारीतोड़कर  यदि  किसी  को  पासपोट  देना  है  तो  उल्चका  पासपो्टਂ  का  प्रार्थना  पत्र  दिल्‍ली  स्थिति  चीफ

 पासपोर्ट  आफिसर  के  पास  भेजा  रोजनल  पाप्तपोर्ट  कार्यालय  से  उसका  टेलेक्स  मंसेज  यहां  दिल्‍ली

 में  आएगा  और  फिर  दिल्‍ली  से  24  घटे  के  अन्दर  उसका  जवाब  दिया  जाएगा  |  सभापति  एक
 ट लैक्स  मंत्रेज  कलकत्ता  से  दिल्‍ली  करने  के  लिए  150  रुपये  चार्ज  किए  जा  रहे  उसके  साथ-साथ

 यापसी  मैसेज  के  लिए  भी  150  रुपए  चाज  किए  जाएंगे  ।  इस  तरह  जो  व्यक्ति  पासपोर्ट  के  लिए

 वेदन  दे  रहा  उसे  इस  प्रकरण  में  300  रुपए  खब्ं  करने  एक  तरक  तो  आप'विकेन्द्रीक रण  करना

 चाहते  डीसेन्ट्र  लाइजेशत  करना  चाहते  हैं  और  दूसरी  तरफ  पहले  जो  शबितियां  रीअन्  पासपोट

 आफिसर  के  पास  जंसे  बीमारी  के  मोत  के  या  अन्य  किसी

 एमरजेंसती  मामलों  में  यदि  कोई  एप्लीकांट  कहता  है  कि  उसे  आउट  आफ  टन  पासपोट  ईश्यू  कर  दिया

 अब  रीजनल  पासपोर्ट  अधिकारी  से  उन  शक्तियों  को  यहां  दिल्‍ली  स्थित  चीफ  पासपोर्ट

 भ्रधिकारी  को  दी  जा  रही  हैं  भौर  इस  तरह  हर  एप्लीकांट  पर  300  रुपये  या  इससे  ज्णादा  का  व्ययभार

 डाला  जा  रहा  मैं  चाहूंगा  कि  मन्त्री  महोदय  इस  पर  फिर  से  विचार

 मैं  चहूंगा  सन्‍्त्री  महोदय  इस  घर  आप  विचार  जहां-जहां  भापके  शीजनल  प्रसप्रोट  आफिस

 उनको  निदेश  दीजिए  कि  इन-इन  मामलों  में  आप  आडट  आफ  बिना  बारी  के  पासपोट  दे  सकते

 हैं  बजाय  इसके  कि  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  अधिकारी  के  कार्यालय  से  सन्देश  यहां  दिल्ली  में  चीफ  पर्सपोर्ट

 अधिकारी  को  आए  और  यहां  से  फ़िर  ट॑  खेब्स  सन्देश  जाए  ।

 सभापति  बहुत  से  प्रकरण  ऐसे  होते  निनमें  बिद्रा  बारी  के  परासपोट  देता  होता  है  ।  .
 खासकर  पत्रकरों  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहता  चाहता  हूं  जिन्हें  मद्दत्वपृर्ण  धटनामों  की  स्पोटिंग  के  लिए
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 विदेशों  में  ज़ाबा  पड़ता  है  ।  माननोय  मत्त्रो  महोदय  की  बात्रा  में  भी  रिपोट'र  विदेश  १ए  थे  ।  ऐसी  स्थिति
 में  उन्हें  शुरन्स  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  अधिकारी  के  कार्यालय  में  आवेदन  करना  द्वीता  है  भोर  तुरन्त  ही  उन्हें
 परास्मप्रोद  क्री  आाबश्यकता  होती  इसलिए  यदि  ब्रह्॑ं  से  यहां  दिल्‍ली  सन्देश  आए  और  फिर  दिल्‍ली  से
 बहां  सन्देश  बाएं  तो  इसमें  व्यय  क्राफी  हो  जाता  है  ।  प्रेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  इस  व्यवस्था  को
 समाप्त  करें  ।  इतसल्ले  क्राफी  खर्च  होता  समय  बर्बाद  होता  है  भोर  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  को
 पोर्ट  देने  में  भी  होती

 ह

 सभाषहि  मैं  आपके  साध्यम  से  कलकला  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  का  ही  फिर  उदाहरण  देना

 बाहुवा  हूं  वहां  पर  प्रतिदिन  भौसत  350  आवेदन  पत्र  प्रसपोट  के  श्विए  नये  आ  जाते  350  प्रार्थना
 पत्रों  के  परंसे  जमा  उनको  प्रोर्तंस  उनका  रिकार्ड  रखना  भर  उनको  डोल  करना  आदि  ऐसे
 काम  हैं  जिनमें  काफी  स्टफ़  की  आवश्यकता  होती  शेक्रिम  बहां  स्टाफ  की  कमी  पासपोट  अब

 आप  दश्यू  करते  तो  यह  विदेश  मम्त्राब्य  की  आमदनी  का  एक  माध्यम  भी  कोई  पासपोटਂ  आफिस

 घाट  में  नहीं  जा  रहा  है  ।  जहां  पासपोर्ट  के  लिए  आवेदब  आते  जहा  पासपोर्ट  तंयार  किए  जाते

 जारी  किए  जाते  बहा  अपको  लाभ  ही  हो  रहा  है  बल्कि  आवेदनपत्रों  की  तो  स्थिति  यह  हूँ  कि  देश  भर
 में  लाखों  की  संद्या  में  पासपोट  क  लिए  आवेदनपत्र  सम्बित  पड़े  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि

 पासपोर्ट  कार्यालय  जो  देश  क  विभिन्‍न  क्षेत्रों  मे  स्थित  उनमें  समुनित  मात्रा  में  स्टाफ  नियुक्त  किया  जाए  ।

 माननीय  सबापति  मैं  अपके  माध्यम  से  माननीय  मत्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  भी

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  पासपट  प्रदाय  करने  के  काम  में  लगे  कमंचारियों  में  पदोन्नति  समय  पर  न  होने

 के  कारण  काफी  असन्तोष  है  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  इस  बात  को  रेगुलराइज  किया  जाए
 और  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  क्रायंरत  कमंचाारियों  को  समय  पर  पदोन्नति  द्विए  जाने  के  निर्देश

 प्रदान  करें  ताकि  अधिकारी  एवं  कमंचारी  जो  इस  का  में  लगे  हुए  उनको  कुछ  इन्सेटिव  मिल

 सके  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  एक  स्वागतयोग्य  कदम  उठाया  है  जिसके  लिए  मैं  मानतीय  मन्त्री

 महोदय  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हू  ।  वह  व्यवस्था  यह  है  कि  ट्रं बल  एजेसियों  को  यह  अधिकार  दे  दिया

 है  कि  कोई  भी  ट्रेवल  एजेंसी  जो  इस  कार्य  को  कर  रही  है  वह  अपने  पलाइन्ट  के  बिहाफ़  पर  आवेदन  कर

 सकती  इससे  दूरदराज के  क्षेत्रों  में  रहते  वाले  लोगों  को  काफ़ी  सुविधा  होगो  ।  इसलिए  मैं  उतक  इस

 कदम  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  प्रावकल्लन  समिति  की  उस  रिपोर्ट

 की  ओर  शभ्राकर्षित  करना  चाहता  हू  जिसमें  समिति  ने  क्षपने  बहुमूल्य  सुझाव  दिए  उस  समिति  की

 रिपोर्ट  के  अनुसार  इ  डयन  पासपोर्ट  1967  और  पासपोर्ट  एंट्री  इण्डिया  को  मिलाकर

 एक  ऐसा  एक्ट  बनाने  का  सुझाव  दिया  था  ज़िससे  इन  दोनों  के  प्रावधानों  में  जो
 दिक्कत

 आ  रही  वे

 दूर  हो  सके  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मन्त्री  जी  के
 गतिशील  नेतृत्व  मे  यह  एक्ट  बनाने  के  लिए  भी  विधेयक

 शीघ्र  आएगा  ताकि  जो  उलझनें  पड़ती  हैं  वे  दूर  हो  सके  ।

 समापति  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  थाने  भारत  में  हो  रहे  गेर-कानूनी  प्रवेश  को  भोर
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 दिलाना  चाहता  हूं  ।  यह  अत्यन्त  चिन्ता  का  विषय  है  कि  गैर-कानूनी  ढंग  से  सीमा  के  अन्दर  विदेशी  लोग

 प्रवेश  कर  रहे  हैं  ।  ऐसा  कुछ  भी  होता  है  कि  निश्चित  अवधि  के  लिए  लोग  पासपोर्ट  लेकर  भारत  में

 प्रवेश  करते  हैं  और  पासशोटਂ  की  अवधि  समाप्त  हो  जाने  के  उपरांत  भी  वे  यहीं  रहते  हैं  वापस  अपने  देश

 नहीं  जाते  है  जिससे  देश  में  काफो  परेशानी  पैदा  हो  रही  मुझे  उम्मीद  है  कि  आपका  मंत्रालय  इस

 समस्या  की  ओर  भी  ध४यान  देगा  और  अवधि  समाप्त  होने  के  उपरांत  कोई  ध्यक्तित  इस  देश  में  नहीं
 उसको  सुनिश्चित  किया  जाएगा  ।

 सभापति  मैं  एक  सुझाव  आपके  माध्यम  से  और  देना  चाहता  हूं  ।  बहुत  से  क्षेत्रों  से  क्षेत्रीय

 पासपोट  कार्यालय  खोलने  की  मांग  आ  रही  विशेषकर  जो  क्षेत्र  दूरदराज  के  वहां  पर  क्षेत्रीय

 पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  के  लिए  भी  मन्त्रालय  को  ध्यान  देता  इसके  अतिरिक्त  ग्रेविसेस  को

 दूर  करने  के  लिए  भी  कोई  उपयुक्त  व्यवस्था  होती  जो  लोग  पासपोर्ट  के  लिए  आवेदन  करते

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  अगर  आप  कोई  गंर-सरकारी  एजेंसी  रखने  का  विचार

 तो  उपयुक्त  होगा  ।  इस  गैर-सरकारी  एजसी  के  माध्यम  से  अगर  कोई  शिकायत  आती  है  तो  उसको  दूर
 करने  में  शीघ्रता  होगी  और  आपका  काम  भी  कम  होगा  बयोकि  उन  शिकायतों  को  वह  एजेंसी  निपटा

 सकती  है  |

 सभापति  चुंकि  मन्त्री  महोदय  ऐसे  प्रदेश  से  जहां  पासपोट  देने  में  काफी  कथिनाइयां

 भा  रही  हैं  इसलिए  अन्त  में  मैं  उनसे  यही  भाग्रह  करूगा  कि  जो  लोग  पासपोर्ट  के  लिए  प्रार्थना  पन्न  दें

 उनको  शीघ्र  पासपोर्ट  मिले  और  इसे  दिए  जाने  में  जो  मुश्किल  हैं  वे  दूर  की  जाएंगी  और  जो  धांधलियां

 होती  वे  नहीं  ऐसा  प्रबन्ध  मन्त्री  महोदय

 श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  माननीय  सभापति  जो  पासपोर्ट  संशोधन  विधेयक  सदन

 में  पेश  क्रिया  गया  है  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  चीजों  की ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता

 पहली  बात  तो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  प्रदेश  मे  कार्यालय  के  अन्दर

 लाखों  मामले  लम्बित  पड़े  साल-डेढ़  साल  से  लोग  एप्लीकेशन  दिए  बंठे  हैं  लेकिन  उनको  पासपोर्ट

 नहीं  मिलता  है  |  दिवककत  ग्रह  होती  है  कि कभी  एल०  आई०  ओं०  से  जाच  होती  है  तो  बह  अलग  रिपोर्ट

 देती  कभी  पुलिस  स्टेशन  दूसरी  बात  करता  है  ।  इस  तरह  से  समय  के  अन्दर  रिपोर्ट  न  मिलने  की

 बजह  से  काम  नहीं  होता  इसलिए  इसके  सम्बन्ध  में  हमारा  कहना  हैं  कि  पासपोट  देने  की  पद्धति  को

 सरल  बनाए  और  एप्लीकेशन  देने  के  कम  से  कम  दो  महीने  के  अन्दर  इस  काम  को  कराए  ताकि  जो

 विलम्ब  वह  दूर  हो  सके  ।
 ह

 आवका  एक  ही  क्षेत्रीय  कार्यालय  लखनऊ  में  है जिसकी  वजह  से  वहां  काफी  मामले  लम्बित  रहते

 हैं  ।  बहुत  पहले  से  मांग  हो  रही  है  कि  अपनी  अन्य  शाखाएं  जैसे  बरेली  और  दूसरे  जगहों  पर

 उसी  तरीके  से  शुल्क  की  एक  निश्चित  राशि  तय  करें  क्योंकि  50  शपए  को  जगह  पर  कितना  लेना

 चाहते  यह  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 इसी  तरह  से  आपके  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की  संहया  सीमित  है  ।  उससे  भी  कटिनाई  होती
 उसको  भी
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 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  हैं  धन्यवाद  करता  हूं  । ्

 श्रो  राजेश  कुपार  :  सभापति  इस  बिल  का  मैं  आंशिक  रूप  से  समर्थन  करता

 हूँ  लेकिन  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  जैसा  माननीय  सदस्य  श्री  मोहन  भाई  ने  कहा  कि  पासपोर्ट  के

 आफिस  में  भारत  तरकार  का  अड़ढा  बना  हुआ  मै  एक  कहानी  बताना  चाहता  मैं  पटना  के

 पासपोर्ट  कार्यालय  में  एक  आदमी  की  पंरवी  लेकर  गया  पटना  के  पासपो्टਂ  अधिकारी  ने  कहा  कि

 आप  छोड़कर  चले  हम  बाद  में  उनका  पासपोर्ट  बना  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भ्रष्टाचार

 का  अड्डा  बना  हुआ  चाहे  लखनऊ  बिहार  हो  या  देश  के  अन्य  इलाके  जहां  पासपोर्ट  कार्यालय

 मेरा  सुझाव  है  कि  जो  पुलिस  बरोफिकेशन  होती  है  उसकी  एक  सीमा  अवधि  10-15  दिन

 जो  हो  सके  ओर  यदि  उतने  दिनों  के  अन्दर  बंरीफिकेशन  नहीं  आतो  है  तो  आप  पासपोर्ट  पदाधिकारी

 को  कहिए  कि  पुलिस  वेरीफिकेशन  की  कोई  जरूरत  नहीं  अपनी  दूसरों  एजेंसी  के  मा5५म  से  आप

 उसकी  जांच  कराएं  ।  पुलिस  वे  रीफिकेशन  में  साल-साल  लग  जाता  है|  वंसे  तो  पंसा  लगता  ही  है  लेकिन

 पुलिस  वाले  भी  मांगने  लग  जाते  इसलिए  इन  बुराइयों  को  दूर  करना  चाहिए  ।

 बिहार  प्रदेश  के  छोटा  नागपुर  के  इलाके  में  विदेशों  से  लोग  आकर  मभिशनरी  चलाते  उनके

 पासपोर्ट  की  अवधि  समाप्त  हो  गई  देश  में  कोश्लाहुल  मचे  और  आपस  में  लहाई  झगड़ा  उसमें

 काफी  पंसा  खर्च  होता  मेरा  सुझ।व  है  |क  ऐसे  लोगों  का  सर्वे  करना  चाहिए  और  जिसके  पासपोर्ट

 की  अवधि  समाप्त  हो  गई  उनकी  छानबीन  करके  उन्हें  वापिस  भेजने  के  उपाय  करने  चाहिए  ।

 बौद्धगया  इण्टरनेशनल  प्लेस  आज  से  20  प्लाल  पहले  से  वहां  पर  एक  महिला  निवास  करती

 है  ।  उसका  नाम  मेरी  लाइप  पुट  वह  एक  गांव  में  जाती  धर्म  परिबतंन  की  बात  चलाती  स्ट्रगल

 की  बात  चलाती  उसकी  बात  में  उस  इलाके  के  मजबूर  इसलिए  आ  जाते  हैं  क्योकि  बह  काफी  पंसा

 दन्च  कर  रही  उसके  पासपोटਂ  फी  अवधि  बहुत  पहले  की  समाप्त  हो  गई  है  लेकिन  उसके  पीछे  न  ही

 पुलिस  जाती  न  ही  पासपोर्ट  देखने  वाली  एजेंसी  देखती  है  |  इसके  बारे  म॑  भी  देखना

 इसके  साथ-साथ  एक  ओर  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  ज॑ंसे  एम०  पी०  रिकरमैंडशन  करते  आप

 उसमें  कोई  प्राथमिकता  नहीं  देते  लगता  है  कि  उस  रिकरमेंडेंशन  की  बंल्यू  नही  होती  जेंसे  एम०

 एल०  ए०  के  रिकमेंडेशन  की  बंल्यू  नहीं  होती  है  ।  इसको  भी  जोड़ना  चाहिए  ।

 एम०  पीज०  की  रिकमेंडेशन  पर  पासपोर्ट  इशू  होना  हमारा  गरीब  देश  लोग

 बाहर  नौकरों  की  तलाश  में  जाते  हैं  और  गरूफ  कंद्रीज  में  जाते  हैं  ।  गरीब  लोग  वहां  बहुत  जाते  हैं  ।

 इसलिए  इसकी  फीस  ज्यादा  नहीं  बढ़ानी  चाहिए  |  उनका  ज्यादा  पंसा  भी  ख्चंन  हो  और  लोग  भी

 अधिक  से  अधिक  विदेशों  में  जा  ऐसी  व्यवस्था  आपको  करनो  जो  गलत  ढंग  से  पासपोर्ट

 बना  लेते  उनको  कड्डी  से  कड़ी  सजा  मिलनी  इसका  मैं  शत-प्रतिशत  समथंत्र  करता  हूं  ।  जो

 क्रिमिनल्स  टाडा  के  तहत  बन्द  वे  अगर  गलत  तरीके  से  बिदेशों  में  चले  जाते  है  तो  उनको  कड़ी

 सजा  मिलती  चाहिए  |  मैं  इसका  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ।
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 एम०  पीज०  के  12  साल  तक  के  बछ्चों  को  आप॑  जो  डिप्लोमैटिक  पासपोर्ट  देते  उसमें  उनकी

 उम्र  बढ़ाकर  20  साल  तक  कर  देनी  चाहिए  क्योंकि  विदेशों  में  घूमने  की  चाहुत  हर  किसी  की  बढ़ती

 ही  जा  रही  है  ।

 इन  जंन्‍्द  सुझांवों  के  साथ  मैं  आंशिक  रूप  से  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 क्री  पोयूष  तीरकी  सभापति  इस  बिल  में  कुछ  खास  बालें  कहने  बाली  तो

 नहीं  लेकिन  मैं  1-2  सुझाव  बेना  चाहता  हुं  ।  पासपोर्ट  की  जो  फीस  50  रुपये  उसे  ने  की  जरूरत

 मैं  महसूस  नहीं  करता  हूं  ।  जैसे  पोस्ट  आफिस  में  रजिस्टढं  लैंटर  के  दाम  अलग  मनौआडइंर  के  दाम

 अलग  हैं  और  स्पीड  पोस्ट  के  दाम  अलग  उसी  तरह  से  पासपोर्ट  को  भी  आप  कंटेगिरीवाइज  बांटे

 दीजिए  |  जिस  किसी  को  इमकी  जिस  हिसाब  से  जरूरत  उसी  के  हिसाब  से  आप  हसे  बांट  दीजिए  ।

 ज्यादा  जल्दी  अगर  इसकी  क्विसी  को  जरूरत  हो  तो  उससे  ज्यादा  फीस  ली  जा  सकती  है  लेकिन  आम

 जनता  के  लिए  इसे  आप  न  बढ़ायें  ।  यह  मेरा  खासतोर  से  आपसे  निवेदन  है  ।

 देखने  में  आया  है  कि  पुलिस  वाले  इसे  जल्दी  बलीयर  करने  के  लिए  बढशीश  मांगते  इसे

 आप  देखे  ।  मंत्री  लोग  भी  भेट  लेते  हुए  देखे  गये  क्या  इस  तरफ  कभी  आपका  ध्यान  गया  है  ?

 मैं  जम्मू-कश्मीर  कुछ  दिन  पहले  गया  था  |  यह  एक  ट्रबल्ड  एरिया  कश्मीर  से  पासपोर्ट

 आफिस  हटा  लिया  गया  पासपोर्टा  बनाने  के  लिए  लोगों  की  जम्मू  आना  पड़ता  इससे  लोगों  को

 बहुत  परेशानी  होतो  इसलिए  जल्दी  से  जल्दी  कश्मीर  में  भी  इसका  आफिस  आप॑  खोलें  ।

 हमारे  नार्थ  बगाल  में  पासपोर्ट  आफिस  नहीं  आप  सिलीगुड़ी  या  कूच  विहार
 में  पासपोट  का  आफिस  खोलें  |  बंगलादेश  के  लोग  यहां  काफी  आते-णाते  उनको  पासपोर्ट  लेना

 पड़ता  है  ।  कलकत्ता  जाने  में  उनको  बहुत  तकलीफ  होती  सरकार  को  जो  अच्छा  वैसा  कुछ  करे

 लेकिन  न!र्थ  बिहार  में  पासपोटਂ  आफिस  खोलना  बहुत  जहूरी  है  ।  हसमे  खर्चा  ज्यादा  महीं  होगा  !  सीजन

 शुरू  हो  गया  है  ओर  देश-विदेश  में  आना-जाना  शुरू  हो  गया  इसलिए  पासपोर्ट  बनाने  में  कोई

 दिक्कत  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इतना  ही  मुझे  कहना  है  ।

 ]

 भो  जिसे  बसु  :  सभापति  मैं  इस  विध॑यक  पर  केत्रल  कुछ  आते  कहना
 चाहता  हूं  ।

 जनता  की  एक  शिकायत  पासपोर्ट  जारी  करने  मे  विलम्ब  होने  के  बारे  में  कुछ  विलम्ब
 प्रशासनिक  कारणों  से  भी  होता  है  |  मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि  पासपोट  के  लिए  आवेदन  पत्रों  की
 प्रति  डाकघरों  के  जरिए  भी  की  जाए  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इसमें  कोई  कठिनाई  है  ।  मोजूदा  समय  में
 यदि  किसी  व्यक्तित  को  पासपोटਂ  के  लिए  आवेदन  करना  है  तो  सबसे  पहले  उसे  क्षेत्रीय  पासपोटਂ  कार्यालय
 से  पासपोट  अंवेदन  प्रपन्न  प्राप्त  करना  होगा  |  अतः  मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  को  विभिम्त
 डाकेघरों  के  माध्यम  से  पासपोट  आवेदन-प्रपत्रों  का  वितरण  करने  की  आवश्यकता  पर  विचार  करता
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 मेरा  दूसरा  मुझाव  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  मुझे  कुछ  ऐसे  मामलों  को  जानकारों  जिनमें  पुलिस
 सत्यापन  और  चरित्र  सम्बन्धी  क्‍लीयरेंस  देने  में  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  पासपोर्ट  के  लिए  यह
 दोनों  बहुन  महत्वपूर्ण  बात  आपको  चरित्र  क्‍लीयरेस  प्राप्त  करता  आवश्यक  और  उसे  पुलिस  से

 प्राप्त  करता  आवश्यक  है  ।  पुलिस  सत्यापन  में  लगभग  तीन  वर्ष  का  समय  लगता  मुझे  ऐसे  बहुत  से

 मामलों  की  विस्तत  जानकारी  मिली  है  जिनमें  पासपोर्ट  लेमे  में  कम  से  कम  तीन  बर्ष  लगे  और  बिदेश

 जाने  का  उद्देश्य  सफल  नहीं  ही  सका  था  |  अत  यहू  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाना  आवश्यक

 है  कि  पुलिस  सत्य!पन  और  चरित्र  क्‍्लीयरेंस  दो  या  तीन  माहु  अथवा  युक्तिसगत  समय  सीमा  के  अन्तगंत

 प्राप्ण  हो  ।

 विद्यािियों  के  पासपोर्ट  का  मामला  भारतीय  विद्यार्थी  श्रध्ययन  के  लिए  बाहर  जाते

 मेरे  पाभ  कुछ  शिकायतें  ऐसी  आई  हैं  जिनके  अनुसार  विद्यार्थी  समय  पर  पासपोर्ट  प्राप्त  नहीं  कर

 सके  जिसके  परिणामस्वरूप  वह  किसी  विशेष  शंक्षणिक  सत्र  में  शामिल  नहीं  हो  सके  और  उन्हें  अगले  छह

 मे  आठ  महीने  तक  इन्तजार  करना  पष्टा  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  सुनिश्चत  करने  का  अनुरोध  करूगा

 कि  जहां  तक  विद्यायियों  के  पासपोर्ट  का  सम्बन्ध  है  उनके  मंत्रालय  का  कठिपय  विशेष  प्रबन्ध  किए  जाने

 साहिए  ताकि  विद्यार्थी  यधाशीघ्र  पासपोट  प्राप्त  कर  सके  ।

 महोदय  पहन  एक  घोषणा  की  गई  थी  कि  दक्षेस  देशों  के  संसद  सदस्यों  को  इन  देशों  का  दोरा

 करने  के  लिए  प"सपोर्ट  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  हमें  इस  व्यवस्था  को  केवल  संसद  सदस्यों  तक  ही

 मीमित  क्‍यों  क-ता  चाहिए  ?  यदि  हम  यह  चाहते  हैं  कि  इन  देशों  में  लोगो  के  बीच  आपसी  सम्बन्ध  बनें

 तो  हम  इस  व्यवस्था  को  घोड़ा  उदार  क्यों  नहीं  बनाते  ।  अतः  मैं  सृझ्ञाव  देता  हूं  कि  दक्षेस  देशों  में  इस

 तरह  4  व्यवस्थाएं  होनी  चाहिए  जिनसे  इन  देशों  के  लाथ  यथा  कम  समय  में  एक  देश  से  दूसरे  देश  में

 आ-जा  सके  ।

 अन्य  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  पासपोर्ट  जब्त  करने  के  लिए  एक  प्रावधान  हमें  इसमें  भो

 संशोधन  करने  की  जरूरत  पासपोर्ट  जब्त  करने  का  कया  लः्भ  है  ?  यदि  आपको  श्री  विन  चड्ढा
 का  मामला  याद  हो  तो  उनका  पासपोर्टਂ  जब्त  कर  लिया  गया  था  ।  इसके  बावजूद  भी  बहू  देश  से  बाहर

 भाग  गए  थे  ।  अगः  यदि  पुलिस  सत्यापन  और  चरित्र  बलीयरेस  को  बहुत  अधिक  चोकस  बता  दिया  जाता

 है  तो  पासपोर्ट  लब्न  करने  की  इस  आवश्यकता  को  बहुत  हैंद  तक  कम  करना  इन्हीं  शब्दों  के

 साध  मैं  समझता  हूँ  कि  सरकार  समुश्चित  कारंवाई  करंगो  ताकि  लोगों  की  शिकायतों  को  यथाक्षीध्र  दुर

 किया  जा  सके  ।

 क्रो  ओस्कर  फर्तान्डीज  :  सभापति  मैं  इस  विधान  को  लाने  के  लिए  माननीय

 मंत्री  महोदय  का  धन्यवाद  करता  हूँ  यह  विधान
 काफी  लम्बे  सगय

 है
 अतिदेय  यह  बहुत  समय  से

 अतिदेय  है  क्योकि  मैंने  देखा  कि  पूरे  देश  में  उन  बहुत  से
 लोगों  को

 जो  विदेश
 जाना  चाहते  है  और  जिन्‍्होने

 पामपोर्टਂ  के  लिए  आवेदन  कर  रखा  है  उन्हें  समय  पर  पासपोट  नही  मिल  रहे  मैं  कुछ  सुझाव

 देना  चाहुता  हूं  जितसे  लोगों  को  अपने
 पासपोट  जल्दी  प्राप्  कर

 पाना  सभव  दो  सके
 गा  हे  एक  का  रण

 यह  बताया  गया  है  कि  हमारे  वासपो्ट  का
 यलियों  मे  कर्मचारियों

 _।  संख्या
 बम  है  ।  पास५

 ट  कायलियों

 में  पर्माप्त  कर्म  दारी  नहीं  हैं  ।  यद्यपि  हम  इस  मुहं  को  सदन  में  कई  बार  उठा  चुके  है  और  हमें  आश्वासन
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 भी  दिए  गए  थे  क्िपांच  सप्ताह  के  भीतर  पासपोटਂ  आरी  किए  जाएगे  परन्तु  आज  तक  इस  सम्बन्ध  में

 स्थिति  बहुत  खराब  मेरे  अपने  राज्य  कनटिक  में  लोगों  को  पासुपोट  के  लिए  आवेदन  ब-रने  के  नौ

 महीने  बाद  भी  पासपोट  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।

 इसकी  विशेष  समस्या  भी  है  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  मुरलीधरन  ने  बताया  हमारे

 लोगों  के  लिए  विदेशों  में  जाकर  वहां  काम  करने  के  बहुत  से  अवसर  आज  हमारे  देश  में  बास्तव  मे

 विदेशी  मुद्रा  बी  समस्या  है  और  हमारे  देश  का  इस  सबट  से  बचाने  के  लिए  जो  लोग  आग  आए  बे  लोग

 वो  थे  जो  विदेशों  में  काम  कर  रहे  हैं  भौर  5,000  करोड़  रुपए  प्रतिवष  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  अपने  देश

 भेज  रहे  हैं  और  जब  ऐसी  स्थिति  हो  ओर  जब  बहुत  से  लोग  बिदेश  जाना  चाहते  हों  तो  मैं  समझता  हूं
 कि  हमें  आपातकालीन  आधार  पर  पासपोट  जारा  करने  चाहिए  ताकि  हमारे  जिन  लोगो  को  विदेश  जाने

 का  अवसर  मिल  रहा  है  उन्हें  रोजगार  प्राप्त  हो  सकेगा  ।

 कुछ  देशों  में  एक  आवश्यकता  यह  है  कि  बीजा  जारी  करने  से  पहले  पासपोटਂ  सम्बन्धी  ब्योरे

 प्रस्तुत  किए  जाने  होते  जब  लाग  पासपोर्ट  कायलिय  जाते  हैं  और  बिना  बारी  के  आाधार  पर

 पासपो्टਂ  जारी  करने  के  लिए  कदते  हैं  तो पासपोर्ट  अधिकारी  को  निदंश  हैं  के  जिस  आवेदक  के  पास

 वीजा  है  उसे  बिना  बारी  के  आधार  पर  पासपोर्ट  जारी  किया  जा  सकता  है  ।  प*न्‍्तु  समस्या  यहू  है  कि

 लोगों  को  पासपोर्ट  के  ब्यौरे  के  बिना  बीजा  नहीं  मिल  रहा  है  ।  अतः  ऐसे  मामलों  में  कुछ  ढील  दो  जानी

 चाहिए  ।

 लोगों  के  बहुत  अधिक  संद्या  में  मध्यपृबं  और  श्रग्य  देशों  में  जाने  के  कारण  केरल  में  तीन

 पासपोर्ट  कार्यालिय  हैं  |  कनटिक  में  केवल  एक  पासपोट  कार्यालय  है  ।  एक  आएबासन  दिया  गया  था  कि

 दक्षिण  कम्न ड़  जिले  में  एक  पासपोटਂ  बर्यालय  खोला  जाएगा  ।  मेरे  सहयोगी  श्री  घनन्‍्जय  मंगलौर

 का  उल्लेख  कर  रहे  थे  |  मंगलौर  मेरा  भी  जिला  उत्तर  कम्नड़  जिले  में  भी  बेलगाम  में  एक  पासपोटਂ

 कार्यालय  होना  चाहिए  ताकि  कर्नाटक  से  रोजगार  के  लिए  बहुत  बड़ी  सब्या  में  दूसरे  देशों  को  जा  रहे
 लोगों  को  यह  सुविधा  मिल  सके  ।  अन्यथा  उन्हें  रातों-रात  बस  द्वारा  बेंगल्र  जाने  के  लिए  अपने

 जाते  के  बस  किराए  के  रूप  में  और  वहां  रहने  के  लिए  कम  से  कम  500  रुपये  खज  करने  इस

 काम  में  एक  तरह  से  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  एजेंट  हैं  परन्तु  ऐसी  भी  शिकायतें  मिली  है  कि

 वे  लोगों  का  शोषण  करते  हैं  ।  अतः  जैसा  कि  पहले  आश्वासन  दिया  गया  है  यदि  हम  और  अधिक

 वार्यलिय  खोलने  में  समर्थ  हो  पाते  हैं  तो  इसमे  लोगों  को  सहायता  मिलेगी  और  उन्हें  पासपोटਂ  शीघ्र

 मिल  सकेंगे  ।

 5.00  प०

 प्रक्रिया  का सरलीकरण  दूसरा  है  |  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रावधान  है  कि  यदि  पुलिस
 सत्यापन  प्रमाण-पत्र  एक  महीने  तक  नहीं  किया  जाता  है  तो  पासपोट  अधिकारी  पासपोर्ट  जारी  कर
 सकता  है|  परन्तु  बारह  महीने  के  बाद  भी  पासपोर्ट  जारी  नदी  किए  जाते  इसका  एक
 कारण  यह  है  कि  पुलिस  सत्यापन  रिपोर्ट  समय  पर  प्राप्त  नहीं  होती  अतः  इस  प्रक्रिया  को  सरल

 बनाना  होगा  ।  अब  प्रए्न  यह  है  कि  क्या  पसपोर्ट  आवेदन  पन्न  को  स्वयं  ही  पुलिस  अधिकारो  को  प्रस्तुत
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 किया  जा  सकता  है  जहां  पर  वह  इसे  सत्यापित  कर  सकता  है  और  इसे  पासपोर्ट  कार्यालय  को  भेज

 सकता  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  जाना  है  कि  बढ़  हसे  टेलेब्स  से  भेज  सकता  मैं  समझता  हूं
 कि  इस  प्रक्रिया  को  सरल  बनाना  होगा  ।

 ऐमे  भी  मामने  हैं  जिनमें  पासपोट  बिना  बारी  के  जारी  जाने  की  अवश्यकता  यदि
 आवश्यक  हो  तो  अतिरिक्‍त्र  शुल्क  लिया  जा  सकता  मैं  इस  बात  का  बुरा  नहीं  मानूंगा  कि  यदि
 सरकार  यह  कहे  कि  बिना  बारी  के  आधार  पर  पासपोर्ट  जारी  वबरने  क  लिए  100  रुपये  अतिरिब्रत

 शुल्क  लिया  जाएगा  |  मुझे  मालम  है  कि  जिन  छात्रों  को  छात्रवत्ति  मिलनी  मंजर  हुई  थी  वे  हसे  ले  नहीं
 पाए  क्योंकि  उतहें  ममय  पर  पासपोर्ट  जारी  नहीं  किए  गए  ।  उन्हें  अपनी  छात्रवत्ति  गंबामी  पड़ी  ।  पासपोर्ट
 जारी  करने  में  विलस्व  होने  के  कारण  बहुत  से  लोगों  को  अपना  रोजगार  खोना  सरकार  जो  भी
 उचित  प्रभार  बमल  करना  चाहे  यह  एक  अच्छा  प्रावधान  सरबान  यह  निर्णय  ले  सकती  है  कि  कितना

 शुल्क  निर्धारित  किया  ऐसा  इसलिए  है  कि  हर  समय  यह  जरूरी  नही  है  कि  बहू  अनुमति  लेने  के
 लिए  संसद  में  आए  ।  इस  विधेयक  ने  संसद  के  समक्ष  आने  में  खूद  हो  बाफी  अधिक  समय  लिया  है  ।  हमने
 इस  मामले  को  उस  समय  उठाया  था  जब  श्री  माधव  सिंह  सोलकी  विदेश  मंत्री  बह  इस  बात  के

 लिए  सहमत  हो  गए  थे  परन्तु  यह  विधेयक  छह  महीने  के  बाद  आया  है  ।

 मंत्री  महोदय  इसे  अधिसूचना  के  द्वारा  किया  जा  सफता  है  और  अधिसूचना  की  प्रति  सभा  पटल

 वर  रखी  जा  सकती  है  |  अगर  आप  वाद-विवाद  करना  चाहते  हैं  तो  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  और  इस  प२

 चर्चा  कर  सकते  हैं  |  रेवल  फीस  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  पर  मंत्री  महोदय  के  बार-बार  सभा  में  आने  से
 लोगों  के  प्रति  हमारी  सेवाओं  पर  प्रभाव  पड़ेगा  |  मेरे  विचार  में  जो  व्यवस्था  की  गई  बह

 बिल्कुल  ठीक  है  तथा  लोगों  के  हित  में  यह  सत्ता  प्राप्त  करने  का  प्रश्न  नहीं  यह  समस्या  से
 सम्बन्धित  प्रश्न  पिछले  छह  महीनों  से  हम  इस  मृदँ  को  उठा  रहे  हमें  आश्वासन  दिया  गया  था

 कि  विधान  लाया  जायेगा  लेकिन  विधान  लाने  में  छह  मट्रीने  लग  गए  यह  व्यवस्था  लोगों  की

 सहायता  करने  के  लिए  की  गई

 कई  बार  पासपोर्ट  के  लिए  प्राप्त  प्रार्थना-पत्रों  के  बरल  क्रो  तीन  या  छह  महीनों  के  उपरांत

 खोला  जाता  है  और  लोगों  को  बताया  जाता  है  किः  कुछ  जरूः  ते  पूरी  नहीं  की  गई  हैं  और  फिर  उन्हें
 बाविस  कर  दिया  जाता  है  |  मेरा  अनुरोध  हैं  कि  जब  भी  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त  होते  उनक्री  तत्काल

 छानबीन  की  जानी  चाहिए  और  लोगों  को  यह  तुरन्त  बताया  जाना  चाहिए  कि  कुछ  क्षावश्यकताए  उसमें

 पूरी  नहीं  की  गई  हैं  ।  छह  महीने  बाद  अन्तिम  स्थिति  में  पासपोटਂ  जारी  करते  समय  प्राथंनापत्र  की

 छानबीन  की  जाती  है  और  कहा  जाता  है  कि  यह  आवश्यकता  उसमें  पूरी  नहीं  की  गई  इसी  कारण

 से  विलम्ब  होतः  है  और  आवेदकों  को  न्याय  नहीं  मिल  पत्ता  इसीलिए  अपेक्षित  छानबीन  तुरन्त  की

 जानी  चाहिए  !

 अब  मैं  बंगलौर  के  कार्यालय  का  जिक्र  कर  रहा  हूं  |  यह  अच्छी  सेवाएं  प्रदान  कर  रहा  लेकिन

 बहां  कुछ  मुश्किलें  हैं  ।  प्रतिदिन  बहुत  बड़ी  सडपा  में  लोग
 ४

 मे
 कि

 गे
 इन्तजार  करते  रहते  यहा

 तक  कि  सुबह  पांच  बजे  भी  जोग  प्रतीक्षा
 मं

 खड़े  होते  हैं  ।
 प्रतिदिन

 १बल  200  ब्यक्षितयों  को

 कारियों  से  मिलने  की  अनुमति  दी  जाती  क्योंकि  ओर  भ्रधिक  लोगो  से  तिपटने  में  अधिकारों  शायद
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 समय  नहीं  यहां  तक  कि  लाइन  में  लोगों  के  खड़े  होने  के  लिए  भी  वहां  कोई  स्थान  नहीं  है  ।
 कार्यालय  के  अन्दर  भी  कोई  स्थान  नहीं  है  ।  हमारे  बगल्लौर  पासपोर्ट  कार्यालय  के  लिए  एक  नई  जगह
 मिलनी  अधिक  लोगों  से  निपटने  के  लिए  तथा  इन  प्राथतापत्रों  को  देखने  के  लिए  कुछ  मरली -
 करण  किया  जाना  आवश्यक  है  |  अधिक  स्टाफ  की  आवश्यकता  कम्प्यूटरीकरण  भी  आवश्यक
 ताकि  बहां  स्थायी  रिकार्ड  हो  तथा  इससे  छानबीन  पें  भी  आसानी  इडंबस  भी  ब्ण्यस्थित  रूप  में
 रखा  जा  सकता  है|  मेरे  विबार  में  आपको  ये  सुविधाएं  हमारे  बंगलोर  कार्यालय  को  देनी  चाहिए  ।

 देश  के  अन्य  भागों  से  भौर  शायद  हमारे  राज्य  से  भी  भारी  संख्या  में  शिकायतें  प्राप्त  हो  रही
 मैं  माननीय  मंत्री  से  संसद  सदस्यों  का  एक  दल  विभिन्‍न  राज्यों  की  राजधानियों  जहां  कहीं  भी

 पासपोर्टਂ  कार्यालय  भेजकर  वहां  के  आवेदकों  की  समस्याओं  का  पता  लगाने  के  लिए  लोगो  से  सम्पर्क
 स्थापित  करने  का  अनुरोध  ताकि  आने  वाले  समय  में  इन  सभी  समस्याओं  को  दूर  करने  में
 समर्थ  हो  सके  ।

 भरी  एस०  एस०  आर०  राजेन्द्र  कुमार  सभापति  मैं  अखिल  भारतीय

 अन्ना-द्रमुक  की  ओर  से  पासपोर्ट  1992  पर  चर्चा  मे  भाग  लेने  का  अबसर  प्रदान
 करने  के  लिए  आपका  बहुत  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 इस  बिल  में  पासपोट  प्राथंना-पत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  फीस  निर्धारित  करने  की  सामान्य
 शक्ति  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  यह  विधेयक  पासपोटਂ  प्राधिक।रियों  को  अल्पावधि  के  लिए  जारी
 पासपोट  की  आगे  अवधि  बढ़ाने  के  जो  कि  सांविध्कि  निर्धारित  समयावधि  से  अधिक  न

 शक्ति  भी  देता  दण्ड-व्यवस्थाओं  को  भी  भोर  अधिक  कठ।र  बनाया  जा  रहा  मैं  इस  उपाय  का

 समर्थत  करता  हूं  ।

 लेकिन  कुछ  अन्य  क्षेत्र  भी  हैं  जिन  पर  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  |  प्रावकलन  समिति

 ने  पासपोट  से  सम्बन्धित  सभी  पहलुओं  पर  एक  ही  कानून  लागू  करने  की  सिफारिश  को  अभी  तो

 पासपोटਂ  में  अधिनियम  और  भारतीय  पासपोर्ट  1967  के  अनुसार  मामल

 देखे  जाते  समिति  ने  संघ  शासित  द्वीप  समूहों  में  तथा  पूर्वोत्तिर  क्षेत्र  में  भी पासपोट  कार्यालय  खोले
 जाने  की  सिफारिश  को  ये  सभी  रचनात्मक  सुझाव  हैं  जिन्हें  सरकार  को  अवश्य  मानना  चाहिए  ।

 सरकार ते  प्रक्रिया  को  आसान  बनाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  अब  प्रार्थता  पत्र--फार्म

 अावेदक  के  अलावा  अन्य  किसी  अ्यक्ति  द्वारा  भी  प्रस्तुत  किए  जा  सकते  पासपोटਂ  कार्यालयों  को  पांच

 सप्ताह  के  भीतर  पासपोट  जारी  करने  के  लिए  निदेश  दिए  गए  कुछेक  मामलों  में  अब  पुलिस
 प्रमाणीकरण  की  जरूरत  नहीं  रह  गई  है  ।  वास्तव  में  इन  सभी  कदमों  से  विलम्ब  से  कार्य  होने  के  मामलों

 में  कुछ  कमी  आयेगी  ।

 लेकिन  बहुत  सी  चीजें  अभी  की  जानी  हैं  |  पाभपोर्ट  जहदी  से  जल्दी  जारी  करने  के  लिए
 पासपोर्ट  जारी  करने  की  विधि  का  कम्प्यूटरीकरण  किया  जायेगा  ।  प्रार्थना  पत्रों  की  छानबीम  करने

 और  पासपोट  जारी  करने  के  कम्प्यूटर  आधारित  राष्ट्रोय-कार्यक्रम  के  माध्यम  से  गलत  जानकारी  देकर

 पासपोर्ट  प्राप्त  करने  वाले  आवेदकों  को  रोका  जा  सकता  है  ।  यह  सुविधा  पासपोर्ट  को  शीघ्र  पढ़मे  के
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 लिए  भी  उपलब्ध  होनी  चाहिए  |  इससे  न  केबल  आवेदकों  ॥ल्‍िक  पासपोटਂ  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले
 कर्मचारियों  द्वारा  की  जाने  वाली  धृष्टता  को  कम  किया  जायेगा  |  समाचार  पत्रों  में  मद्रास  के  क्षेत्रीय
 पासपोर्टਂ  कार्यालय  में  आवेदकों  को  वहां  के  कमंचारियों  द्वारा  परेशान  किए  जाने  के  समाचार  प्रकाशित

 हुए  हैं  ॥  फाइलों  को  जानबूझकर  गायब  किया  जाता  है  और  जब  तक  रिश्वत  नहीं  दी  तब  तक
 फाइलों  को  महीं  तिकाला  इससे  पासपोर्ट  चाहने  वालों  को  बहुत  अधिक  होती  है  ।
 पासपोट  कार्यालयों  के  कमंचारियों  की  शरारत  के  कारण  बहुत  सा  समय  और  ऊर्जा  बेकार  जाती  है  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  मद्रास  क्षेत्रीय  पासपोरट  कार्यालय  के  व  मंचारियों  के  विर्द्ध  सख्त  कार्यवाही  की

 यह  समाचार  13  1992  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  हुआ  ८  |  माननीय  मंत्री  कृपया
 आवश्यक  कार्यवाही  करें  ओर  इस  सम्मापीय  सभा  की  शूजित्त  करें  ।  पात्पोर्ट  कार्यालयों  से  यह  धोखाधड़ी

 दूर  द्वोनी  ही  चाहिये  ।

 पासपोर्ट  कार्यालयों  में  लम्बी  लाइनों  से  बचने  के  लिए  पासपोर्टो  कार्यालयों  में  और  अधिक

 फाउण्टर  खोले  जाने  चाहिए  और  प्रत्रियाओं  को  सरल  किया  जाना  चाहिए  तथा  क्वेदकों  को  अपने

 पासपोट  जारी  होने  की  प्रगति  के  बारे  मे  एक  ही  स्थान  से  जानकारी  मिलनी  उसे  एक  स्थान

 से  दूसरे  स्थान  पर  नहीं  दोड़ना  चाहिए  ।

 पुलिस  द्वारा  जांच-पड़ताल  करने  के  कार्म  का  दृढ़ता  से  पालन  किया  जाना  केन्द्रीय

 सरकार  ने  एक  परिण्भ्व  जारी  किग्रा  है  कि  पुलिस-प्रभाणीकरण  की  आवश्यकता  मही  है  तथा  भारत

 सरकार  में  राज्य  सरकार  में  सयुक्त  सचिब  अथवा  उप-मण्डलीय  न्यायाधीश  अथवा  पुलिस

 महा-निदेशक  से  भ्राप्त  सत्यता  प्रमाणपत्र  ही  काफी  यह  गलत  तरीका  है  और  इससे  धोष्षाधड़ी

 उत्पन्न  होगी  ।  प्रत्येक  पुलिस  थाने  में  इस  उह  शव  के  लिए  भियुक्त  विशेष  पुलिस  अधिकारी  द्वारा

 प्रमाणीकरण  अबश्य  किया  जाना  चाहिए  |  उसको  निदंल्लित  किये  जाते  बाले  सभी  मामलों  को  रिपोर्ट

 उसे  प्रतिदिन  क्षेत्रीय  पात्पोर्ट  कायलिय  को  देनी  इसमें  ढील  नहीं  बरती  जानी  भाहिये  ।

 जहां  तक  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  की  शर्तों  का  सम्बर्ध  मौजूदा  नियमों
 का

 उदारीकरण  किया

 जाना  नियम  रुकाब्रट  उत्पन्म  करने  के  स्थान  पर  अनुमति  प्रदान  करने  बाला  होगा  चाहिए  ।

 मनुष्य  के  स्वतन्न  कार्यंकलाप  उसके  विकास  का  सूचक  देश  में  वस्तुओं  के  अवध
 ब्यापार

 को  रोकने  के

 लिए  हमें  अपनी  सीमाओं  भोर  सोमा-शुल्क  प्रणाली  को  मनबूत  करता  तथा  अन्य

 आर्थिक  अपराधियों  को  पासपोर्ट  नहीं  दिया  भाना  चाहिए  भथवा  अगर  उनके  पास  पासपोर्ट  हो  तो  उसे

 जब्त  कर  लेना  ताकि  बिदेशी  यात्राओं  और  आधिक  अपराधों  कों  असग
 किया  मैं

 सरकार  से  इस  उ्दं श्य  के  लिए  कानून  में  सशोध्त  करने  का  अनुरोध  करता  हूँ  ।

 विदेशों  में  अध्ययन  के  लिए  तथा  तीसरी  दुनिया  के  देशों  के  लिए  पासपोटਂ  प्रायंता-पत्रों  को

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  अमुमति  दी  जानी  चांहिए  ।  तीसरे  विश्व  के  देशों  में  उद्यम  स्थापित  करने  के

 लिए  कम्पनी  प्राथंता-पत्रों  की  नई  योजना  को  तुरन्त  स्वीक्रृति  दी  जानी  चाहिए  ।  तीसरे  विश्व  के  देशो  में

 काम  करने  के  लिए  भेजे  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  सम्पूर्ण  सूची  देने  बाली  कम्पनी  से  विशेष  फोस  बसूल

 की  जा  सकती  इसे  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  भारत  के  साथ-साथ  तीसरे  विश्व  के  देश

 भी  फल-फूल  सके  ।
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाष्डेय  $  सभापति  मंत्री  जी  द्वाराजो  पारपन्र ए
 नियम  में  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  यद्यपि  यह  देखने  में  बहुत  छोटा  परन्तु  इनका  बड़ा
 व्यापक  प्रभाव  होने  वाला  है  ।

 5.11  भ०प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 उपाध्यक्ष  वर्तमान  पारपन्र  कार्यालयों  की  जो  व्यवस्था  बह  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 मैं  मध्यप्रदेश  के  भोणाल  स्थित  पारपत्र  कार्यालय  के  बारे  में  बताना  चाहूंगा  कि  एक  छोटा  मुश्किल

 से  2  कमरे  का  यह  कार्यालय  जहां  पर  यह  सारा  कार्य  होता  है  |  न  वहां  पर  बैठने  का  समुचित  स्थान

 है  और  न  ही  अस्य  साधन  उपलब्ध  इसलिए  सबसे  पहली  आवश्यकता  पारपन्र  कार्यालयों  को  सुधारने

 की  और  वहा  पर  उचित  व्यवस्था  करने  की  ताकि  जो  लोग  इस  कार्यालय  में  उनको

 प्रयक  सुविधाएं  और  उचित  ब्यवहार  मिल  सके  ।

 इसी  तरह  से  जो  शुल्क  पारपत्र  पुल्तिका  का  बढ़ाया  जा  रहा  वह  भी  अनिश्चित  यह  भी

 स्पष्ट  नहीं  है  कि  कितना  शुल्क  बढ़ाया  किसलिए  शुल्क  बढ़ाया  कागज  कंसा

 स्टेशनरी  कंसी  क्या  आप  बहुत  अच्छी  स्टेशनरी  का  उपयोग  करना  चाहते

 इसके  बारे  में  आपने  सारे  अधिकार  अपने  पास  सुरक्षित  रखे  हुए  शुल्क  बढ़ाने  के  बारे  में  भरी  मित

 अधिकार  आपने  आपने  णास  रखे  इस  अधिनियम  के  द्वारा  जो  असीमित  शक्तियां  आप  प्राप्त  करने  जा

 रहे  वे  मैं  समझता  हूं  कि  उचित  नहीं  हैं  ।  इसके  बजाए  आप  तय  कर  देते  कि  50  सो  रुपया  डेढ़

 या  ढाई  इतना  शुल्क  आए  बढ़ाने  बाले  तो  यह  ठीक  रहता  ।

 इसी  तरह  से  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  आप  कुछ  ऐसे  सस्थाओं  या  द्रेबल  एजसियों

 को  अधिकृत  करने  जा  रहे  हैं  जो  पारपन्र  के  बारे  में  व्यवस्था  कर  सकती  मांग  कर  सकती  हैं  ।  आज

 ही  मेरे  पास  एक  ऐसे  सज्जन  जिन्होंने  चांदनी  चोक  ह्थित  एक  एजेसो  से  पासपोर्ट  और  के

 लिए  कहा  था  ।  उस  संस्था  ने  पैसे  लेने  के  बाद  सिर्फ  पासपोर्ट  की  फोटोस्टेट  प्रति  दी  जब  ये  सज्जन

 उप्त  संस्था  द्वारा  बताए  गए  पते  पर  चांदनी  चौक  गए  तो  उस  पते  पर  उस  नाम  को  कोई  सस्थया  नहों

 थी  ।  पैंने  उनको  आज  फिर  बुलाया  है  ओर  कहा  है  कि  आप  आ  यदि  कोई  मदद  सभव  हो

 मकेगी  तो  मैं  अवश्य  करूंगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  को  जो  धोखाधड़ी  होती  इसको  भी  रोकने

 थी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  ट्रेवल  एजेंसियां  रजिस्टडं  भोर  इनकी  जानकारी  सभी  को  हो  ।

 हरी  नोतोश  कुमार  उपाध्यक्ष  हमारे  पास  तो  पासपोर्ट  ही  नही  है  तो  फिर  हम

 कंसे  इस  विषय  पर  बोले  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पासपोर्ड  नहीं  है  तो आप  पासपोर्ट

 )
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 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  हैकि  वे  पारपत्र  बनान  को  विधि
 को  ओर  सरल  बनाए  |  आज  पुलिस  वेरीफिकेशत  मे  बहुत  सब्रय  लग  जाता  हालांकि  भ।पने  समय
 घटाया  लेकिन  पुलिस  बेरीफिकेशन  मे  6-7  महीने  भी  लग  जाते  हैं  और  वेरोीफिकेशन  नही  होता  है  ।
 इसलिए  इस  प्रणाली  को  सरल  बनाया  जाए  तो  अच्छा  ताकि  यथा  समय  लोगों  को  पासपोर्ट  प्राप  तू
 हो  सके  क्‍योंकि  कई  बार  तात्कालिक  रूप  से  बीमारी  या  अन्य  कार्य  हेतु  जाना  होता  ऐसे
 जिनके  बारे  में  कोई  सदेह  नहीं  उनके  लिए  किसी  प्रकार  के  पुलिस  वेरीफिकेशन  की  आवश्यकता  नहीं
 होनी  च।हिए  और  तत्काल  उनको  पामपोट्टਂ  आप्त  होना

 हाल  ही
 में  एस्टीमेट्स  कमेटी

 ने  पासपोटਂ  व्यवस्था  के  सबंध  में  बु:छ  सुझाव  दिए  मेरा

 सुझाव  दे  कि  मंत्री  महोदय  उन  सुझावों  को  देखें  और  उनवे  अनुसार  पासपो्टਂ  कायंप्रणाली  में  कुछ  सुधार
 करने  का  कष्ट  उन  सुझावों  को  महेनजर  रखते  हुए  यदि  पासपोर्ट  क्रायलियों  में  सुधार  करने  की
 उप्रवस्था  करेंगे  तो  अच्छा  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  यह  बिल  बहुत  छोटा  सा  इसकी  जो  पीनल  कल।जेज  उनके  अन्तगंत
 भापने  सजा  की  अवधि  को  बढ़ाया  है  |  जिसमें  आप  सजा  उसके  लिए  राशि  बढ़ाई  कई  ओर

 संगोधन  ओर  जरूरी  हैं  उसके  साथ  ही  साथ  जो  इसके  श्रन्यागण  एक्ट  हैं  बह  भी  इसके  साथ  लागू  होते
 जमे  रजिस्ट्रेशन  आफ  फारेनस  एनीमी  एक्ट  और  फारेत  एक्सचेंज  रेगलेशन  एबट  हैं  उन  सबको

 समवेत  करके  कम्प्रीहेंभितव्  बिल  लाने  का  प्रयत्न  करें  ताकि  जो  अन्यान्य  संबंधित  विषय  हैं  वे  भी  ठोक

 हो  सके  ।  इस  दृष्टि  से  कि  सुविधाजनक  रूप  सम्मानजनक  रूप  से  जो  नागरिक  यहां  से  जाना

 चाहते  उनको  पासपोर्ट  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  आए  करेंगे  तो  मैं  समझता  हु  कि  पासपोट  से

 संबंधित  जो  विधेयक  जो  सशोधन  इसमे  आप  लाए  वे सशाघधन  हितकारी  होग  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मेरे  सुझावों  के  ऊपर  आप  अबश्य  ध्यान  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 करता  हूं  ।

 झरो  रमेश  चेन्नित्तला  :  डिप्टी  स्पीकर  भाज  हमारे  देश  के  सामने  वे  रोजगा रो
 सबसे  गम्भीर  समस्या  बेरोजगारी  को  मिटाने  के  लिए  सरकार  बहुत  योजनाएं  बनाती  हर  तरह

 की  चिन्ता  करती  है  ।  इस  सदन  के  अन्दर  भी  बहुत  बार  हमने  गम्भीरता  से  घर्षा  को  थी  और  करते

 रहते  लेकिन  जो  नौकरी  पाने  के  लिए  मौका  मिलता  उसमें
 हम

 बाधा  डाल  रहे  हैं  ।
 विदेशों  में

 नौकरी  मिलने  का  मौका  नवयुवकों  को  मिलता  है  ओर  अन्य  लोगो  का  मिलता  मै
 यह  सोच्ता  हूं  कि

 हम  जानवझ  कर  उसको  सुविधा  नहीं  देते  हमारे  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने
 पासपोट  एप्लीकशन

 के

 बारे  में  कहा  ।  हर  गांव  में  पासपोर्ट  एप्लोकेशन्स  नहीं  मिलती  दूर-दराज  के
 इलाको  में  लोगों  को

 परेशानी  होती  है  ।  वे  सोचते  हैं  कि  कैसे  एप्लीक्शन  फाम॑  मिल  जाए  ।
 जब

 फार्म
 मिल  जाता  है  तो  थे

 उसको  जमा  करते  लेकिन  महीनों  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  है  उनकी  पासपोट  नहीं  मिलता  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  प्राथंना  करता  हूं  कि  आप  चाहे  1000  स्पये  फीस
 क्र

 लेकिन

 समय  पर  पासपोर्ट  मिल  जाए  ताकि  लोग  बाहर  जा  सके  और  उनको
 4  मर  करने

 है
 मोक

 कि

 सके  ।

 हमारे  अन्य  मित्रों  ने  अभी  मैं  केरल  के  बारे  में
 बताना  चाहता

 हूँ  ।  दमारे  के  रल
 हा  मत्र  एक-दो

 साल  इन्तआर  करते  रहते  अन्त  में
 दो

 साल  बाद  उनको  पासपोट  भिलता  त्िवेन्द्रश
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 और  कालीकट  में  पासपोर्ट  आपिसस  होते  हैं  उनके  भाफ्सि  सें  कोई  सुबिधा  नहीं  जितनी  भी

 एप्लीकेशन्स  वहां  जाती  हैं  उनकी  एन्टरी  करने  के  लिए  लोग  नहीं  स्टाफ  की  कमी  बहुत  ज्यादा  है
 जैते  कप्प्यूट्राइजेशन  की  बात  चाहे  आप  कप्यूटराइज  कर  दीजिए  या  ज्यादा  स्टाफ  देने  की  व्यवस्था

 कर  दीजिए  अन्यथा  पासपोर्ट  समय  पर  नहीं  मिल  आज  हमारे  प्रदेश  में  एस०पी०  और  गबलेसेट

 सैक्रेःरी  को  और  कोई  काम  नहीं  रहता  केबल्ल  लोगो  का  पासपोटਂ  एप्लोकेशन  साईम  करमे  का  काम

 रहता  ला  एण्ड  आडेर  प्रोब्लम  देखने  के  लिए  पुलिस  अआफिसर  को  समय  नहीं  मिलता  इसमे

 एप्लीकेशन  फार्म  उनको  हर  दिन  भिलते  उनको  साईन  करना  ही  उनका  काम  होता  इसके  लिए

 कोई  व्यवस्था  इस  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।

 यहां  सुझाव  आया  था  कि  एम०एल०ए०  और  एम०पी०  को  साईत  करते  की  पाबर  दे
 इन्द्रजीत  गुप्स  जी  ने  मैं  इसका  विरोध  नहीं  करता  मैं  कहता  हूं  इसके  लिए  व्यवस्था  कीजिए  ।

 आज  केरल  में  पुलिस  आफिसर्स  अन्य  काम  नहीं  कर  पाते  हैं  |  सबेरे  से  दफ्तर  के  सामने  क्यू  लग  जाती

 वे  लोग  उनका  काम  देखते  अम्य  कोई  काम  नहीं  कर  सकते  चाहे  एम०पी०  को  ओर

 एम०एल०ए०  को  साईन  करने  की  अनुमति  वे  दीजिए  या  अन्य  व्यवस्था  के  बारे  में

 आजक्ल  क्‍या  होता  है  लोग  एस०  पी०  के  पास  जाते  एस०  पी०  पुलिस  स्टेशम  में

 एप्शीकेशन  भेज  देते  मध्रने-महने  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  वेरिफिकेशन  होती

 पासपोर्ट  आफ्स  में  जमा  होता  लेविम  समय  पर  नहीं  मिलता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  मंत्री  महोदय  से

 कि  इसके  जिए  कुछ  अलग  व्यवस्था  के  बारे  में  वे  पासपोटाਂ  मिलने  में  जो  भी  दिबकत  होती  है

 उसको  दूर  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  बनाया  जाए  ।  केरल  में  क्षमी  दो  पासपोटਂ  कार्यालय  एक

 कालीमकट  में  और  दूसरा  त्रिवेन्द्रम  लोगों  की  मांग  के अनुसार  एक  और  कायलिय  की  जरूरत  है  ।

 कोट्रायम  जोकि  हिली  एस्या  है  और  वहां  पट  इड्को  इन  तीन-चार  जिलों  के

 लोगों  के  लिए  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  और  खोला  जाए  |  मैं  मांग  करता  हूं  कि  कोट  टायम  में  जोकि

 मेरा  चुनाव  क्षेत्र  भी  है  वहां  भी  दफ्तर  खोला

 आज  पासपो्टਂ  को  अवधि  दस  साल  है  उसके  बाद  यह  रिन्यू  होता  मेरा  निवेदन  है  कि

 इसको  पद्रह  साल  कर  दिया  जाना  जिससे  लोगों  को  आसामी  होगी  ।  मैं  सदन  का  ज्यादा  समय

 नहीं  लेना  चाहता  हूं  अन्त  में  मैं  आपके  द्वारा  मन्नीजी  से  मांग  करता  हूं  कि  पासपोटटਂ  फार्म  मिलने  के  लिए
 ओर  पासपोर्ट  मिलने  के  लिए  जो  समस्था  या  दिक्कत  है  उसको  दूर  करने  के  लिए  कदम

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मै  आपका  धन्यवाद  करते  हुए  अपनो  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 को  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  अताबे  बहुत  सारे  साथियों  ने  इस  बिल

 पर  अपने  नजरिए  को  रक्षा  इस  दिल  के  हम  त  तो  खिलाफ  मे  छड़े  हुए  हैं  भौर  न  ही  फंवर  मे  खड़ें

 हुए  में  कुछ  सुझाव  आपके  सामने  रखना  चाहता

 जो  फीस  का  मामला  है  मैं  समझता  हूं  जितनी  फीस  आप  नहीं  लेते  होंगे  उससे  सौ  गुनी  ज्यादा
 पासपोट  आफिस  वाले  वसूल  कर  लेते  हैं  ।  इसमें  सबसे  बड़ी  बजहु  लेट  की  है।वहु  इस  चीज  का

 फायदा  उठाते  हैं  और  कहते  हैं  कि  तुम्हारा  पासपोटਂ  बहुत  कम  समय  मे  इश्यू  हो  जायेगा  ।  अगर  तुम
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 वांच  या  दस  हजार  रुपया  दे  यह  तो  कम  से  कम  ज्यादा  की  तो  सीमा  ही  नहीं  मैं  इसके  बारे

 में  अप्पको  पहले  खत  लिख  चुका  जिंसके  जबाब  में  आपने  लिखा  था  कि  बहुत  इंटरेस्टिंग  लेकिन

 मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  आज  जितने  भी  आपके  क्षेत्रीय  कायलिय  है  पूरे  वेश  में  उनमें  जिस  तरह  से

 पासपोटਂ  की  लाइन  लगती  है  और  जितना  स्टाफ  आपके  पास  है  उसके  हिसाब  से  यासपोट  कम  से  कम

 डेढ़  साल  से  पहुले  रिलीज  होने  वाला  नहीं  मैंने  खत  में  सुझाव  दियई  थां  उसकी  यहीं  पर  उजागर

 करना  इस  तरह  को  प्रोसोजर  बनाया  जाए  कि  जिलाधोश  आकित  में  या  जिले  के

 कमिश्नर  के  कार्यालय  में  इसकी  व्यवस्था  हो  ॥  आप  कमिम्नर  को  था  डी०एम०  को  आधोराइज्ड  कर

 दें  वहीं  एप्लाई  किया  पुलिस  का  विभाग  भी  वहीं  मौजूद  है  वहा  से  सुपरविजन  ही

 डी०एम०  के  हस्ताक्षर  हो  जायेंगे  और  आपके  क्षेत्रीय  पासपोटਂ  काययलिय  में  पहुंच  में

 समझता  हूं  अगर  इसका  इस्तेमाल  किया  तो  जो  एक  प्राक्लम  हाती  हैंਂ  पहल  फाम

 रॉजनल  आफिस  गया,.फिर  ब्रह॑ से  डिसस्ट्रवठ  को  जाता  तब  इस्पेक्टर  का  इस-तंरह  से  एक

 प्रोस्रंस  शूरू  होता  है  लेकिन  ऐसा  न  होकर  पासपोश  बनाकर  रोजनल  पासपाटਂ  आफिस  से  डी०एमं०  के

 पास  भिजवा  दें  तो  लोग  वहां  रिसीव  कर  लेंगे  ।  ?

 उपाध्यक्ष  आपको  याद  पिछले  दिनों  कुबंत  के  अन्दर  कंफिधत  पैदा  ही  गयो  थी  जिसमे

 हिन्दुस्तानियों  को  बगेर  पास  पोटਂ  के  आना  प्रड़ा  जिसकी  वजह  यह  थी  कि  किसी  का  पीसपोर्ट  सरकार

 के  पास  रह  कुछ  कम्पनियों  के  आनसे  के  पास  रह  इतने  दिनों  के  बाद  भी  सारे  मामलों  में

 पासपोर्ट  इश्यू  नहीं  हो  पाया  कम  से  कम  यह  डायरेक्टिव  दिया  जाए  कि  यदि  पासपोर्ट
 आफिस  के  पांस  कोई  प्रफू  है  कि  वह  व्यक्ति  वहां  मौजूद  था  ओर  उसकी  नौकरी  वहां  दुक/रा  मिलने

 बालो  तो  उहकी  खबर  ली  जाएं  ताकि
 जो  लोग  कुबंत  से  निकल  आये  उनको  ज़हदी  दिया

 जा  सके  ।
 '

 उपाध्यक्ष  मैं  गल्फ  कंट्रीज  में  रहा  हूं  ।  मैं  आनता  हूं  कि  बटते  सारे  ऐसे  लोग  हैं  जिनके  पास

 जाब  बीजा  मोजूद  उन्हें  पासपोट  नहीं  मिल  रहा  है  तो  वह  बंहां  के  एम्प्लायर  की  इन्तजार  नहीं

 वह  दूसरी  जगह  ले  लेगा  ।  तो  उनको  शीघ्र  ही  प्रन्‍सपोट  मिलना  अभी  मेरे  पास  रूस

 का  केस  आया  |  ताजिकस्तान  में  पढ़ने  के  लिए  कश्मीर  के  कुछ  लष्टके  मेरे  पास  आए  कि  वे  दिल्‍ली  में

 पासपोर्ट  के  लिए  एप्लाई  कर  रहे  हैं  लेकिन  उनको  पासपोंट  नहीं  मिल  रहा  उनका  का

 देखिला  रह  इसलिए  ऐसे  स्ट,डेंटूस  को  अलग  से  पास  पेट  दिए  जाने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 औ  स्टेडेंटर्स  वहां  पर  तालीम॑  हासिल  करना  चाहते  उनके  पास  प्रफ  है  कि  उनको  बाहुर  तालीम

 हासिल  करते
 का  मौका  मिल  रहा  अच्छे  कोसं  में  जा  रहे  हैं  तो  तुरम्त  पासपोटਂ  दिया-जाए  ।

 उपाध्यक्ष  एक  सजेशन  ओर  है  कि  तीन  तरह  के

 नामंल  -  इृश्यू  किए  जाते  अगर  आप  एम्प्लायमेंट  और  एजुकेशन  के  लिए  अलग  से

 पासपोर्टा  इश्यू  कर  दें  और  उसकी  बेलिडिटी  आगे  कर  तो  जिस  मुल्क  में  वहां  बढ़वा  लेगा

 ताकि  काम  फास्ट  हो  सके  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  काम  होगा  ।
 जंसाकि

 श्री  नीतीश  जी  ने

 कहा  कि  बहुंत  सारे  एमपीज  होते  हैं  जिनको  बाहर  के  मुल्कों  सइविटेशन  आता  है  तो  मैं  चाहता  ह  कि

 साल  के  शुरू  में  बा  जब  वह  एम०पी०  बनकर  आता  है  तो
 उसको

 हल
 पासपोट  स्पाऊज  का  इश्यू  कर

 दिया  जाए  क्योंकि  जंब  एम०्पो०  चुनकर  आता  है  तो  उन्की  फीटो  खींचा  जाता  है  और  उसी  समय  हू
 समय
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 ene  ऊ/#ऑऑऑ#ःऋ  eID ७  आंत

 वासपोर्ट  के  लिए  एक  फोटों  खिचकर  चला  जाए  और  आईडेंटिफिकेशन  काड़  की  तरह  पामपोर्ट  भी

 बनकर  उसको  मिल  जाए  |  एक  एम०पी०  ने  सवाल  यह  भी  उठाया  कि  एम०पी०»  के  बच्चों  को  भी

 पासपोर्ट  दिया  जाए  तो  जो  19-20  साल  के  बच्चे  हों  उनको  भी  उसगें  हाल  दिया  जाये  तो  मूव  होने  में

 अभआसानी  होगी  ।

 इन्हीं  चन्द्र  बातों  के साथ  जो  मैंने  सजेशन्स  दिए  आणा  है  कि  उस  पर  अमल  करने  की

 कोशिश  कर  इसमें  शामिल  किये  जायेंगे  जिनमें  रटडेंट्स  के  लिए  अलग  से  प्रौसेस  और

 डिस्ट्रिक्ट  प्रोस  सिस्टम  को  लिया

 ]

 भी  धीबल्लभ  पाणिग्रहो  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  बरता  हूं  ।

 जो  माननीय  सदस्य  मेरे  से  पहले  बोल  चुके  उन्होंने  अधिकांश  मुहं  उठा  लिए  इस  विधेयक  को

 सभा  के  सभी  पक्षों  की  तरफ  से  समर्थन  मिला  है  ।  इस  विधेयक  मे  कोई  भी  विवादास्पद  उपबन्ध  नहीं

 है  ।  केवल  समर्थन  देते  हुए  कुछ  सुझाव  दिए  गए  हैं  कि  इसमें  और  सुधार  कंसे  जा  सकता  है  ।

 5  उपबन्ध  ऐसे  जिनके  सम्बन्ध  में  माननीव  मत्री  संशोधन  करना  चाहते  5  में  से  एक  नया

 बन्ध  इसमें  शामिल  करने  की  बात  जोकि  ऐसे  गैर-भारतीय  नागरिकों  को  कठोर  दण्ड  देने  से  संबद्ध

 हैं  जो  पारपत्र  बनाने  के  वक्‍त  सही  जानकारी  छिपा  कर  अपराध  करते  बाकी  4  मौजूदा  उपबन्धों  के

 संशोधन  से  सबद्ध  हैं  ।

 इस  बात  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  है  कि  आज  विश्व  दूरो  के  लिहाज  से  छोटा  होता  जा

 रहा  है  ।  आज  इन  बात  की  आवश्यकता  है  कि  ज्यादा  सझ्या  मे  लोग  विदेश  जाए  ।  हमारे  देश  में  ठीक  ही

 कहा  जाता  है  कि  हम  बेरोजगारी  की  गंभीर  समस्या  से  जुझ्ष  रहे  जब  हम  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  कर

 सकते  हैं  और  बाहर  नौकरी  के  अवसर  मिलते  हों  तो  हमे  भी  यह  देखना  चाहिए  कि  हम  उनके  विदेश

 जाने  के  रास्ते  में  नहीं  जद्ढां  उन्हें  नोकरियां  दी  जा  रही  हों  ।  छात्र  उच्च  अध्ययन  के  लिए  तकनीकी

 अध्ययन  के  लिए  जाते  हैं  ।  बेज्ञािनिक  और  डाबटर  भी  जा  रहे  रोगी  अच्छे  इलाज  के  लिए

 जा  रहे  कुछ  ऐसी  श्रेणियां  हैं  जिनमें  विलम्ब  नहीं  किया  जा  सकता  इन्हें  प्राथमिकता  देनी  होगी
 अर्थात  जैसे  रोगियों  के  मामलों  में  । लकिन  इस  क्षेत्र  में  क्या  होता  है  ?

 निःसंदेह  भारत  सरकार  को  इस  समस्या  के  बारे  में  काफी  जानकारी  क्योंकि  म।ननीय  विदेश

 मंत्री  ने  कुछ  माहु  पहले  इस  सभा  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  इस  काय॑  में  कंसे  तेजी  लायी  जाए  ताकि  5

 सप्ताह  के  भीतर  मामलों  को  निश्चित  रूप  से  निपटा  लिया  जाये  |  लेकिन  यह  तो  पूरी  न  होने  वाली

 चाह  ही  बन  कर  रह  गयी  ।  वास्तव  मे  जो  गभी  रता  सरकार  ने  यहां  दर्शायी  है  बह  क्षेत्र  में  महसूस  नहीं
 की  जाती  है  ।  हो  सकता  हैं  कि  कुछ  साथ्थंक  कारण  जैस  कि  कार्यालयों  में  उचित  सदया  में  कर्मचारी

 कार्यालयों  में  एक  और  ध्येय  से  भी  काम  किया  जाता  हँयार  पारफ्न्र  मिलने  की  तो
 बात  ही  राज्य  में  राजस्व  निरीक्षक  के  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  क ेलिए  भी  काफी  समय  ल4थ  जाता

 काफी  प॑सा  भो  खर्च  होता  है  ।  जाति  प्रमाणपत्र  और  वृद्धावस्था  प्रमाणपत्र  के  मामले  में  भी  ऐसा

 ही  होता  जो  लोग  वद्धावस्था  पेंशन  के  योग्य  होते  हैं  उनकी  स्थिति  भिद्वारियों  बाली  होती  है  ।
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 सम्बन्धित  अधिकारी  उनका  शोषण  करने  या  उनसे  पैसा  वसूलने  से  बाज  नहीं  आते  जब  तक  उन्हें
 पैसा  नहीं  दिया  ज!ता  है  और  उनके  हाथों  को  गरम  नहीं  किया  जाता  है  तब  तक  कुछ  मामलों  में  डावटरो
 द्वारा  वय  प्रमाणपत्र  भी  जात  नष्टों  किया  जाता  है  ।  यही  मानवता  का  स्तर  है  न  केवल  हमारे  देश  में
 बल्कि  बाहर  भी  है  ।  मुझे  वास्तव  में  इसके  बारे  में  बिन्ता  होती  यहू  समाझ  किस  दिशा  में  जा  -

 रहा  है  ।  हम  किस  तरफ  जा  रहे  हैं  ?

 जहां  तक  कर्मचारियों  की  बात  अधिक  क्षेत्रीय  पारपन्न  कायलिय  होने  उनमें  उचित

 संध्या  में  कमंचारी  होने  चाहिए  अब  मैं  स्टेट्समेन  में  |  1992  का  छपे  एक  लेख  के  एक  भाग  को

 पढ़ता  हूं  :

 प्ता  चला  है  कि  कलकत्ता  का  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  औसतम  350  भआावेदन-पत्र

 रोत  प्राप्त  करता  है  जिनमे  से  30  से  35  अविलम्भनीय  प्रयोजन  बाल  होते  350  आवेदन
 पत्रो  बी  जांच  करना  काफी  बड़ा  काय  है  तथा  अविलम्बनाय  पारपत्री  को  जारी  करना  एक  और

 मुश्किल  काय  क्योकि  उन्हें  जल्दी  बनाने  के  लिए  कत  प्रयास  करना  पड़ेगा  ।

 लगभग  200  आगगस्तुकों  से  प्रतिदिन  पंसा  प्राप्त  टेलेक्स  संदेश  तैयार

 इनका  और  लेखों  का  रिकाई  आवेदकों  वो  जानकारी  देना  आदि  से  कार्यभार

 काफी  बढ़  गया  फिर  भी  कुछ  पद  अभी  तक  खाली  है  ।”

 हमारे  यहां  उच्च  अहर्ताप्राप्त  युवक  मौजूद  बेबत  भारत  सरकार  को  अधिक  कमंचारी

 लब्ध  करने  के  लिए  प्रावधान  करना  है  |  मैं  माननीय  मन्री  से  अनुरोध  कहृगा  कि  वह  इस  मुह  पर  विशेष

 रूप  से  गोर  करे  ।

 प्माप्य  करने  से  एहले  मैं  एक  या  दो  सुझाव  दूंगा  |  इस  सम्बन्ध  में  जो  विभिन्‍न  कानून  हैं  उनमें

 समनन्‍्वयता  लाने  की  आवश्यकता  है  ।  इसके  सबंध  में  णिभिगत  कानन  कम  से  कम  एक  से  अधिक  हैं  ।

 मझे  प्राकललन  समिति  का  सबस्य  होने  का  सोभाग्य  प्राप्त  हुआ  था  ।  इस  से  मिति  ने  विस्तार  से  हस  पर

 गौर  कियਂ  और  एक  टिपोर्ट  पेश  मैं  माननीय  मंदी  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वह  इस  समिति  की

 श्शिं  जो  कि  १0  माननीय  ससद  सदस्यों  के  संयुक्त  प्रयास  का  फल  है  को  गभीरता  से

 ससदीय  प्राववलन  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  इसके  विभिन्‍न

 पहलुओं  को  विनियमित  करने  के  लिए  मौजूदा  दो  कानूतो--पासपोर्ट  मे  अधिनियम  और

 भारतीय  पासपोर्ट  1967  को  बजाय  एक  कानून  बनाया

 इस  समिति  ने  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  अपने  प्रतिधेयत  में  भारतीय  पासपोर्ट  अधिनियम  को  भारत

 में  विदेशियों  के  प्रवेश  को  विनियमित  करने  वाले  अम्य  कानूनो  ओर  विदेशियों  था  रजिस्ट्रीकरण

 नियम  1946  से  समन्‍्धय  रखने  के  बारे  में  भी  विचार  किया  है  ५

 मैं  अन्य  सिफारिशों  पर  जर्चा  नहीं  लेकिन  इसके  साथ  ही  मैं  यह  कहमा  चाहुंगा  कि

 प्रिति  ने  न  सिफं  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यलियों  के  बास्तविक  कार्यकरण  में  उनके  रबेंये  से  सबध्चित  सुधार

 दि  ञ  के  लिए  कह्दा  है  बल्कि  शिकायतों  के  निराकरण  में  सी०पी०बी०  डिविजन  बी  अधिक  भागीदारी  की
 कर
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 भी  सिफारिश  की  उन्होंने  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  स्तर  पर  शिकायत  निराकरण  तन्त्र  को  मजबूत
 करने  और  उसकी  निगरानी  रखने  को  अत्यधिक  आवश्यकता  की  ओर  भी  ध्यान  भाकषित  किया

 है  ।

 समिति  ने  एक  और  महृत्वणं  सुझाव  यह  दिया  है  कि  उसने  गर-सरकारी  पासपोर्ट  सलाहकार
 समितियां  गठित  करने  और  शिकायतों  के  निस्तारण  के  लिए  एक  समय-सीमा  निर्धारित  की

 हमने  पुलिस  जांच  इत्यादि  के  लिए  सप्ताह  की  समय-सीमा  निर्धारित  की  यह  लागू
 हो  रही  है  |  कुछ  छूट  भी  दी  मई  हैं  जो  जांच  के  अन्तर्गत  नहीं  आएंगी  |  यह  ठीक  लेकिन

 इसके  साथ  ही  इसको  निगरानी  के  लिए  इसी  प्रकार  का  एक  बोर्ड  होना  चाहिए  ।

 अन्त  मैं  आपक्रो  अपना  अनुभव  शी  बताता  हूं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  इससे  सभी  माननीय

 सदस्य  सहमत  होगे  ।  त्रि.संदेह  श्री  रमेश  चेन्नीयला  ने  इसका  समर्थल  किया  उनकी  मांग  है  कि  क्‍या

 सांसदों  और  विधायकों  को  इस  कार्य  में  शाईमिल  होने  चाहिए  |  मैं  इससे  सहमत  होने  के  लिए  स्वयं  को

 बाध्य  नहीं  कर  सकता  ।  बह  बहुत  नाजुक  और  वँचीदा  मामला  है  !  पासपोर्ड  जारी  करने  का  यह  मामला

 बहुत  आसान  मामला  नहीं  है  ।  अनेक  लोगों  के  लिए  यह  अच्छा  ओर  बहुत  आसान  लेकिन  निःसदेह
 आतंकवाद  न  सिर्फ  भारत  बल्कि  बाहर  भी  हर  जगह  बढ़  रहा  तस्कर  भी  वे  भी  देश  के  बाहर
 जाते  तस्कर  हमारे  देश  के  अन्दर  भी  आ  रहे  हम  इन  लोगों  का  पृव॑वत्त  नहीं  जानते  ।  सांसदों

 और  विधायकों  को  अपने  मतदाता  और  सक्तिय  समर्थक  संतुप्ट  करने  की  उत्सुकता  में  दस्तखत  करने  पड़ते

 हैं  अथवा  उन्हें  दस्तख्बत  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  है  ।  आप  एक  व्यक्ति  को  नहीं  जानते  और  यह
 कार्य  भी  पेबीदा  है  तब  यह  अच्छा  होगा  कि  सांसद  और  विधाग्रक  इस  काय॑ं  से  अलग  रखे  इसके
 साथ  ही?और  अधिक  सछत  प्रावधांन  होना  चाहिए  ताकि  जांच  करने  वाली  पुलिस  ओर  अन्य  अधिकारी

 अनावश्यक  ही  इस  प्रक्रिया  में  देरी  न  करें  और  यदि  उनकी  रिपोर्ट  गलत  होती  है  तो  उनके  खिलाफ

 वाही  होनी  मेरा  यह  सुझाव  है  ।  इन  शब्दों  के  साथ मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और

 माननीय  मंत्री  से  अनुरोप्र  करता  हूं  कि  कृपया  प्रवकृलन  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निजी  ध्यान  दे  ओर

 स्वीकार  हो  सकते  वाले  सुझात्रों  को  स्वीकार

 7
 शथ्रो  दिलीप  भाई  संघानी  :  सभा  मे  कोरम  नहीं  है  ।

 उपाष्यक्ष  महोवय  :  घंटी  बजाई  जा  रही

 को  रम  अब  माननीय  सदस्य  श्री  के०  सुदेश  बोलें  ।
 की

 श्री  कोडोकुन्नोल  सुदेश  :  मैं  पासपोर्ट  1992  का  समर्थन
 करता  ४:  ह

 केरल  में  तीन  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  कार्यरत  हैं  ।  इन  पासपोर्ट  कायलियों  को  प्रतिदिम  अनेक

 शिकायतें  मिल  रही  हैं  और  प्रत्येक  पासपोटਂ  कार्यालय  में  लाखों  भावेदन  लंबित  पड़े  इस  प्रकार  केरल
 में  भावैदक  अनेक  समस्थाओं  का  सामना  कर  रहे  मैं  माननीय  विदेश  मंत्री  का  ध्यान  केरल  में

 गाए  की  संख्या'की  ओर  आकषित  करना  चाहता  हूं  ।  केरल  में  रोजगार  की  जरूरत  बहुत  कम
 लक sof  2
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 इसलिए  अधिकांश  बेरोजगार  युधक  विदेशों  विशेषकर  खाड़ी  देशों  में  जाने  के  हछक  हैं  और  इसके  लिए
 उन्हें  बिना  विलम्ब  पासपोटਂ  चाहिए  ।  केरल  में  एक  व्यक्ति  को  पासपोर्ट  सिक्षने  सें  छह  महीने  से  एक
 वर्ष  तक  का  समय  लग  जाता  है  ।  विदेशों  में  कंपनियां  विज्ञापन  देशी  हैं  और  लोगों  को  एक  निर्धारित
 समय  में  आने  के  लिए  कहती  हैं  ।  लेकिन  हमारे  बेरोजगार  युवक  पासपोर्ट  ओर  वीजा  के  बगेर  बहां  पर
 नौकरी  के  लिए  नहीं  जा  दुर्भाग्यवश  उन्हें  समय  पर  अपने  पासपोटਂ  नहीं  मिलते  हैं  ।  जब  इसमें
 इतना  समय  लगता  है  तो  उससे  उनके  अवसर  समाप्त  हो  जाते  मैं  माननीय  मत्री  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  पासपोंटਂ  जारी  करने  में  होने  वाले  इस  प्रकार  के  विलम्ब  को  रोकने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए

 जाए  ।

 केरल  के  सभी  पासपोट  कार्यालयों  में  कमंचारियों  की  संद्या  बहुत  कम  जबकि  वहां  अधिक

 कमंचारियों  की  आवश्यकता  है  |  मैं  जानता  हूं  कि  अनेक  कमंचारों  जो  केरल  से  बाहर  केन्द्रीय  सरकार

 के  कार्यालयों  में  कायं  कर  रहे  वे  केरल  जाने  के  लिए  तैयार  मेरा  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  है
 कि  जो  व्यक्ति  केरल  में  पासपोट  कायलिय  में  जाना  बाहुते  उन्हे  बहां  जाने  की  अनुमात  दी  इस
 प्रकार  कमंचारियों  की  कमी  के  कारण  पासपोट  जारी  करने  में  होने  वाले  विलम्व  से  बचा  जा

 वहां  पासपोर्ट  पुस्तिकान्नं  की  भी  बहुत  कमी  इस  कारण  भी  पासपोटਂ  जारी  करते  में  बिलंब

 होता  इस  विलम्ब  से  बचने  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  पुस्तिकाए  छापी  जाए  भौर  उनकी  आपूर्ति  की

 जाए  ।

 मैं  ब्रतंमान  नियमों  के  अन्तगंत  पालन  की  आ  रही  प्रक्रियाओं  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  उठाना

 चाहता  हूं  ।  उस  अव्रध्ति  की  सूचना  पर  प्रासपो्ट  प्राप्त  करना  अत्यन्त  कठिन  है  |  पुलिस  आंच  की  रिपोर्ट

 में  अनिबायं  रूप  से  देरी  की  जातो  है  ।  यह  निगम  बनाना  चाहिए  कि  पुलिस  जांच  की  रिपोर्ट  दो

 सप्ताह  के  भीतर  प्रस्तुत  कर  दी

 बतंमान  नियमों  में  यह  प्रावधान  है  कि  यदि  एक  निश्चित  श्रेणी  के  अधिकारियों  द्वारा  पासपोर्ट

 को  प्रमाणित  कर  दिया  जाता  है  तो  पासपोट  पुलिस  जांच  के  बिना  ही  जारो  किया  जा  सकता  है  |

 अधिकारी  इस  प्रावधास  का  दुरुपयोग  कर  सकते  इसके  स्थान  पर  स्थानीय  संसद  सदस्यों  को  पासपोर्ट

 पर  हस्ताक्षर  करने  की  शक्ति  प्राप्त  होनी  चाहिए  और  उसके  बाद  पुलिस  जांच  के  बाद  पासपोर्ट  जारी

 किया  जा  सकता

 मैं  पासपोर्ट  आवेदन  प्रपत्र  को  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरा  सुझाव  है

 क्रि  यह  आवेदन  प्रपत्  सेभी  डाकघरों  को  भेज  देने  चाहिए  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननोय  मत्री  इन

 सभी  मुद्दों  पर  विचार  करेंगे  और  उन  पर  आवश्यक  कार्यवाही

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलम्ध  को  दूर  किया  जाता

 बाहिए  1  नियमों  में  यह  प्रावधान  करना  चाहिए  कि  भारतीय  नागरिको  को  निर्धास्त  न्यूनतम  अवधि  के

 भोतर  षासपोट  मिल  पासपोर्ट  ग्राप्श  करने  में  बहुत  बिलम्ब  होने  सै  लोगों  को  बहुत  परेशानी

 होती  है  जिसे  हर  कीमत  पर  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।
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 दो  घनंजय  कुमार  :  माननीय  उपाध्णक्ष  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  सरकार

 ने  अस्त  में  यह  महसूस  का  दही  लिया  है  कि  एास्पोट  अधिनियम  के  प्रावधानों  मे  संशोधन  करने  की

 आवश्यकता  ताकि  जो  व्यक्तित  विदेश  जाना  चाहते  हैं  वे  कम  से  कम  समय  में  अपना  पासपोट  ले

 सकें  ।

 उद्देश्यों  मौर  कारणों  के  विवरण  में  कहा  गया  1967  के

 प्रणामन  द्वारा  प्राप्त  अनुभव  के  आधार  पर  यह  आवश्यक  माना  गया  कि  उक्त  अधिनियम  के  बेहतर
 प्रशासन  के  लिए  इसमें  संशोधन  बिया  जाए  /”  लेकिन  माननीय  मंत्री  ने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करते  समय

 इस  सम्माननीय  सभा  के  ध्यान  में  यह  बात  नहीं  लाई  कि  इस  अधिनियम  के  प्रशासन  में  सरकार  का

 बया  अनुभव  है  ।

 जेंसाकि  नाम  से  स्पष्ट  है  कि  पासपोट  जारी  करना  अनुमति  देने  का  एक  तरीका  है  ।

 इसका  साधारण  अथं  है  एक  बन्दगाह  को  पार  करने  को  अनुमति  देना  ।  प्राचीन  काल  में  लोग  पोतों  से

 ही  यात्रा  कस्ते  थ ेऔर  जब  वे  गाह  पार  करते  थे  तो  उन्हें  पासों  को  आवश्यकता  होती  इस

 प्रकार  पासपोटਂ  को  प्रथा  प्रारंभ  हुई  ।  बंज्ञनिक  ओर  प्रौद्योग्कोय  विकास  के  परिणामस्वरूप  लोग

 पयंटको  के  रूप  उच्च  शिक्षा  के  नौकरी  के  लिये  और  अपने  जो  वहा  बीमार  से

 मिलने  अथवा  अन्य  कारणों  से  विदश  जाना  चाहते  हैं  ।

 मेरा  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  आप  अनेक  कारणों  से  लोगों  को  विदेश  जाने  से  क्‍यों  रोकना  चाहते  हैं  ?

 मेरे  विचार  से  इसमें  आपत्ति  तब  होनी  च।हिए  जब  कोई  खराब  चर्त्रिका  व्यवित  मैं  यह
 भी  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  लोगों  को  जल्दी  से  जरूदी  यहां  से  भेज  देना  ताकि  हम  यहा  शांति

 से  गह  सकें  ।  मन्नी  यह  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  केवल  पासपोर्टा  जारी  करने  से  ही  कोई

 व्यक्ति  हकदार  नहीं  हो  जाता  है'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इसका  उल्टा  हो  ।

 झी  यो०  धनजय  कुमार  :  मैं  अभी  वही  बता  रहा  केंवल  पासपोर्ट  प्राप्त  कर  लेने  से  भारत

 का  कोई  नागरिक  विदेश  जाने  का  हकदार  नहीं  हो  जाता  उसे  बीजा  की  भी  आवश्यकता  होती  है  ।

 वीजा  प्राप्त  करने  के  लिए  भी  उसे  अनेक  ओऔपचारिकताएं  पूरी  करनी  होती  हैं  ।  जो  देश  भारतीय

 नागरिकों  को  लेंगे  वे  यह  भी  देखेंग  कि  अच्छे  व्यक्ति  ही  उन  देशों  में  आ  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  भारत  सरकार  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  पूरी  करने  के  लिए  इतनी  परेशानी  में  क्यो  पढ़े  ?  हम  यहां
 अच्छे  ध्यक्ति  चाहत  आप  क्यों  चाहते  हैं  कि  अच्छे  व्यक्ति  यहां  से  चले  जाएं  और  बुरे  व्यक्षित  यहां

 रह  जाए  ?  मैं  मगह  कहना  है  कि  जब  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  इतनी  विशाल  है  तब  वही

 लोग  विदेश  जायेगे  जा  नोकरो  की  तल्लाश  में  मध्यपूवं  के  देशों  में  योजगार  के  काफी  अवसर  हैं

 और  ह्वाल  ही  मे  खाड़ी  युद्ध  में  इराक  द्वारा  कुबंत  की  सीमा  के  अतिक्रण  और  उसकी  आजादी  के  बाद

 कुवेत  में  कारीग  ड्राईबरों  आदि  के  लिए  बहुत  से  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  हो  गये

 है  ।  जबकि  देश  में  उनके  लिये  बेहतर  राजगार  के  अवसर  नहीं  यह  लोग  भारत  सरकार  के  माध्यम

 से  बाहर  जाना  चाहेंगे  और  इस  तरह  के  मामलों  के  लिये  सरकार  अब  अधिक  समय  चाहती

 314



 अप्रड  101  ०  ५  - 9  1914  पासपोट  विधेयक
 Se

 मेरे  मित्र  श्री  आस्कर  फर्नान्‍्हीज  हमारे  क्षेत्र  विशेषकर  दक्षिण  कम्नह  जिले  के  लोगों  और  केरल
 राज्य  के  अन्य  भागों  के  लोगों  द्वारा  उठाई  जा  रही  कठिनाईयों  के  बारे  में  उल्लेख  कर  रहे  थे  |  जहां  तक
 कर्नाटक  राज्य  का  सबंध  है  वहां  केवल  एक  पामणेटਂ  कार्यालय  है  जोकि  बगलौर  में  केरल  का
 सबंध  है  बहां  केबल  तीन  पासपोर्ट  कार्यालय  इन  सबके  बावजूद  बहुत  से  लोग  विशेषकर  उत्तरी
 केरल  के  लोग  पासपोर्ट  लेने  के  लिए  बंगलौर  भाते  बंगलोर  के  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय
 की  स्थिति  यह  है  कि  वहां  लोगों  के  अन्दर  जाने  तक  के  लिये  जगह  नहीं  है  ।  सुबह  से  देर  शाम  तक

 सड़कों  पर  बहुत  से  लोगों  की  लम्बी  कतारें  लथो  रहती  भशिक्षित  लोग  पासपोर्ट  कार्यालय  में  जाकर

 वहां  बातचीत  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  ऐमे  लोगों  की  मदद  की  ज!नी  चाहिए  और  इस  प्रकार  के  लोगों
 को  पासपोर्ट  कार्यालय  में  तम  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैंने  बहुत  पहले  मंगलौर  में  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का  मामला  उठाया  था  ।  एक  बर्ष
 बोत  चुका  है  और  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  यह  मेरे  लिए  सोभाग्य  की  बात  भी  कि  सदन  मे  मेरे

 द्वारा  यह  मांग  उठाने  के  बाद  माननीय  मन्री  श्री  फंलीरों  मगलौर  आए  और  मगलौर  मे  पासपोर्ट

 कार्यालय  खोलने  की  घोषणा  की  ।  इस  वर्ष  जनवरी  में  उन्होंने  घोषणा  की  थी  ।  इसके  बाद  मानसून
 सत्र  के  दौरान  मैंने  माननीय  मत्री  से  पूछा  और  उन्होंने  कहा  कि  अब  पासपोर्ट  विभाग  उनके  पास  नहीं

 है  वह  उस  विभाग  विशेष  का  काय  नही  देख  रहे  उन्होने  कहा  कि  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  इस

 विभाग  के  प्रभारी  हैं  बह  केवल  उत्तर  ही  दे  सकते  थे  ।  फिर  मजाक  में  उन्होंने  कहा  कि  तिता  मत

 कीजिये  आपका  काययकाल  रुूमाप्त  होने  से  पूवं  हम  मगलौर  में  पासपोर्ट  कायलिय  छोल  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  इससे  १हले  कि  इस  लोक  सभा  का  कार्यकाल  सप्ताप्त  हो  सरकार  को  मगलोर

 में  पापपोर्ट  कार्यालय  खोल  देना  चाहिए  जिससे  उस  क्षेत्र  के  लोगो  की  इच्छा  की  पूि  हो  सके  ।

 मैं  एक  या  दो  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  मैं  यहां  मेरे  मिन्रों  द्वारा  दिये  गये  सुझ्नाव  जेसे  सरकार  को

 असीम  शक्षितयां  देने  से  सहमत  हूं  ।  यदि  यह  महसूस  करती  है  कि  धन  की  कमी  के  कारण  पास्तपोटਂ

 जारी  करने  में  देरी  होती  है  तब  निश्चित  तोर  पर  सरकार  को  धन  एकत्र  करने  के लिए  अधिक  शक्तियां

 दो  जानी  चाहिए  |  लेकिन  सरकार  चाहती  है  कि  इसकी  सबको  छूट  हो  ।  यदि  वास्तव  में  ऐसी  ही  स्थिति

 है  तब  सरकार  अध्यादेश  जारी  कर  सकती  थी  ।  आप  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किये  जाने  का  इस्तजार

 क्‍यों  कर  रहे  आप  अब  संशोधन  क्यों  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?  पहले  आप  संसद  से  अनुमति  ले  लोजिए

 फिर  घन  इकटठा  करने  की  सोचिए  ।  बह  भध्यादश  भी  प्रस्तुत  कर  सकते  अतः  मैं  मानता  हूं  कि

 यह  कारण  नहीं  सरकार  जब  किसी  नागरिक  को  पासपोट  भावश्यकता  हो  टब  इसे  जारी  नहीं
 करना  चाहती  है  वह  अपनी  शक्षितयों  को  इस्तेमाल  करना  चाहते  बह  लोगों  के  अधिकार  को  दबाना

 चाहते  हैं  ।

 विधेयक  के  प्रावधानों  में  ही  कुछ  निश्चित  राशि  का  उल्लेश्  कर  देना  चाहिए  मैं  नहीं

 जानता  की  सरकार  इससे  क्या  करना  चाहती

 ]

 भरी  बिलीप  भाई  संघानो  :  उपाध्यक्ष  अभो  सदन  में  फिर  कोरम  नहीं
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 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटी  बज  चुकी  है  छह  बज  चुके

 अब  सभा  कल  |  1992  के  11  बज  म०१०  तक  के  लिए  स्थगित  होती

 6.00  स०्प ०

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  मंगलवार  1992/10  1914  के  11.00  ०१०
 तक  के  लिए  स्थगित

 न्‍सर-»8०-क

 मुद्रक  :  दि  इण्डियन
 '
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